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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की गाती है जिससे कि यह मनग संकलन के रूप में 

रसा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 
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भाग II - खण्ड 3 -- उप - खण्ड ( ii ) 

PART II _ Section 3 - Sub -Section ( ii ) 
- - - - - - - - --- - . - -- -- . - -- - - ---- - - - -- -- - - - -- - - - - 

- -- -- -- : -- - - - - - 
भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आवेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications Ingued by the Ministries of the Goveram3nt of India 

(Other than the Ministry of Defence ) 


tent Authority 56 that applica ule 4 of the 


विधि और न्याय मंत्रालय 

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Department of Legal Affairs ) 
( विधि कार्य विभाग ) 

(Judicial Section) 
( न्यायिक अनुभाग ) 

NOTICE 
मूचना 

New Delhi, the 2nd April, 1997 
नई दिल्ली, 2 अप्रैल , 1997 

S . O . 1112 . — Notice is hereby given by the Coin 

petent Authority in pursuance of Rule 6 of the 
का . आ . 11 1 2 . - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 

Notarics Act, 1956 that application has been made 
के अनुसरण में मक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती to the said Authority , under Rule 4 of the said 
है कि श्री ए . जयप्पा एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त Rules , by Sh . A . Jayappa Advocate for appoint 
नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिा . 

ment as a Notary to practise in Bangalore Regio 

nal Area (Karnataka ) . 
दिया है कि उसे बंगलौर रीजनल एरिया (कर्नाटक ) म 

2 . Any objection to the appointment of the said 
व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 

person as a Notary may be submitted in writing 
भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन to the undersigned within fourteen days of the 
के भीतर लिखित रूप म मेरे पाम भेजा जाए । 

, ul:lication of this notice . 
मं . फा , 5 ( 85) / 07-न्यायिक ] 

___ INo . F. 5 ( 85) 97 .Judl .] 

N . C . JAIN, Competent Authority & 
एन . सी . जैन , सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि मलाहकार 

Addl. Legal Adviser 
263 GI/ 97 

( 2325) 


- -- . 


- - - - - - .. . 

- 


- 


- 


for appor Sh. Acesty under Rulon has been 
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2 . Any objection to the appointment of the said 

prson as a Notary may be submitted in writing 
नई दिल्ली , 2 अप्रैल , 1997 

to the undersigned within fourteen days of the 
का . पा . 11 1 3 : --- नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 

publication of this notice . 
के अनुसरण में मक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 

[ No. F. 5( 83)/ 97-Judl. ] 
है कि श्री अशेष कान्ली चक्रवर्ती एडवोकेट ने उक्त प्राधि 

N. C . JAIN, Competent Authority & 
कारी को उक्न नियम के नियम 4 के अधीन एक प्रावेदन 

Addl. Legal Adviser 
इस बात के लिए दिया है कि उसे जलपाई गड़ी जिला ( पश्चिम 
बंगाल ) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप नियविन 

सूचना 
पर किसी भी प्रकार का प्रापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन 

नई दिल्ली , 2 अप्रैल, 1997 
के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पाम भेजा जाए । 

का . पा . 11 15: -- नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
सं , फा , 5 ( 84 ) / 97-न्यायिक ] 

के अनमरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
एन . मी . जैन , सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार है कि श्री प्रदीप कुमार दना एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
NOTICE 

को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात 
New Delhi, the 2nd April , 1997 

के लिए दिया है कि उसे कलकना ( पश्चिम बंगाल ) में 

व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी 
S. O . 1113 . --- Notice is hereby given by the Com 

प्रकार का श्रापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के 
petent Authority in pursuance of Rule 6 of the 
Notaries Act , 1956 that application has been imade भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 
to the said Authority , under Rule 4 of the said 

मं , फा . 5( 80 ) / 97-न्यायिक 
Rules, by Sh . Asesli Kanti Chakraborty Advocate 
for appointment as a Notary to practise in Jalpai 

एन , सी , जैन , मक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार 
guri Distt. ( West Bengal ) . 
2 . Any objcction to the appointment of the said 

NOTICE 
person as a Notary may be submitted in writing 

New Delhi, the 2nd April, 1997 
to the undersigned within fourteen days of the 
publication of this notice. 

S. O . 1115 . - Notice is hereby given by the Con 
No. F. 5 ( 84 ) /97-Judl.] 

p tent Authority in pursuance of Rule 6 of the 

Notaries Act, 1956 that application has been made 
N . C . JAIN , Compctent Authority & 

to the said Authority , under Rule 4 of the said 
Addl. Legal Adviser 

Rules, by Sh . Pradip Kumar Datta Advocate for 
सूचना 

appointment as a Notary to practise in Calcutta . 
नई दिल्ली , 2 अप्रैल , 1997 

2 . Any objection to the appointment of the said 
का . आ . 1114 : -- नोटरीज नियम , 19516 के नियम 6 

person as a Notary may be submitted in writing 

to the undersigned within 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 

fourteen days of the 

pulication of this notice . 
है कि श्री देबाशीष गहा एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को 
उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन हम बात 

[ No. F. 5 ( 80 ) 97 -Judl.] 
के लिए दिया है कि उसे अलीपुर जज कोर्ट , साऊथ 24 

N . C . JAIN , Competent Authority & 

Addl. Legal Adviser 
परगना ( पश्चिम बंगाल ) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी 
के रूप में नियक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना 
के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास 

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1997 
भेजा जाए । 
सं . फा . 5 ( 83 ) / 97-न्यायिक 

फा . पा . 1116 : - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
एन . मी . जैन , सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 

है कि श्री तीर्थ गंगाराम गोलानी एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
NOTICE 

को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक प्रावेदन इस बात 
New Delhi, the 2nd April, 1997 

के लिए दिया है कि उसे सीऑन कोलवाड़ा किंग सर्कल क्षेत्र 
S .O . 1114 . - Notice is hereby given by the Com ( महागप्द ) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियक्ति 
Ditent Authority in pursuance of Rule 6 of the 

पर किसी भी प्रकार का प्रापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के 
Notaries Act, 1956 that application has been made 

चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 
to the said Authority , under Rule 4 of the said 
Rules, by Sh , Debashis Guha: Advocate for ap 

सं . फा . 5 ( 75 ) / 97-न्यायिक ] 
pointment as a Notary to practise in Alipore Judges 
Court South 24 Parganas (West Bengal ) . 

एन , सी , जैन, सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार 


सूचना 


[ भाग 1[ .- वंड 3 ( ii)] भाग्न का गजपत : मई 3,1997/वैशा 1.1,1919 
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- -- - - - - - -- - - -- -- -- - - - - - - - - - - . . . .-- . - . - 

. -- - - -- - - -- - - - - ----- - -- - - - -- -- -- - - - 
NOTICE 

है कि श्री डी . ए . रहीम , एउवाकेट ने उक्स प्राधिकारी 
New Delhi, the 2nd April, 1997 

को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस 
S. O . 1116.- e is hereby given by the Com बात के लिए दिया है कि उसे यादगीर तालुका , जिला गुलबर्गा , 
petent Authol . 

S u rsuance of Rule 6 of the कर्नाटक में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियक्ति 
Notaries Act, 1950 that application has been made 

पर किसी भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के 
to the said Authority , under Rule 4 of the said 
Rules , by Sh. Tirth Gangaram Gotam for appoint 

चौदह दिन ये भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 
ment as a Notary to practise in Sion Kolnade King 

गं . फा . 5 ( 88 )/ 97-न्यायिक 
Circle Area (Maharashtra ). 

एन . मी . जैन , मक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार 
2 . Any objection to the appointment of the said 
person as a Notary may be submitted in writing 
to the undersigned within fourteen days of the 

NOTICE 
publication of this notice , 

New Delhi, the 2nd April , 1997 
[ No . F.. 5 (75 ) / 97 -Judl. ] 

S . O . 1118 .- - Notice is hereby given by the 

Competent Authority in pursuance of Rule 6 of 
N . C . JAIN , Competent Authority & 

the Notaries Act, 1956 that application has been 
Addl . Legal Adviser 

made to the said Authority , under Rule 4 of the 

Said Rules , by Sh. D . A. Raheem, Advocate for 
सुचना 

appo stment as a Notary to practise in Yadgir 
नई दिल्ली , 2 अप्रैल , 1997 

Taluka , Distt. Gulbarga , Karnataka . 
का ग्रा . 1117 : - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 

2. Any objection to the appointment of the 

said person as a Notary may be submitted in 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 

writing to the undersigned within tourteen days of 
है कि श्री श्रीधर भीमराव दमाई , एडवोकेट ने उक्त प्राधि the publication of this notice . 
कारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक अावेदन 

[ No. F. 5 ( 88)/97- Judi. ] 
इस बात के लिए दिया है कि उसे हुबली मिटी ( कर्नाटक ) 

N. C . JAIN, Competent Authority & 
में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप नियुक्ति पर किमी 

Addl. Legal Adviser 
भी प्रकार का प्रापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन 
के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

मूचना 
मं : फा . 5 ( 86) / 97-ज्यायिक 

नई दिल्ली , 3 अप्रैल , 1997 

का आ . 1119 : - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
एन . मी . जैन, सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार 

के अनुसरण में मक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
NOTICE . 

है कि श्री कांति भूषण राय , एडयोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
New Delhi, the 2nd April, 1997 

को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के 
S .O . 1117 . - -Notice is herebl given by the Com लिए दिया है कि उसे 24 परगना ( पश्चिम बंगाल ) में व्यक्षमाय 
petent Authority in pursuance of Rule 6 of the 

करने के लिए नोटरी के रूप नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का 
Notaries Act, 1956 that application has been made 
to the said Authority , under Rule 4 of the said 

यापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौवह दिन के भीतर लिखित 
Rules, by Sh. Shridhar Bhimrao Desai Advocate रूप में मेरे पास भेजा जाए । 
for appointment as a Notary to practise in Hubli 

मं , फा , 5 ( 79 ) 97-न्यायिक ] 
City ( Karnataka ) , 

एन . सी . जैन , सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार 
2 . Any objection to the appointment of the said 
person as a Notary may be submitted in writing 
to the undersigned within fourteen days of the 

NOTICE 
publication of this notice. 

New Delhi, the 3rd April, 1997 
[ No. F. 5( 86) 97-Judl.] 

S . O . 1119 . - Notice is hereby given by the 
N. C. JAIN, Competent Authority & Competent Authority in pursuance of Rule 6 of 
Addl. Legal Adviser the Notaries Rule 1956 that application has been 

made to the said Authority , under Rule 4 of the 
मुचना 

sail Rules, by Sh. Kanti thuslian Roy ; Adv , 

for appointinent as a Notary to practise in 24 
नई दिल्ली , 2 अप्रैल, 1997 

Parganas ( West Bengal). 
कामा० 1118 : - ~- नोटरीज निगम , 19515 व नियम 6 

2 . Any objection 10 the appointment of the 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती said person as a Notary may be submitted in 
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writing to the undersigned within fourteen days द्वारा या उसके अधीन मम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों 
of the publication of this notice , 

का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन होगा । 
[ No. F. 5 ( 79 ) 97-Judl .] 

मख्या 1/ मी . 2/ 93( चण्डीगढ़ )-1- 2980] 
N. C . JAIN, Ccmpetent Authority & 
___ Addl. Legal Adviser 

__ ग्रो . पी . आर्य , मयकन मचित्र 
जना 

MINISTRY OF TOMI: AFFAIRS 

New Delhi, the 4th April, 1997 
नई दिल्ली , 3 अप्रैल , 1997 

S .( ), / 121. - - 117 Celine of the powers confcrici by Sertion 

of the Public Prenisca i cviction I 111 .1111moniac occupius) 
का ग्रा . 11 2 1) -- - नोटरीज नियम , 1955 के नियम । 

141, 1971 (-10) of / . 1. the central ( invernment here : p 
के अनमरण में सक्षम प्राधिकारी द्वाग यह सूचना दी जाती points Shu Y . Nihil , Ji. Asstt. Director . Subsidiary Intelli 

gence Burcall, Chuniqarlı heinea Gazetted Ollicer of thic 
है कि श्री एम . एन . नीलकान्ल, एडवोकट न उम्न प्राधिकारी ( overnment to be the Istute Onicer ill place of Shri ( . I.. 
को उक्त निगम के नियम । के अधीन एक आवेदन हम बात 

ciuiti, issistant Director u . c .l Jule of issTIC for the pur 

Mps [ the R ic lifects that the rid olittl Shall 
के लिए दिया है कि उसे मंगुर मिटी ( कर्नाटा ) में व्यवसाय ! \ ( cise 1c 11111! CS Lonlere ind pilom 01c duris, 107oyoni 

OIL thic I State Oficci by mi wider the lu 1 1. in limpec ! 
करने के लिए नोट । क प नियुक्ति पर वर्ग। या प्रकार ol all ( rovunnen Commolation under the (710 ) o lloc 

Deputy Director, SID . Chandigarh . 
का प्राश इस लन। के प्रकाशन के चौदह दिन के 

INo. 1 /CTI / CTIi) -1-27801 
भीतर लिखित रूप म मेरे पास भेजा ज।। । 

(0 . P . ARYA. It. Secy. 
[ म . फा . 5 ( 68 )/ 97-न्यायिक 
एन . सी . जैन , मक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार 

कार्मिक, लोक शिकायन तथा पशन मंत्रालय 
NOTICE 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
New Delhi , the 3rd April, 1997 

आदेश 
S. O . 1120 . - - Notice is hereby given by the 

नई दिल्ली , 11 अप्रैल , 1997 
Competent Authority in pursuance of Rule 6 of 
the Notaries Rule, 1956 that application has been 

का . प्रा . 1122 - - केन्द्रीय सरकार , दिल्ली विशेष 
made to the said Authority , under Rule 4 of the पूलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) की 
said Rules, by Sh . M . N . Ncelakanta , Advocate धाग 6 के माथ पठित धाग 5, उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
for appointment as a Notary to practise in Mysore 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार के गह विभाग 
City ( Karnataka ). 

( ममुह- 5 ) के प्रादेश संख्या एफ . 14 ( 12 / होम- 5/ 96 
2 . Any objection to the appointment of the दिनांक 2- 11- 1996 द्वाग दी गयी महमति में , भारतीय 
said person as a Notary may be submitted in 

दण्ड संहिता 1800 ( 1860 का 45 ) की धारा 419 , 
writing to the uudersigned within fourteen days 
of the publication of this intice, 

4 (58, 471, 120- बी के अधीन थाना फतहनगर , 

जिला- उदयपुर , राजस्थान में पजीकृत अपराध संख्या 16 6 / 95 
INo . F. 5 ( 68 )/ 97- Judl. ] 

के अन्वेषण के लिए या उन्ही तथ्यों में उत्पन्न होने वाले 
N C . AIN. Competent Authrity & 

बम व्यवहार के अनक्रम में किया गया या किये गये किसी 
Addl. Legal Adviser 

अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस 
.. . . . . . . . ... .. . - । -- - - - - - - . . 

स्थापना के सदस्यों की क्तियों और अधिकारिता की 
गृह मंत्रालय 

विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर करती है । 
नई दिल्ली , 9 अप्रैल, 1997 

[ म . 228/ 72/ 96-ए. वी . डी .- II ] 
का . पा . 1121 :-- - केन्द्रीय सरकार, सरकारी 

हरि सिंह , अवर सचिव 
स्थान ( अप्राधिकृत अधियोगियों को फेरबदल ) अधिनियम, 

MINISTRY OF PL:RSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES 
1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

AND PENSION 
का प्रयोग करते हाः जारी करने की तिथि में श्री सी . 

(Department of Personnel and 1sining ) 
एल . गुलाटी , सहायक निदेशक के स्थान पर श्री बाई . 

ORDER 
मेहता, संयुक्त महायक निदेशक , सहायक प्रासूचना ब्यूरो 

New Delhi, the 11111 April, 1997 
चण्डीगढ़ को जो सरकार के गजपत्रित अधिकारी है , उक्त 

S .O . 1122 . -- - In cxercise of the powers conferred by sub 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सपदा अधिकारी नियुक्त section ( 1 ) of Section 5 rend wjih Section 6 of the Delhi 

Special Police Fstablishinent Act , 1946 ( Act N .). 25 of 10.46 ) . 
करती है और यह निर्देश देनी है कि उसन अधिकारी, उप 

the Central Governnient with the concnt of the Statc Giov . 
निदेशक , महायक अाभूचना व्यरो चण्डीगढ़ के नियन्त्रणा . 

Crument of Rajasilian Home (G1. - 5 ) Depatment Order Nu . 

F 14 ( 12 ) llomt- 5 ; 96 - Jaipur dited Nil hereby extends thio 
धीन सभी मरकार बास- सुविधा के संबंध में उक्त अधिनिययम powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


- 


1 - 


- 


। 


- - - -- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


[ भाग || -- खंड 3 ( ii ) ] भारत का गजपन्न मई 1 , 1997 मेगान 1 :1, 1911 
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- -- - - - - . . 

- -- - - . . . . - . - - : 
Police Establishment to the whole of State of Rajasthan for 

चात् एतददारा , श्री टी . पार . श्रीधरन , वर्तमान उप 
investigation of the offences of F.I. R. No. 166 / 95 Police 
Station Fatehnagar. Disivt Udaipur , Rajasthan punishable प्रबंध निदेशक , भारतीय स्टेट बैंक को उनके कार्यभार ग्रहण 
under hections .119, 468. 471, 120- B of the Indian Penal Codc, 
1810 ( Act No. 45 of 1860) and attempts, abetments and cont 

करने की तारीख में 31 मई , 1999 तक की अर्वाध 
pilacies in relation la or in connection with one di more 

के लिए केनरा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप 
the offenccs mciitionen ihove ind my other ollence or 
ollunces committed in the couse of the same transaction illis में नियवन करनी है । 
iny but of the same facts. 
] No. 228 / 72 / 96 - AVD.II ] 

[ पफ . मं . 9/ 6/ 97- बी . प्रो . I] 
HARI SINGH , Under Secy . 

गुधीर श्रीवास्तव , उप सचिव 


. 


New Delhi, the 10th April , 1997 


बिन मन्त्रालय 


( आथिक कार्य विभाग ) 

( किग प्रभाग ) 


नी , 10 अपन , 1997 


SO), I I . - In cimicis of the powers conferred by clarue 
( 1 ) Of sily- section 3 of Section of the Banking Compunics 
lilcquisition und Transfer of Undertakings ) Act, 1970), reud 
with lo -clillise ( 1 ) of chilne . . clause 5, clause 6 . chalise 7 

Il sul - clause ( 1 ) or ( auc 8 of the Nationaliscu Banks 
( Management kind Miscellaneous Provisions ) Scheme . 1970 
the Central Government, after consultation with the Reserve 
Bilnik of India , helehy appoints Shri T . R . Sridharan pre 
sently Deputy Managing Diicctur, State Bank of India is 
( humin and Manacinų Director, Canarı Bank fosilic 
period from the late of his thing charge and upto 31st May , 
1999 . 


TE. No. 9 / 9 / 97 - BO.IJ 
SUDHIR SHRIVASTAVA, Dy. Secy. 


का . ग्रा , 11 2 3 . - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रवध प्रार 
प्रकीर्ण उपवंध ) स्कीम , 1970 के खण्ड 3 के उपखद ( 1 ) 
के ग्व 5, ग्वण्ड , खए 7 अार खानु 8 के उप खाद ( 1 ) 
के साथ पठिन बैककारी कपनी ( उपक्रमों का अर्जन एव 
अंतरण ) अधिनियम , 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 
के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक में परामर्श करने के 
पश्चात , एतदद्वाग , श्री एम . जी . भिडे, वर्तमान प्रबंधक निदेशक , 
भारतीय स्टेट बैंक को पहली मई , 1997 में 28 फरवरी, 
1999 तक की अवधि के लिए बैंक ग्राफ इंडिया के अध्यक्ष 
एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है । 

एफ , सं . 9/ 5/ 97- बी . ओ .-I] 
सुधीर श्रीवास्तव , उप मचिव 


MINISTRY OF HINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

( Binik Division ) 
New Delhi, the 10th April , 1997 


( राजस्व विभाग ) 
कार्यालय -- अायुक्त , केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क प्रायुक्तालय 

( मीमा शुल्क ) 

जयपुर, 18 मार्च, 1997 
का . प्रा . 1125 - - - मीमा शुल्क अधिनियम , 1962 
की धारा 152 के खंर ( प.) के तहत भारत सरकार,विन 
मंत्रालय , राजस्व विभाग , नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 
33 /94----सीमा शुल्क ( एन . टी . ) दिनांक प्रथम जुलाई , 
1994 के अन्तर्गत प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हाए 
मैं महेन्द्र प्रसाद, प्रायुक्त केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क 
जयपुर एतदद्वारा शत प्रतिशत ई . श्री . य . स्थापित करने 
के उद्वेश्य में सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 
9 के अन्तर्गत गजस्थान राज्य के जालौर जिले में स्थित गाय 
भागली सिंगलान को भण्डारागार स्टेशन ( वेयर हामिग 
स्टेशन ) घोषित करता हूँ । 

[ क्र . सं . 2-सीमा शुल्क ( एन . टी . 97/ 
फा . म . - VIII ( एच ) 40/ 4/ सी . टी . / 97] 

महन्द्र प्रमाद, ग्रायुक्त 


S. O . 1123. - -11 Pricisc of the power , conferred by clause 
( 11 ) of sub -section 3 01 Section of the Banking Companies 
( Acquisition and Transfer of Undertukings ) Act, 1970 , reid 
with sub - clause 11 ) of clause 3 , clause 5 , clausc 6 , clause 7 
and Sub - clause ( I ) of Clause 8 of the Nationalised Banks 
( Management and Miscellaneous Provisions ) Scheme , 1970 the 
Central Government, after consultation with the Reserve 
Bank of India , hereby appoints Shri M . G . Bhide presently 
Managing Director, State Bank of India as Chairman 02 
Managing Director, Bank of India for the period from 1st 
May, 1997 and upto 28111 February , 1999. 

__ [ F. No. 9 / 97 - BO .I] 
SUDHIR SHRIVASTAVA, Dy . Secy. 


( Department of Revenuc ) 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS AND 

CENTRAL EXCISE 

(CUSTOMS) 


नई दिल्ली , 10 अप्रैल , 1997 
का . श्रा , 11 24 : - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबधार 
प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम , 1970 के खगड़ 3 के उपखण्ड ( 1 ) , 
खण्छु 5, खण्ड , खण्ड 7 और खण्ड 8 के उप - खण्ड 
( 1 ) के साथ पटिन बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन 
एवं अंतरण ) अधिनियम , 1970 की धारा 9 की उपधारा 
3 के बण्ड ( अ ) डाग प्रदल शक्तियों का प्रयोग करने हार, 
केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक में परामर्श करने के 


Taipur, the 18th Milch , 1997 
S . O . 1123. In csercise of the power s delcguted to tlic under : 
signeal vide notification No 3 . Ci-LUSTOMS (NT ) Jated 
the 1st July , 1944 by the Government of India , Ministry 
of liniince . Department of Revenue , New Delhi under clause 
( a ) of Section 152 of the Customs Act, J962, I Mahendra 
Pruşad , Commissioner of Customs and Central Excise , Jaipur 
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THE GAZETTE OF INDIA : MAY 3 , 1997 ; VAISAKHA 13, 1919 [PAKT 1[ _ SEC. 3 ,11) ] 
- -- - - . . . . . . 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- --- - - - -..- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - 
hereby declare Village Bhagli Singhlan , in District Jalore , 
in the Stute of Rajasthan to be a Warehousing Station under 

उप -नियम 258 :--- इन उप -नियमों और विनियमों के 
Section 9 of the Customs Act, 1962 for the purpose of setting 

अधीन नियुक्त पंच , मभी मामलों में नियुक्ति के समय पंच 
up of 100 per cent E .O . U . 

ममिति के सदस्य हों । 
[ No. 2 CUS INT ) / / Tr. No. VIII ( H ) 40. 4/ CUST|971 

MAHENDRA PRASAD , Commissioner 
आदेश 

[ सं . पी एस ई / 16/ 97 / 135 ] 
नई दिल्ली , 4 अप्रैल , 1997 

पुणे स्टॉक एक्सचेंज के लिए 
स्टाम्प 

पू . ल . कडलासकर , ऑफिसर प्रॉन स्पेशल ड्यटी 


PUNE STOCK EXCHANGE LTD . 


Pune, the 11th April, 1997 


का . पा . 11 26 : -~- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड 
( स ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय 
मरकार एतदद्वारा मै . वी . ई . एस . सी . पो . लिमिटेड , कलकत्ता 
को केवल एक लाख बारह हजार पांच मी रुपाए का समेकित 
स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति देती है जो कि उक्त कम्पनी 
द्वारा जारी किए जाने वाले केवल एक करोड़ पचास लाख 
गपए के कुल मूल्य के सौ- सौ रूपए के सम - मूल्य वाले 000001 
में 150000 तक की विशिष्ट मंध्या वाले 1, 50, 000 - - 14 
प्रतिशत सुरक्षित परिवर्तनीय ऋणपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के 
कारण प्रभार्य है । 


S . O . 1127.- - Bye -Law 247. — The arbitratory appointed by 
the parties or by the Council of Management of the President 
shull have the power to appoint a member of the Arbitration 
Committee as in Umpire at any time and they shall do 
so it and when they dillut ils to their award . 


Bye -Law 258 . - Thc arbitrators appointed under thesc Bye 
Laws and Regulations shall in all cases at the time of appoint 
ment be members of the Arbitration Committec . 


[ No . PSE / 16 / 97/1351 
For Pune Stock Exchange Ilu , 
P. L . KADLASKAR, Officer on Spl. Duty 
- . . . - - - . - - -- - . - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- -- - - - - 


खान मंत्रालय 


नई दिल्ली, 17 फरवरी , 1997 


[सं . 6/ 97- स्टाम्प-एफ सं . 15/ 5/ 97-बि . क . ] 

एस० कमार , अवर सचिव 

ORDER 
New Delhi, th : 4th April, 1337 

STAMPS 
S .O . 1126 ,- - In cxercise of the powers con 
ferred by clause ( ) oi sub -section ili of suction 
9 of the Indian Staimp Act . 1899 ( 2 of 1899 ) , 
the Central Government hereby permits MS 
BESCO Limited , Calcutta to pay consolidated 
stamp duty of rupees one lakh twelve thousand 

five hundred only , chargcable on account of the 
Stump duty on 1 .50. ( (60 - 14 per cent Scired 

Redeenable : Non- Convertible Debentures bearing 
distinctive numbers from 000001 o 1.50 : 10) ; of 
the face value of upces one hundred ach at ar 
of the aggregate value of rupees ons crore fifty 
lakhs only to b : issued by the said company . 
INo . 97 STAMPS - F. No . 155197 -STI 

S . KUMAR , Under Secy . 


का . आ . 1 1 28 : - - केन्द्र सरकार, राजभाषा ( संघ के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 
10 के उपनियम ( 4 ) के अनमरण में खान मंत्रालय के 
अधीन निम्नलिखित कार्यालयों को , जिनके 800 या इसमें 
अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यासाधक ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है , अधिमूचित करती है : 

1. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण , उसरी क्षेत्र, लखनऊ । 
2. भारतीय भूवैज्ञानिक मर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र , जयपुर । 
3. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण , परिचालन , हरियाणा, 

फरीदाबाद । 
4. भारतीय भबैज्ञानिक सर्वेक्षण, परिचालन , बिहार , 

पटना । 
5 . भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, दिल्ली कार्यालय , नई 

दिल्ली । 
6. क्षेत्रीय कार्यालय , भारतीय खान ब्यूरो, कलकना । 
7. भारतीय खान ब्यूरो , खान पट्टा नियंत्रक , नागपुर 
8. भारतीय भवैज्ञानिक मबेक्षण परिचालन मध्य प्रदेश 
( द्वितीय ) जबलपूर । 

[ मंम्पा ई -11015( 1 )/ 96-हिन्दी ] 

के . प . बाजवा, संयुन मचित्र 


___ पुणे स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड 

पुणे , 11 अप्रैल , 1997 
का . पा . 11 27 : - - उप -नियम 247 :-- -पक्षों द्वाग 
अथवा प्रबंध की परिपद् अथवा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त पंचों 
को , पंच समिति के एक सदस्य को किसी भी समय निर्णायक 
के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा और वे र्याद 
और जब अपने पंच निर्णय के विषय में असहमत होग , ऐसा 
करंगे । 


[ भाग 1] - - 
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भारत का गजगत्र मई 2,1997 येणाम 13, 191 ) 


- - - - 


. . . 


- - 


- - - -- 


. 


. . 


. . . 


- - 


3 ( ii ) ] 
- -- - -- - - - - - - - - . . 

MINISTRY OF MINES 


: 


... 


- - - - - - - - - 


New Delhi, the 17th February, 1997 


S . O . 1128 .- -In Pursuance of sub-rule ( 4 ) of the Rule 10 of 
the Official language ( use for Official Purnoses of the Union ) 
Rules, 1976 the Central Government , hereby , notifies the 
following offices , under the control of the Ministry of Mines, 
80 per cent staff whercof have acquired the working know 
ledge of Hindi : - - 


3. Geological Survey of India , Operational Haryana , 

Faridabad. 
4. Geological Survey of India, Delhi office, New Delhi. 
5 . Geological Survey of India , Operational Bihar, Patna . 
6. Regional Office , Indian Burean of Mines , Calcutta. 
7. Indian Bureau of Mines, Controller of Mining Leuse. 

Nagpur . 
8 . Geological Survey of India , Operational Madhya Pra 

desh ( Second ) Jabalpur . 


the working know 


1 . Geological Survey of India, Northern Region, 

Lucknow. 
2. Geological Survey of India, Western Region, Jaipur. 


[ No. E-11016 /1 / 96- Hindi ] 

K . S. BAJWA, Jt. Secv . 


नागरिक पूति , उपभोषता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( भारतीय मानक व्य रो ) 
नई दिल्ली , 4 अप्रैल, 1997 


का . प्रा . 11 29 . -- भारतीय मानक ब्यरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) की लंड ( ख ) के 
प्रन सरण में भारतीय मानक ब्यरो तदारा अधिसुचित करता है कि जिस / जिन भारतीय मानक / मानकों, का / के विवरण नीच 
अन सूची में दिया गया है/ टिा गाए है, वह / ये स्थापित हो गया है हो गए हैं । 


अन् सूची 


क्रम सं . 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और शीर्षक 


स्थापित तिथि 


नए भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित 
भारतीय मानक अथवा मानकों , 
यदि कोई हो की मं . और वर्ष 


- 


2 


3 


97- 01- 31 


96- 12- 31 


1 एसपी 7: 1983 ( भाग 4 ) - - भारत की राष्ट्रीय भवन निमणि संशोधन सं . 3 

संहिता 1983 
2 . आईएस / पाईएसनो 94 1982 वस्त्रादि मशीनरी तथा सहायकांग 

रिग स्पिनिग तथा रिंग बलिंग मशीनों के लिये स्पिडल 

माप ( गेज़ ) 
3. आईएस / आईसी 309 --- 2 ( 1989 ) नौद्योगिक प्रयोजनों 

के लिए प्लग , साकेट - प्राउटलेट और कपलमें भाग 2 पिन और 

सम्पर्क नलिका साधित्रों की मायाम विनियम अपेक्षा 
1. आईएस/ आई । सो 342 : 1983 वस्त्रादि मशीनरी तथा 

सहायकांग - - वर्टर तथा ऊनी ( वलन ) कार्ड -- - मिलिहर की 
चौड़ाई तथा वायर पर चौड़ाई 


9 15- 09 - 31 


96- 12- 31 


पाईएस 398 ( भाग 1 ) : 1976 


96- 12- 31 


5 . पाईएस 398 ( भाग 1 ) : 1996.. .शिरोपरि प्रेषण प्रयोजन के 

लिये एल्यूमिनियम चालक - - विशिष्ट भाग 1 शल्यमिनियम 
मड़दार चालक 
( तीसरा पूनरीक्षण ) 


6. आईएस / आईएमग्री 574 : 1979 वस्त्रादि मशीनरी और 

सहायकांग - -चीस लाइंग के लिए छिद्रित बेलनाकार टय में 


- 96- 12- 31 


. - . - - - - 


- - - - - 


- 


- - - - - 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


-- 


-- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - . 


- 


- 


+ . . 


. . 
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- 


--- - - - 


- - 


- 


- 


- 


आईएम 398 ( भाग 1 ) : 1978 ; 


96- 11 - 30 


ग्राईम 1171 ; 1988 


96- 12- 31 


आई। म 1 367 ( भाग 18 ) : 790 


95- 11- 30 


7. प्राईस 579: 1996 वनस्पति से शाधित तल्ले का चमड़ा - - 

विशिष्टि 

( नीमरा पुनरीक्षण ) 
8. आईएस 1171 - 1996 फेगमंगनीज - - विशिष्टि 

( चौथा पुनरीक्षण ) 
9 . आईस 1 3 6 7 ( भाग 18) : 1996 प्रौद्योगिक बन्धक सामग्री- 

इस्पात के चड़ीदार बन्धक तकनीकी प्रति शत 
भाग 18 पैकेजबंदी 

( तीमरा पुनरीक्षण ) 
10. आईएस 1570 ( भाग 6 ) : 1996 पिटवां इस्पात ग्रन सूचियां 

भाग 6 कार्बन और मिश्रधात अौजार इस्पात 

( पहला पुनरीक्षण ) 
11 पाईएस 1877 : 1985 मसालों की पारिभाषिक शब्दावली 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
12. आईएस 1885 ( भाग 82 ) : 1996 विधन तकनीकी शब्दावली 

भाग 82 ममाकलिन सेवा अंकीय कार्यक्रम ( प्राई एस डी एन ) 


96 - 12- 31 


आईस 1877 : 1985 


96- 07 - 31 


96- 11 - 30 


आईएस 2014 : 1977 


96- 10 - 31 


13. आईएस 2014 : 1996 टी - काबले - - विशिष्ट 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आईएम 2707 : 1989 


9 (6- 12- 31 


14 . श्राही0 2707 : 1996 पप्ट कठोरीकरण के लिए कार्वन 

इस्पात हलाइयां - विप्टि 
( चौथा पूनरीक्षण ) 


मरी ग्रेन---.विशिष्टि 


प्राईएस 3 178 : 1965 


96- 12- 31 


15 . आईएस 3178 : 1996 अपघर्षक 

( पहला पुनरीक्षण ) 


96- 08- 31 


16 पाईएस 3871 : 1996 वस्त्रादि - - रेशा से बनी रस्सियां एवं ग्राहाम 3871 : 1984 

काज - शब्दावली 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


96- 01- 31 


9 - 11 - 30 


17. आईएम 4049 ( भाग 2 ) · 1996 टैक और प्रैशर वैमल के ग्राम 1049 ( भाग 2 ) : 79 

लिए फॉमंड सिरे - - विशिष्टि 
भाग 2 आंतरिक व्यास प्राधार 

( पहला पुनरीक्षण ) 
18. प्राईएस 4298 ; 1996 स्विग सी -वाशर -- - विशिष्टि 

आईएस 4298 : 1967 
( पद्दला पुनरीक्षण ) 
19. आईएस 4440 : 1996 इंजीनियरी माप विज्ञान - - परिशद्धता आईएस 1440 : 1967 

संबंधी उपस्कर-- - स्लिप गेज उपसाधन 

( पहला पुनरीक्षण ) 
20. आईएस 4818 : 1996 सोरबिक अम्ल , खाद्य ग्रेड-- - विशिष्ट प्राईस 4818 : 1958 

( पहला पुनरीक्षण ) 


06- 10- 31 


96-10- 31 


पाईएम 5121 : 1969 


95- 10 - 31 


21. आईएस 5 126: 1996 संवेदी विश्लेपण---- शब्दावली 

( पहला पुनरीक्षण ) 
* :-- . - . . - . - - -.. - . - - - 


-- - 


- 


- 


- - 


[ भाग 


-- रखंड 3 (ii) ] 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 
--- -- --- - -- - -- - -- - - - - - - - - - -- - -- - - -- - - -- - 


( 4 ) 


96-10- 31 


96- 10- 31 


96- 11 - 30 


96-11- 30 


96- 08- 31 


96 - 12- 31 


96- 10- 31 


22. आईएस 5324: 1996 हस्तचलित स्टिलेज ट्रक - उत्थापक दक प्राईएस 5324 : 1983 

( हाथ से उठने वाला ) -- विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
23. आईएस 5 3 47 ( भाग 6 ) : 1996 अस्थि अन्तर्रोपणों की अपे - प्राईएस 5347 ( भाग 6 ) : 1984 

क्षाएं भाग 6 पिटवां कोबाल्ट - क्रोमियम टंगस्टन -~-निकल मिश्र 
धातु 

( पहला पुनरीक्षण ) 
24. पाईएस 5 5 14 : 1996 " ली -गटेलियर परीक्षण में प्रयुक्त आईएम 5 514 : 1969 

उपकरण --- विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
2 5. आईएस 5707 : 199 6 अगर , खाद्य ग्रेड -- विशिष्टि 

आईएस 5707 : 1970 
( पहला पुनरीक्षण ) 
26 . आईएस 5960 ( भाग 1 ) : 1996 मांस और मांस उत्पाद -- आईएस 5960 ( भाग 1 ) : 1970 

परीक्षण पद्धति भाग 1 नाईट्रोजन अंश ज्ञात करना । 

( पहला पुनरीक्षण ) 
27. आईएस 6 529 : 1996 गढ़ाइयों के लिए स्टनलैस इस्पात के आईएम 6529 : 1972 

ब्लूम ,बिलेट और स्लेब - - विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
28. आईएम 69 26 : 1996 नदी घाटी परियोजना के लिए स्थल आईएस 6926 : 1973 

अन्वेषण के हीरक कोर ड्रिलिंग की रीति संहिता 

( पहला पुनरीक्षण ) 
29. पाईएस 7262 : 1996 खरादन मैडल - विशिष्टि 

आईएस 7262 : 1974 
( पहला पुनरीक्षण ) 
30 पाईएम 8480 : 1996 फमल संरक्षण उपस्कर -- -पारिभाषिक प्राईएस 8480 : 1997 

शब्दावली 

( पहला पुनरीक्षण ) 
31 आईएस 8701 : 1996 टेमेफोस , तकनीकी - -विशिष्टि 

प्राईएस 8701 : 1978 
( पहला पुनरीक्षण ) 
32 आईएस / आईएसनो 9177 -- 1 : 1989 यांत्रिक पेन्सिलें 

भाग 1 वर्गीकरण, पायाम , कार्यकारिता अपेक्षाएं और परीक्षण 
33. पाईएस / आईप्रसमो 9177-- - 2 : 1989 यांत्रिक पैन्सिलें 

भाग 2 काला सीसा - - वर्गीकरण और पायाम 
34 आईएस/ आईएसओ 9177- - 2 : 1994 यांत्रिक पैन्सिलें 

भाग 3 काले सीसे --- एच , बी , सीसों की बंकन शक्ति 
35. पाईएस 9824 ( भाग 1 ) : 1996चिकित्सा उपयोग के 

लिये रक्ताधान उपस्कर ----विशिष्टि 
भाग 1 शीशे की रक्तधान बोतलें , डाट तथा ढक्कन 

( पहला पुनरीक्षण ) 
36. प्राईस 102 45 ( भाग 1 ) : 1996 श्वसन उपकरण 

प्राईएस 10245 ( भाग 1 ) : 1982 
भाग 1 बंद परिपथ श्वसन ( संपीड़ित ऑक्सीजन सिलिंडर ) - -- 
विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


96- 10- 31 


96- 11 - 30 


96- 11- 30 


96 - 10- 31 


33. 


96- 11 - 30 


96- 11- 30 


96- 10- 31 


96- 12- 31 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


-- 


968 GI / 97 -- 2 
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( 2 ) 


- 


- 


___ ( 3) 


96- 11- 30 


96 - 09 - 30 


96 - 11 - 30 


97- 01- 31 


37. पाईएस/ आईएसनो 10360 - 2 : 1994 निर्देशांक मापन विज्ञान 

भाग 2 निर्देशांक मापन मशीनों की कार्यकारिता का मल्यांकन 
38. भाईएस 10434 ( भाग 2 ) : 1996 कंक्रीट और चिनाई वाले 

गंधों में विरुपण मापन युक्तियों के संस्थापन , रख -रखाव और 
प्रेक्षण की मार्गदर्शिका 

भाग 2 कम्पन तार किस्म के संयुक्त मीटर 
39. आईएस 11442 : 1996 कृषि ट्रैक्टर - - चालक का दृष्टि क्षेत्र - - आईएस 11442 : 1985 

परीक्षण विधियां 

( पहला पुनरीक्षण ) 
40. पाईएस 11761 : 1997 सीमेंट के लिए बहु- परतदार कागज माईएस 11761 : 1986 

की बोरियां - विशिष्टि | 

( पहला पुनरीक्षण ) 
41. आईएस 11939 : 1996 स्वचल वाहन स्टीयरिंग नियंत्रण पाईएस 119 39 : 1987 

प्रणाली - - सुरक्षा अपेक्षाएं एवं मापन पतियां 

( पहला पुनरीक्षण ) 
42. आईएस 12117 : 1996 गुणवत्ता आश्वासन के लिए इस्पात आईएस 12117 : 1987 

कलाइयों के वर्गीकरण के नियम 

( पहला पुनरीक्षण ) 
43. पाईएस 12232 ( भाग 1 ) : 1996 सिचाई उपस्कर- -पूर्णी आईएस 12232 ( भाग 1 ) : 87 

फूहारक भाग 1 ग्जिाईम एवं कार्यकारी अपेक्षाएं 

(पहला पुनरीक्षण ) 
44. आईएस 12257 ( भाग 5 ) : 1996 बाय चालित मापन 

भाग 5 परिभाषिक शब्दावली 


96 - 10- 31 


96- 10- 31 


96 - 10 - 31 


96- 12 - 31 


96- 12- 31 


45. प्राईएस 12665 ( भाग 5 ) : 1996 प्रेस प्रचालन श्रीजार -.. शैक 

भाग 5 गोल फ्लेंज वाले शैक - - विशिष्टि 
46. आईएस 12665 ( भाग 6 ) : 1996 प्रेस प्रचालन औजार - - शैक 

भाग 6 प्रायाताकार फ्लैंज सहित शैक - - विशिष्टि 


96- 10 - 31 


96- 11 - 30 


96-10- 31 


पाईएस 12665 ( भाग 7 ) : 1996 प्रेस प्रचालन प्रौजार -- शैक 

भाग 7 पेंचदार शैफ्ट मौर कॉलर वाले शैक - विशिष्टि 
48. आईएस 13360 ( भाग 2/खंड 2 ) : 1996 प्लास्टिक सामग्नियां 

परीक्षण पद्धतियां भाग 5 यांत्रिक गुणधर्म खंड 2 तन्यता गुणधर्म ज्ञात 
करना -- संचकन और बहिर्वेधन के लिए परीक्षण 

प्लास्टिक सामग्रियों की परीक्षण अवस्थाएं 
49. आईएस 13498 : 1997 नहाने की बट्टी - विशिष्ट 

आईएस 13498 : 19927 
( पहला पुनरीक्षण ) 
50. पाईएस / आईएसओ 13715 : 1994 तकनीकी ड्राइंग -कोने 

शब्दावली वाइंग पर अभिसूचन चिह्न 
51. आईएस 13730 ( भाग 27 ) : 1996 विशेष प्रकार के कुण्डलन 

तारों के लिए विशिष्ट भाग 27 कागज माच्छादित प्रायता 
कार तांवें के सार 


97- 01 - 31 


96- 10 - 31 


96- 11 - 30 


| भाग 11 - खंड 3 ( ii) ] 
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NA% 


- 


1 . - - 


- - - 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


96- 11- 30 


96- 11- 30 


52. आईएस 13730 ( भाग 28 ) : 1996 विशेष प्रकार के कुण्डलन 
__ तारों के लिए विशिष्टि भाग 28 पॉलीएस्टरीमाइए इनेमेल 

आयताकार तांमे के तार, वर्ग 180 
53. पाईएस 13730 ( भाग 29 ): 1996 विशेष प्रकार के कुण्ड 

लन तारों के लिए विशिष्टि भाग 29 पॉलीएमाइ - इमाईड 
एनेमेल्ड लेपयुक्त पॉलीएस्टर या पॉलीएस्टरीमाइश प्रायताकार 

तांबे के तार , धर्ग 200 
54. आईएस 13808 ( भाग 5 ): 1996 अस्पताल सेवाओं के लिए 

गणता प्रबन्ध ( 30-संसतरित अस्पताल के लिए ) - मार्गदर्शी 
सिद्धान्त 
भाग 5 अस्पताल उपस्कर प्रबन्ध 


96- 10- 31 


96 - 11 - 30 


5 5. पाईएम 14154 ( भाग 1 ): 1996 दाहण धूलि की उपस्थिति 

में उपयोग में आने वाले संरक्षण के लिए भावरण महित वैधुत 
उपकरण 
भाग 1 उपकरणों का वर्गीकरण 


56. आईएस 14354 : 1996 वस्त्रादि -जलसह कवर 


96- 10- 31 


96- 10- 31 


57. प्राईएस 14355 : 1996 रंग रोगन के लिए जिंक डस्ट पिग 

मेंट-विशिष्टि 


96 - 10- 31 


58. आईएस 14372 : 1996 पूर्ण पावर गुणक रेंज के लिए वोल्ट 

ऐम्पीयर पॉवर मीटर-विशिष्टि 


96- 11- 30 


59. आईएस 14376 : 1996 विद्यत मशीनों के लिए ब्रश धारक 

विशिष्टि 


96-10- 31 


60. आईएस 14382 : 1996 स्वचल वाहन गति परिसीमक 

संस्थापित अपेक्षाओं की विशिष्टि 


96- 10- 31 


61. आईएस 14394 : 1996 औद्योगिक बन्धक सामग्री उत्पादन 

ग्रेड सी के षटकोणीय शीर्ष वाली ढिबरियां -तप्त -निमज्जी जस्ती 

कृत -विशिष्टि ( साइज रेंज एम 12 से एम 36 तक ) 
62. आईएस 14402 : 1996 मलक जल व्यवस्था औद्योगिक उप 

शिष्टि व जल ( पेयजल के अलावा ) के लिए प्रयुक्त कांच रेशे 
से प्रबलित प्लास्टिक पाइप , जोड़ और फिटिंग विशिष्टि 


98- 12- 31 


96- 10- 31 


63, आईएस 14405 : 1996 गैसीय अपचायकों के प्रयोग द्वारा 

कपक रिएक्टर में प्रत्यक्ष अपचयित भरण स्टॉक ( लौह तथा 
पलेट ) के विघटक की निर्धारण विशिष्टि 


96- 10 - 31 


64. आईएस 1440 : 1996 निर्माण और ताप उपचार हेतु प्रयुक्त 

भट्रियों के लिए उच्च ताप सह सामग्रीयां ----सिफारिशें । 


96- 12- 31 


6 5. आईएस 14407 : 1996 पेयों के लिए एल्युमिनियम के डिब्बे 

- -विशिष्टि 
66. आईएस 14412 : 1996 तकनीकी ड्राइंट के पुनरीक्षण के लिये 

अभिसूचन चिह्न 


96- 11- 30 
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- 


( 1 ) 


( 3 ) 


96- 12- 31 


67. आईएस 14414 . 1996 कृषि ट्रैक्टर-धुरी शक्ति निर्धारण 

परीक्षण प्रक्रिया 


96- 11 - 30 


68. आईएस 14416 : 1996 राशि प्रहस्तन उपस्कर- बुम टाइप का 

डोल चक्र रिफ्लेमर -रेल आरोपित-डिजाइन निर्माण और स्था 
पना - रीति संहिता 


16- 11- 30 


69. आईएस 14417 : 1996 राशि प्रहस्तन उपस्कर-एक बूम वाले 

घुमाऊ स्टैकर रेल आरोपित डिजाइन , निर्माण और स्थापना 
रीति संहिता 


70. आईएस 14418 : 1996 राशि प्रहस्तर उपस्कर -शिप लोडर 

96- 11- 30 
रेल आरोपितडिजाइन , निर्माण और स्थापन - रीति संहिता 
71 आईएस 14419 : 1996 जहाजों के वेल्डों के रेडियोग्राफिक 

96- 11- 30 
परीक्षण के लिए स्वीकरण मानक -सिफारिशें 
72. आई एस 144 20: 1996 बड़े पशुओं की संवेदना के लिए प्रयक्त 

98- 12- 31 
प्रवासनाल - विशिष्टि 
73. आईएस 14425 : 1997 शीशा प्रबलित पॉलीएस्टर रेजिन 

97- 01- 31 
संचकन के निर्माण की मार्गदर्शिका 
- .. - . 

छन मानकों की प्रतियां भारती या मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9 बहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली - 110002 और 
क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली , कलकत्ता , चण्डीगढ़ , मद्रास तथा मुम्बई और शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , 
कोयम्बत्तूर, फरीदाबाद, गाजियाबाद , गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर , कानपुर, लखनऊ , पटना तथा थिरुवनंतापुरम में बिक्री हेतु उप 
लब्ध हैं । 

[ सं. के . प्रवि . 13: 2] 
जी . रामन , अपर महानिदेशक 


-- 


- - - - - 


- - 


- 
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MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES 
Consumer Affairs & Public Distribution 

( Bureau of Indian Standards ) 

New Delhi, the 4th April, 1997 
S .O . 1129 .- - In pursuance of clause (b ) of Sub -rulc (1 ) of Rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Stan 
dards Rules 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standard (s), particulars ofwhich 
is/ are given in the Schedule hereto annexed , has /have been established on the date indicated against each : 

SCHEDULE 


Sl. No. year and Title of the Indian Standard (s) 
No. Established 


Date of Establish 
ment 


No. and year of the Indian 
Standard or Standards, if any, 
superseded by the new Indian 
Standard 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


97 - 01 - 31 


1. SP 7 ; 1983 (Pt. IV )-- National building code of India Amendment No . 3 
1983 

__ January 1997 
2. IS /ISO 94 : 1982 - Textile machincry and accessories --- 

Spindle gauges for ring-spinning and ring -doubling 
frames 

- - - -. . 


96 - 12 - 31 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ YTT II - 


3 ( ii ) ] 


MICA 47 21446 : 


3,1997 * 70 13,1919 
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( 1 ) 


96 - 08 -31 


96 - 12 - 31 


96 - 12 - 31 


96 - 12 -31 


96 - 11- 30 


96 - 12- 31 


96 - 11 - 30 


( 2 ) 

( 3 ) 
3 . IS /IEC 309- 2( 1989) -- Plugs, socket -outlets and coup AmendmentNo. 3 

ters for industrial purposes Part 2 Dimensional inter January 1997 
changeability requirements for pin and contract tube 

accessories 
4 . IS /ISO 342 : 1983 — Textile machinery and accessories -- 

Worsted and woolen cards — Width of cylinder and 

width on the wire 
5 . IS 398 (Part 1) : 1996 - Aluminium conductors for 

IS 398 ( Pt. 1) : 1976 
overhead transmission purposes - Specification Part 1 
Aluminium stranded conductors 

( Third Revision ) 
6 . IS /ISO 574 : 1979 _ Textile machinery and accessor 

ies — Perforated cylinderical tubes for cheese dyeing 
7. IS 579 : 1996 – Vegetable tanned sole leather - Speci 
fication 

( Third Revision ) 
8. IS 1171 : 1996 — Ferromanganese - Specification IS 171 : 1988 

(Fourth Revision ) 
9. IS 1367 (Part 18 ) :1996 -- Industrial fasteners - Thread - IS 1367 (Pt. 18 ) : 79 

ed steel fasteners — Technical supply conditions Part 
18 Packaging 

( Third Revision ) 
10 . IS 1570 (Part 6 ) :1996 — Schedules for wrought steels 
Part 6 Carbon and alloy tool steels 

( First Revision ) 
11. IS 1877 :1985 - - Terminology for spices and condi- IS 1877 : 1985 
ments 

( Second Revision ) 
12 . IS 1885 (Part 82 ): 1996 — Electrotechnical vocabulary 

Part 82 Integrated services digital networks (ISDN ) 
13 . IS 2014 : 1996 – T - Bolts — Specification 

IS 2014 : 1977 
(Second Revision ) 
14 . IS 2707 : 1996 – Carbon steel castings for surface IS 2707 : 1989 
hardening — Specification 

(Fourth Revision ) 
15. IS 3178 :1996 — Abrasive emery grain - Specification IS 3178 :1965 

(First Revision ) 
16 . IS 3871 : 1996 — Textiles - -Fibre ropes and cordage - - IS 3871 : 1984 
Glossary of terms 

(Second Revision ) 
17. IS 4049 (Part 2 ): 1996 — Formed ends for tanks and IS 4049 ( Pt. 2) :79 

pressure vessels - Specification Part 2 Inside diameter 
basis 

( First Revision ) 
18 . IS 4298 : 1996 - Swing C -Washers Specification IS 4298 : 1967 

(First Revision ) 


96 - 12 - 31 


96 -07 -31 


96 - 11 - 30 


96 -10-31 


96 - 12 -31 


96 -12 -31 


96 -08 - 31 


96 - 10 - 31 


96 - 11 - 30 
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( 1) 


( 2 ) 


(3) 


( 4 ) 


IS 4440 :1967 


96 - 10 -31 


19 . IS 4440 : 1996 - Engineering metrology - Precision 
equipment - Slip guage accessories 

( First Revision ) 
20. IS 4818 :1996 -- Sorbic acid , food grade - Specification 

( First Revision ) 
21 . IS 5126 :1996 - Sensory analysis – Vocabulary 

( First Revision ) 


I$ 4818 : 1968 


96 - 10 -31 


IS 5121 :1969 


96 -10 -31 


IS 5324 : 1983 


96 - 10 -31 


IS 5347 (Pt. 6 ): 1984 


96 - 10 - 31 


IS 5514 : 1969 


96 - 11 - 30 


IS 5707 : 1970 


96 - 11 - 30 


IS 5960 (Pt. 1): 1970 


96 -C8 -31 


IS 6529 :1972 


96 - 12 - 3 


22 . IS 5324 : 1996 — Hand -operated stillage truck - Lifting 
truck (Hand Elevating ) — Specification 

(Second Revision ) 
23 IS 5347 (Part 6 ): 1996 – Requirements for orihopae- 

dic implants 
Part 6 Wrought cobalt -chromium -tungsten - nickel 
alloy 

( First Revision ) 
24 . IS 5514 : 1996 — Apparatus used in Le- chatelier test 
Specification 

(First Revision ) 
25 . IS 5707: 1996 - Agar, food grade Specification 

( First Revision ) 
26 . IS 5960 (Part 1) :1996 — Meat and meat products 

Methods of test 
Part 1 Determination of nitrogen content 

( First Revision ) 
27. IS 6529 : 1996 — Stainless steel blooins, billets and 
slabs for forgings — Specification 

(First Revision ) 
28 . IS 6926 : 1996 _ Diamond core drilling - Site investi- 
gation for river valley projects - - Code of practice 

(First Revision ) 
29 . IS 7262: 1996 - Turning mandrels - -Specification 

(First Revision ) 
30 . IS 8480 : 1996 - Crop protection equipment -- Glossary 
of terms 

( First Revision ) 
31. IS 8701 : 1996 — Temephos , technical — Specification 

( First Revision ) 
32 . IS / ISO 9177-1 :1989 – Mechanical pencils 

Part 1 Classification , dimensions, performance re 

quirements and testing 
33. IS /ISO 9177 -2 :1989 – Mechanical pencils 

Part 2 Black leads- Classification and dimensions 
34. IS/ ISO 9177-3 :1994 - Mechanical pencils 

Part 3 Black leads-- Bending strengths of HB leads 
35 . IS 9824 (Part 1) :1996 – - Transfusion equipment for 

medical use - Specification 
Part 1 Glass transfusion bottles , closures and caps 
(First Revision ) 

- - - - - - - 


IS 6026 :1973 


96 - 10 - 31 


IS 7262: 1974 


96 - 10 -31 


IS 8480 : 1977 


96 -11- 30 


TS 8701 : 1978 


96 - 11- 30 


96 - 10 -31 


96 - 11-30 


| 


96 - 11 - 30 


L 


96 - 10 -31 


- . 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - - - 


(MTT IIMS 


3 (ii) ] 


T777 FT 7946 : 


3, 1997/8 


13,1919 
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- 


(2 ) 


( 3 ) 


S 10245 (Pt. 1 ) :82 


96 -12 -31 


— 


96 - 11 - 30 


36 . IS 10245 ( Part 1) : 1996 -- Breathing apparatus Part 1 

Closed circuit breathing apparatus ( Compressed 
oxygen cylinder ) — Specification 

(First Revision ) 
37. IS /ISO 10360 -2 : 1994 - Coordinate metrology Part 2 

Performance assessment of coordinate measuring 

machines 
38 . IS 10434 ( Part 2 ) :1996 — Guidelines for installation , 

maintenance and observation of deformation measur 
ing devices in concrete and masonry dams 
Part 2 Vibrating wire type jointmeter 


96 -09 -30 


96 - 11 - 30 


97 -01-31 


96 - 10 - 31 


96 - 10 - 31 


96 - 10 - 13 


- 


96 - 12 -31 


39. IS 11442 : 1996 - Agricultural tractors - Operator s iS 11442 : 1985 
field of vision - Test procedures 

(First Revision ) 
40 . IS 11761 :1997 – Multi-wall paper sacks for cement - IS 11761 :1986 
Specification 

(First Revision ) 
41. IS 11939: 1996 – Automotive vehicles -- Steering con - IS 11939 :1987 

trol systems -- Impact protection requirements and 
methods of measurement 

( First Revision ) 
42 . IS 12117 : 1996 -.-.Norms for classification of steel found . IS 12117 : 1987 
ries for quality assurance 

( First Revision ) 
43 . IS 12232 ( Part 1) :1996 – Irrigation equipment - Ro- 1 $ 12232 (Pt. 1):87 

tating sprinkler Part 1 Design and operational require 
ments 

( First Revision ) 
44 . IS 12257 (Part 5 ): 1996 – Pneumatic measurement 

Part 5 Glossary of terms and definitions 
45 . IS 12665 (Part 5): 1996 --- Press working tools Shanks 

Part 5 Shanks with round flanges - Specification 
46 . IS 12665 ( Part 6 ):1996 - Press working tools - Shanks 

Part 6 Shanks with rectangular fanges — Specification 
47. IS 12665 (Part 7) :1996 — Press working tools Shanks 

Part 7 Shanks with screwed shaft and collar - Speci 

fication 
48 . IS 13360 (Part 5 /Sec 2 ): 1996 — Plastics Methods of 

testing Part 5 Mechanical properties Section 2 De 
termination of tensile properties — Test conditions for 

moulding and extrusion plastics 
49. IS 13498 : 1997 — Bathing bar - Specification 

IS 13498 : 1992 
(First Revision ) 
50 . IS /ISO 13715 : 1994 — Technical drawing - Corners 

Vocabulary and indication on drawings 
51 . IS 13730 (Part 27 ): 1996 — Specifications for particular 

types of winding wires Part 27 Paper covered rectangu 
lar copper wiro 


96 - 12 - 31 


96 -10 -31 


96 - 11 - 30 


96 - 10 - 31 


97 -01- 31 


96 - 10- 31 


96 - 11- 30 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - -- 


- 


- - - 


- 
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- 


2 


4 


96 - 11 - 30 


96 - 11 - 30 


96 - 10 - 31 


96 - 11- 30 


52. IS 13730 (Part 28 ) : 1996 - Specifications for 

particular types of winding wires Part 28 Polyesterimide 

enamelled rectangular copper wire , class 180 
53. IS 13730 ( Part 29) : 1996 — Specifications for 

particular types of winding wires Part 29 Polyester or 
polyesterimide overcoated with polyamide -imide 

cnamelled rectangular copper wire , class 200 
54 . IS 13808 ( Part 5 ) : 1996 – Quality management for 

hospital services ( For 30 - Bedded hospital) Guidelines 

Part 5 Hospital equipment management 
55 . IS 14154 (Part 1) : 1996 — Electrical apparatus with 

protection by enclosure for use in the presence of 

combustible dusts Part 1 Classification for apparatus 
56 . IS 14354 : 1996 — Textiles — Waterproof covers 
57. IS 14355 : 1996 - Zinc dust pigment for paints --- 

Specification 
58 . IS 14372 : 1996 --- Volt -ampere hour meters for full 

power factor range - - Specification 
59 . IS 14376 : 1996 – Brush holders for electrical 

machines — Specification 
60 . IS 14382 : 1996 -- Automotive vehicles -- Speed limiters--- 

Specification for installed requirements 
61. IS 14394 : 1996 — Industrial fasterners - Hexagon nuts 

of product grade C -- Hot-dip galvanized.- - Specification 
( Size range M12 to M36 ) 


96 - 10 - 31 
96 -10 -31 


96 - 10 -31 


96 - 11 -30 


96 - 10 - 31 


96 - 10 - 31 


96 - 12 -31 


62. JS 14402 : 1996 - Glass fibre reinforced plastics (GRP ) 

pipes, joints and fittings for use for sewerage, industrial 

waste and water ( Other than potable ) Specification 
63. IS 14405 : 1996 - - Determination of disintegration of 

DR feedstock (Iron ore and pellets ) using gaseous 
reductants in a shaft reactor - Specification 


96 - 10 -31 


96 -10- 31 


64 . IS 14406 : 1996 –– Refractories for forge and heat 

treatment furnaces - Recommendations 


96 -12 -31 


96 - 11 - 30 


96 - 12 - 31 


65. IS 14407 : 1996 — Aluminium cans for beverages 

Specification 
66 . IS 14412 : 1996 — Technical drawings — Indication for 

revision of drawings 
67 . IS 14414 : 1996 - Agricultural tractors --- Axle power 

determination Test procedures 
68 . IS 14416 : 1996 - Bulk handling equipment - Boom 

type bucket wheel reclaimer - Rail mounted -- Design , 

manufacture and erection - Code of practice 
69. IS 14417 : 1996 — Bulk handling equipment - Single 

boom slewable stacker - Rail mounted - Design , 
manufacture and erection - Code of practice 


96 - 11 - 30 


96 - 11-30 


- 
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भारत का राजपत्र · मई 3, 1997/ वैशाख 13, 1911 
..... . . - - - -- -- -- --- - - - - -. .- . . . . - -- .- - : - - --- -- - - 
2 

3 


96 -11 - 30 


96-11 -31 


70 . IS 14418 : 1996 -- Bulk handling equipment - Ship 

loader ---Rail mounted - Design , manufacture and 

election - Code of practice 
71 . IS 14419 : 1996 - Acceptance standards for radiographic 

examination of welds for ships - Recommendations 
72. IS 14420 : 1996 — Tracheal tubes for large animals 

used for veterinary anaesthesia - Specification 
73. IS 14425 : 1997 — Guide for manufacture of class 

reinforced polyster resin mouldings 


96-12- 31 


97-01 -31 


Copies of these Indian Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan 
9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002 and Regional Offices : New Delhi, Calcutta , Chandigarh , Madras 
and Mumbai and also Branch Offices : Ahmadabad, Bangalore , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Faridabad 
Ghaziabad , Guwahati , Hyderabad , Jaipur , Kanpur, Lucknow, Patna, and Thruvananthapuram. 


[ No . CMD/ 13 : 2 ] 
G . RAMAN , Addl. Director General 


नई दिल्ली, 4 अप्रैल , 1996 
का . पा . 11 30 . भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के खर ख के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्युगे एतद्द्वाग अधिमूचित करता है कि नीचे दिए गए मानक ( कों ) में संशोधन किया गया है /किये गये हैं । 

अनुसूची 


श्रम सं . संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष 


मंशोधन की संख्या और तिथि 


संशोधन लाग होने की तारीख 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1. आई एम 1431 : 1993 


96 10 31 


2. आई एस 2052 : 1979 


96- 11- 30 


3. आई एस 2418 ( भाग 1 ) : 1977 


96 - 12- 31 


4. प्राई एस 2426 : 1985 


96- 12- 31 


संशोधन सं . 3 
अक्तूबर 1996 
संशोधन सं . 5 
नवम्बर 1996 
संशोधन सं . 3 
दिसम्बर 1996 
मंशोधन मं . 1 
दिसम्बर 1996 
संशोधन सं . 2 
अक्तूबर 1996 
संशोधन सं . 2 
अक्तूबर 1996 
मंशोधन मं 1 
अक्तूबर 1996 
संशोधन से , 1 
दिसम्बर 1996 


5. प्राई एस 2791 : 1992 


96 - 10- 31 


6 . प्राई एम 3581 : 1982 


96- 10- 31 


7 . पाई म 4590 : 1980 


96- 10- 31 


8 अाई एस 5091 : 1969 


96- 12- 31 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


। 


- - - 


- 


-- - 


. . - . - - - . -- 


- . - 


- - - - - 


+ - - 


- - - - - - - - 


968 GL / 97 - ३ 


___ . - - . 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


. - - 


. . - - 


- - . 
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( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 5 ) 

- - 
9. श्राई एस 5099 : 1983 

मंशोधन सं . 4 

96- 12- 31 

विमम्बर 1996 
10. आई एम 5100 : 1969 

संशोधन में . 2 

96- 12- 31 

दिसम्बर 1996 
11. आई एस 5102 : 1969 

मंशोधन सं . 5 

96-12- 31 

दिसम्बर 1996 
12. आई एस 5103 : 1969 

संशोधन सं . 3 . 

96 - 12 - 31 
दिसम्बर 1996 


आई एस 5104 : 1969 


9 6- 12 31 


संशोधन सं . 3 
दिसम्बर 1996 


पाई एस 5105 : 1969 


96- 12- 31 


संशोधन सं . 1 
दिसम्बर 1996 
संशोधन सं . 1 
दिसम्बर 1996 


15. आई एस 5106 : 1969 


96 -12- 31 


16. आई एस 5362 : 1969 


96- 12- 31 


संशोधन सं . 1 
दिसम्बर 1996 
संशोधन सं . 2 
दिसम्बर 1996 


17. प्राई एम 5 366 : 1978 


96- 12- 31 


18. प्राई एस 5446 : 1978 


96 - 12- 31 


संशोधन सं . 
दिसम्बर 1996 


19. आई एस 5578 : 1984 


96- 10- 31 


संशोधन सं . 1 
अक्टूबर 1996 
संशोधन सं . 2 
दिसम्बर 1996 


20. आई एस 5882 : 1970 


96- 12- 31 


21. आई एस 5907: 1970 


96- 12- 31 


22. आई एस 5919 : 1978 


संशोधन सं . 3 
दिसम्बर 1996 
संशोधन सं . 3 
दिसम्बर 1996 
संगोधन सं . 2 
दिसम्बर 1996 


9 6-12- 31 


23. आई एस 5926 : 1970 


96- 12- 31 


24. आई एस 7227 : 1974 


संशोधन मं . 1 
जनवरी 1997 


97- 01- 31 


25. श्राई एस 7229 : 1974 


96- 12- 31 


संशोधन सं . 1 
दिसम्बर 1996 


26. आई एस 7287 : 1974 


97- 01 - 31 


संशोधन सं . 1 
जनवरी 1997 


27 श्राई एस 7372 : 1995 


96-12- 31 


मंशोधन सं . 1 
दिसम्बर 1996 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- - 


- 


- 


- - 


- - - - . - 


: - 
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( 2 ) 
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28. आई एस 7766 : 1975 


96- 12- 31 


संशोधन सं . 2 
दिसम्बर 1996 
संशोधन सं . 1 
दिसम्बर 1996 


29. आई एस 7772 : 1975 


96- 12- 31 


30. प्राई एम 8305 : 1976 


96- 12- 31 


संशोधन सं . 1 
दिसम्बर 1996 


31. आई एम/ ग्राई एस ओ 9001 : 1994 


संशोधन सं . 2 
जुलाई 1996 


96- 07- 31 


32. आई एम 1060 2 : 1983 


96- 12- 31 


संशोधन मं . 1 
दिसम्बर 1996 
संशोधन मं . 2 
जनवरी 1997 


33. श्राई एस 11525 : 1986 


97- 01- 31 


34. आई एस 11951 : 1987 


संशोधन म . 3 
जनवरी 1997 


97- 01- 31 


35. आई एस 12630 : 1989 


96- 10 - 31 


संशोधन सं . 1 
अक्तूबर 1996 
संशोधन मं . 1 
जुलाई 1996 


36. आई एस 14000 ( भाग 4 ) : 1994 


96- 07- 31 


. - -- .- -- - - -- - - -- - - - - - - - 


एन संशोधनों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 1100100 ग्रोर 
क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली , कलकत्ता, चण्डीगढ़, मद्राम तथा मुम्बई और शाम्रा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , भवनेश्वर, 
कोयम्बतर , फरीदाबाद , गाजियाबाद , गुवाहाटी, हैदराबाद , जयपुर , कानपुर , लखनऊ, पटना तथा थिरुवनंतपुरम में बिक्री हेत उपलब्ध 


[ म . के . प्र . वि . / 13 : 5] 

जी . रामन , अपर महानिदेशक 
New Delhi, the 4th April, 1997 
S . O . 1130 . - In pursuance of clause (b ) of Sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standard 
Rules 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendment( s) to the Indian Standard (s ), particulars 
of which is / arc given in the Schedule hercto annexed , has have been issued : 

SCHEDULE 


Sr. 
No . 


No . and ycar of the Indian Standard( s ) 

amended 


No. and year of the amendment 


Date from which 
the amendinent 
shall have effect 


- - 


-- 


- - - - -- 


- - 


1 . IS 1431 : 1973 


96 - 10- 31 


2 . 15 2052 : 1979 


Amendment No . 3 
October 1996 
Amendment No. 5 
November 1996 
Amendinent No. 3 
December 1996 


96 - 11 - 30 


3. IS 2418 ( Part 1) : 1977 


96- 12 - 31 
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4 


- - - - 


- - - 


- 


4 . IS 2426 : 1985 


96 - 12 -31 


5. IS 2791 : 1992 


96 - 10 -31 


6 . IS 3581 : 1982 


96 - 10 - 31 


7 . IS 4590 : 1980 


96 -10 -31 


8. IS 5091 : 1969 


96 - 12 -31 


IS 5099 : 1983 


96 - 12 -31 


10 . IS 5100 : 1969 


96 - 12 -31 


IS 5102 : 1969 


96 -12-31 


12 . IS 5103 : 1969 


96 -12-31 


13 . IS 5104 : 1969 


96 - 12 -31 


14. IS 5105 : 1969 


96 - 12 -31 


IS 5106 : 1969 


96 - 12 - 31 


Amendment No. 1 
December 1996 
Amendment No. 2 
October 1996 
Amnedment No . 2 
October 1996 
Amendment No. 1 
October 1996 
Amendment No. 1 
December 1996 
Amendment No. 4 
December 1996 
Anendment No. 2 
December 1996 
Amendment No. 5 
December 1996 
Amendment No. 3 
December 1996 
Amendment No. 3 
December 1996 
Amendment No. 1 
December 1996 
Amendment No. 1 
December 1996 
Amendinent No. 1 
December 1996 
Amendment No. 2 
December 1996 
Amendment No. 4 
December 1996 
Amendment No. 1 
October 1996 
Amendment No. 2 
December 1996 
Amendment No . 3 
December 1996 
Ainendment No. 3 
December 1996 
Amendment No. 2 
December 1996 
Apicndment No. 1 
January 1997 
Amendment No. 1 
December 1996 
Aniendment No. 1 
January 1997 


16 . IS 5362 : 1969 


96 - 12-31 


17. IS 5366 : 1978 


96- 12-31 


IS 5446 : 1978 


96 - 12 -31 


IS 5578 : 1984 


96 -10 -31 


5882 : 1970 


96 - 12 -31 


21, IS 5907 : 1970 


96 - 12 -31 


22. IS 5919 : 1978 


96 - 12 - 31 


23 . IS 5926 : 1970 


96 -12-31 


24 . IS 7227 : 1974 


97 -01 -31 


25. IS 7229 : 1974 


96 - 12 - 31 


26 . IS 7287 : 1974 


97 - 01- 31 
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(I) (2) 


( 3 ) 


27. IS 7372 : 1995 


96 -12- 31 


Amendment No. 1 
December 1996 


28. IS 7766 : 1975 


96 - 12 - 31 


29 . IS 7772 : 1975 


96 -12- 31 


30 . IS 8305 : 1976 


96-12- 31 


31. JS/ISO 9001 : 1994 


96-07-31 


32. IS 10602 : 1983 


96 -12- 31 


Amendment No. 2 
December 1996 
Amendment No. 1 
December 1996 
Anmendment No . 1 
December 1996 
Amendinent No. 2 
July 1996 
Amendment No . I 
December 1996 
Amendment No . 2 
January 1997 
Amendment No. 3 
January 1997 
Amendment No . 1 
October 1996 
Amendment No . I 
July 1996 


33. Is | 1525 : 1986 


97 - 01 - 31 


34. IS 11951 : 1987 


97-01-31 


35. IS 12630 : 1989 


96- 10 -31 


36. IS 14000 ( Part 4) : 1995 


96 -07- 31 


- - - - 


- -- - -- 


Copies of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards , Manuk Bhavan , 9 
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110002 and Regional Offices : New Delhi, Calcutta, Chandigarh, Madras 
and Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Faridabad 
Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad , Jaipur , Kanpur , Lucknow, Patna and Thiruvananthapuram. 


[ No. CMD /13 : 5 ] 
G. RAMAN, Addl. Director General 


परमाणु ऊर्जाविभाग 

मादेश 

मुम्बई , 16 अप्रैल , 1997 
का . आ . 1131 ---:केन्द्रीय सिविल सेवाएं ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) नियम , 1965 के नियम 9 के उप नियम ( 2 ) , 
नियम 12 के उप नियम ( 2 ) के खड ( ख ) तथा नियम 24 के उपनियम ( i ) के अनुपालन में , राष्ट्रपति एतदद्वारा निदेश 
देते हैं कि भारत सरकार के परमाण ऊर्जा विभाग के दिनांक 3 मई , 1993 के का . पा . 1044 के प्रादेश में प्रागे निम्न 
लिखित संशोधन किए जायेगे , अर्थात् : -- 
कथित आदेश की अनुसूची में - - 

(i ) भाग JI - ~-मामान्य केन्द्रीय मेवाएं - - वर्ग ग शीर्षक के अंतर्गत क्रम सं . 1, 8 तथा 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों 
के लिए निम्नलिखित क्रम संख्यानो तथा प्रविष्टियों को ग्रामशः रखा जाएगा , अर्थात :-- - 


5 
-- - - - - - -- - - 

सभी 


" 1. विभाग के सचिवालय में पद 


निदेशक / उप मनिव 

( प्रशासन ) 


निदेशक / उप सचिव 

( प्रशासन ) 


श्रपर मचिव / संयुक्त 

सचिव 
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% D7 - 


- 


- 


- 


- 


- . - - . . - - 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


सभी 


सभी 


8. नाभिकीय इंधन मम्मिश्र 

मुख्य प्रशामन मुख्य प्रशासन 

मुख्य कार्यपालक 
हैदराबाद में पद अधिकारी नाभिकीय अधिकारी नाभिकीय 

नाभिकीय इंधन 
इंधन सम्मिश्र ईंधन सम्मिश्र 

सम्मिश्र 
11. प्रगत प्रोद्योगिकी केन्द्र इंदौर मुख्य प्रशासन एवं मुख्य प्रशासन एवं मभी 

निदेशक, 
में पद लेखा अधिकारी लेखा अधिकारी 

प्रगत प्रौद्योगिकी 
प्रगत प्रोद्योगिकी प्रगत प्रोद्योगिकी 

केन्द्र " 
केन्द्र 

केन्द्र 
( ii ) "भाग- III - सामान्य केन्द्रीय सेवाएं वर्ग " घ ", शीपंक के अंतर्गत क्रम संख्या 1 , 3 , 8 एवं 11 तथा उससे संबधित प्रविष्टियों के लिए 
क्रमश : निम्नलिखित क्रम संख्याओं तथा प्रविष्टियों को रखा जाएगा । 
" 1. विभाग के सचिवालय में पद अवर सचिव अवर सचिव 

निदेशक / उप सचिव 
( प्रशासन ) ( प्रशासन ) 

( प्रशासन ) 
3. परमाणु खनिज प्रभाग 

प्रशासन अधिकारी- 11 प्रशासन अधिकारी -III सभी मुख्य प्रशासन 
हैदराबाद में पद परमाणु खनिज परमाणु खनिज 

एवं लेखा अधिकारी 
प्रभाग प्रभाग 

परमाणु खनिज 

प्रभाग 
8. नाभिकीय ईधन मम्मिथ प्रशासन अधिकारी-III प्रशासन अधिकारी-III सभी मुख्य प्रशासन एवं 
हैदराबाद में पद नाभिकीय इंधन नाभिकीय ईधन 

लेखा अधिकारी 
सम्मिश्र मम्मिश्र 

परमाणु खनिज 

प्रभाग 
11. प्रगत प्रोद्योगिकी केन्द्र इंदौर प्रशासन अधिकारी-III प्रशासन अधिकारी- 11 सभी मुख्य प्रशासन एवं 
में पद प्रगत प्रौद्योगिकी प्रगत प्रौद्योगिकी 

लेखा अधिकारी 
केन्द्र 

प्रगत प्रौद्योगिकी 


केन्द्र 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


[ 1/ 6( 1 )/ 95-सतर्कता 
पी , वेणुगोपालन , उप सचिव 


पाद टिप्पण : मल आदेश भारत के राजपत्र . में दिनांक 3- 5- 93 के का . प्रा . . 10 44 के अनुसार दिनांक 22 - 5-93 को .. 

प्रकाशित किया गया तथा तदोपरान्त दिनांक 24- 11 - 94 के मं . का , प्रा . 3519 के अनुसार संशोधित करके 
दिनांक 24- 12-94 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया । 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

ORDER 

Mumbai, the 16th April , 1997 
$.O . 1131. - In pursuance of sub-rule (2 ) of rulc 9 , clause (b ) of sub -rule (2 ) of rule 12 and sub - rule (1) 
ol rule 24 of the CentralCivil Services ( Classification , Control and Appeal) Rules, 1965 , thic President hereby directs 
that the following further amendments shall bemade to the order of the Government of India in the Department 
of Atomic Energy , No. S .O . 1044 , dated the 3rd May, 1993, namely : 
In the Schedule to the said Order- -- 

(i) under the heading “ Part | |- -General Central Services, Group (" " , for Serial Nos. 1, 8 and 1 and the 
entries relating thereto , the following Serial Nos. and entries shall respectively be substituted. n.imely :.. 


- - - 


- 


- - - - - - 


- - 

5 


- 

6 


" 1. Posts in tlic Sccrelil 

riat of the Departiment. 


Director /Deputy 

Director Taustu 

Director Deputy All 
Secretary ( Administration ) Secrclary ( Administration) 


Additional Secretary/ 
Joint Secretary . 
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- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- - - - 
5 


6 


All 


Chief Executive, 
Nuclear Fuel Complex . 


8 . Posts in the Nuclear 

Fuel Complex , 

Hyderabad. 
U . Posts in the Centre 

for Advanced 
Technology, Indore . 


Chief Administrative 
Officer , Nuclear Fuel 
Complex. 
Chief Administrative 
and Accounts Officer, 

Centre for Advanced 
Technology. 


Chief Administrative 
Oflicer, Nuclear Fuel 
Complex . 
Chief Administrative 
and Accounts Officer, 

Centre for Advanced 
Technology . 


All 


Director, Centre for 
Advanccd Technology ." 


- 


- 


- 


(ii) under the leading “ Part III -- General Central Services Group D " , for Serial Nos. 1, 3 , 8 and 11 and 

the entries relating thereto , the following serial Nos . and entries shall respectively be substituted namely : -- 
“ 1. Posts in the Secre Under Secretary Under Secretary 

All Director / Deputy 
tariat of the (Administration ). ( Administration). 

Secretary ( Adminis 
Department , 

tration). 
Mumbai. 


3 . 


All 


Posts in Atomic 
Minerals Division , 
Hyderabad , 


Administrative 

Officer- IIJ , Atomic 
Minerals Division . 


Administrative 
Officer - 111, Atomic 
Minerals Division . 


___ All 


Administrative 
Officer-III , Nuclear 
Fuel Complex . 


8 . Posts in the Nuclear 

Fuel Complex , 

Hyderabad . 
11. Posts in the Centre 

for Advanced 
Teclinology , Indore . 


Administrative 
Officer- JII , Nuclear 

Fuel Complex . 
Administrative 
Officer -III , Centre 
for Advanced 
Technology . 


Chic Administrative 
and Accounts Officer , 
Atomic Minerals 
Division . 
Chief Administrative 
Officer, Nuclear Fuel 
Complex. 
Chief Administrative 
and Accounts Officer, 
Centre for Advanced 
Technology." . 


All 


Administrative 
Officer -III , Centre for 
Advanced Technology. 


[1/ 6 (1 )/ 95- Vig.] 

___ P. VENUGOPALAN, Dy . Secy . 
Footnote : The Principal Order was published vide No . S . O . 1044 dated 3- 5 - 93 in the Gazette of India dated 

22 -5- 93 and subsequently was amended vide No. S . O . 3519 dated 24-11 - 94 and published in the 
Gazette of India dated 24 - 12 - 94 . 


Fotnote: 1925.99 yine gube que 


पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली , 23 अप्रैल , 1997 
का . आ . 11 32 . - पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 के उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक 
गंम मंत्रालय की अधिसूचना का . ग्रा . 226 तारीख 20- 1- 97 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनमुची में 
विनिर्दिष्ट भमियों के अधिकार की पाइप लाइन बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित किया था । 

अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी 


है । 


तत्पश्चात् भारत सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हा भारत 
सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधि 
कार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - . . . " . -- - - . - 


- 


- 


" - - -- 


- - - - - - - - -- - - 
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इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए भारत सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में अधिकार भारत सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी प्राफ इंडिया लिमिटेड में सभी बाधामों से 
मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इम तारीग्य को निहित होगा । 


अन सूची 


आर . सी . एफ . थल उत्तर गैम पाईप लाइन परियोजना 


तहसील : अलिबाग 


जिला : रायगढ़ 


राज्य : महाराष्ट्र 


अ . नं . 


गांव का नाम 


गट नं . 


सर्वे नं . 


हि . नं . 


हक्क संपादन क्षेत्र 


है . प्रार . सें . पार . 


- 


- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 


1 


2 


तुडाल 


1. सवर 

वेश्वी 


126 
117 


118 


बेलकडे 


410 


471 


00 - 02 - 50 
00 - 04 - 50 
00 - 00: 80 
00 - 03 - 50 
00 - 15 - 00 
00 - 10 - 00 
00 - 08 - 80 
00 - 05 - 40 
00 - 00 - 70 
00 -- 11 - 00 
00 - 04-- 70 
00 - 14 - 00 
00-- 05-- 00 
00 - 04 - 00 
00-- 00 - 70 
00 - 05 - 30 
00 - 04-- 10 
00 - 03 - 00 
00 - 03 - 00 
00 -- 02 - 00 
00 - 01 - 00 
00-- 05 - 00 
00 - 01 - 50 
00 - 00 - 60 
00 - 01 - 00 
00 - 04 - 00 
00 - 03- 00 
00 - 10 - 00 
00 - 07 - 00 


473 
474 
472 
412 
392 
393 
388 
191 


चढाव बू दूक 
गुंजीस 


1. मुले 


16 


20 
10 
218 
234 
222 अ 


। 


00 - 14 - 00 


2.22 ब 


। 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - - - 


-- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


{* TT || - 


7 3 (ii)] 


67777 47 THT 


3, 1997/60 


13, 1919 
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- 


- - 


- I . 


3 


Hm 


- 


- 


- 


200 


1. 
1. Ham 
1. Fraat fate 


00 - 02- 00 
00 – 11- 00 
01 - 02 - 00 
00 - 04 - 50 
00 – 01 - 50 
00 - 09 – 00 
00 - 01 - 00 
00 - 00 - 30 


80 
256 


(5 . 79- 14016 /6 / 93-317 or ] 

अर्धेन्द्र मेन, निदेशक 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

New Delhi. the 23rd April, 1997 
S . O . 1132 — Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleun and Natural Gas S.O . 226 dated 20 . 1.97 under sub -section (1) of section 3 of the Petro 
leum and Minirals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) the Central 
Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule 
appended to that notification for purpose of laying pipeline. 

And whereas the Competent Authority has under sub -section (1 ) of section 6 of the said 
Act, submitted report to the Government. 

And ſuithor whereas the Central Government has . laſter considering the said report, decided 
to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification , 

Now therefore . in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of the section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands Spccified 
in the schedule to this appended notification hereby acquired for laying the pipeline. 

And further in cxercise of powers conferred by sub -section (4 ) of that section , the Central 
Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government 
vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from all encumbraces. 


SCHEDULE 
THAL USAR GAS PIPE LINE PROJECT 


TAHASIL : ALIBAG 


DISTRICT : RAIGAD 


MAHARASHTRA STATE 


- 


- - - 


Sr.No . Name of Village 


Survey No. 


Hissa No. 


Block No . 


Arca under ROU 


- - - -- - 


HR 


CR 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


J. 


Tudal 


2 P 
7 P 


- - - - - - - - 
0 -- 02 — 50 
01 - 04 
( - 10 -- - 80 
0 - - 03 — 50 
015400 


10 P 


2/2 4 


2 . Dhavar 
968 G1/97- 4 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 
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-- - - -- - - -- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


3. 


Veshvi 


57 
126 
117 


।।। 


4 . 


Belkade 


420 P 
410 P 
471 P 
473 P 
474 P 
472 P 
412 P 
392 P 
393 P 
388 P 
191 P 


0 - 10 - 00 
0 - 08 - . 80 
(0 _ 05 _ 40 
0... 00 - 70 
(0 - 11 - 00 
(0 - 04 - 70 
0 - 14 _ 00 
0 -- 05 -- 00 
0 - 04 - 00 
0 - 00 - 70 
0 - 05 - 30 
0 - 04 - 10 
0 - 03 - 00 
0 - 03 - 00 
(0 - 02 - 00 
(0 - 04 - 00 
0 - 05 -- 00 
0 - 01 -- 50 
0 - 00 - 60 
(0 - 01 - 00 
(0 - 04- - 00 
(0 - 03 - - 00 
0 ...10 - 00 
(0 - 07 - 00 


5 . Vadhav BK 
6 . Gunjis 
7. Mule 


7 P 


16 P 
20 P 
10P 
218 P 
234 P 
222A ) 


0 ----14 - 00 


222B 
200 P 
191 P 
4 P 


5 


P 


0 - 02 - 00 
0 . ] ] .- 00 
0 - 02..... 00 
0 _ 04 _ 50 
0 - 01 - 50 
0 - 09 - 00 
0 - 01 -- 00 
0 - 00 - 30 


Kawir 
Şahan 
Man T . 
Zirad 


256 P 


10. 


. 


5 P 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


[ No. L - 14016 /6 / 93 - GP] 
ARDHENDU SEN , Directir 


संशोधन 
नई दिल्ली , 23 अप्रैल , 1997 


का . पा . 11 33. ---- भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 18/ 1 / 97 के भाग II , खंड 3, उपखंड ( ii ) में पदोलियम 
और प्राकृतिक गैम मन्त्रालय , भारत सरकार के का . ग्रा . संख्या 100 दिनांक 9- 1- 97 में पैट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 62 का 50 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रकाशित 
अधिसूचना जो कि नीचे लिग्ये हुए ग्राम तहसील अलीबाग , जिला रायगढ़ के संबंध में थी को निम्नान सार पढ़ा जाए : 


- - 


गेमेट प्रमाण क्षेत्र 


नीचे लिए हुए वैसे पढ़िए 


ग्राम का नाम 


है . पार में पार . 


है . पार . मर्वे पार . 


सर्वे नंम्बर 

गट नम्बर 
.. . 


सर्व नंबर 
गट नम्बर 


- - 


-- 


. 


- - - 


- -- -- - -- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


गुंजीस 


गंजीस 


39 / 11 अ 


00- 00 - 20 


3 8/ 11अ 


00 -- 10 - 80 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 





र 
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-- - -- - - 


- - 


-- - -- - -- -- - - 


- - - - - - - 


3 


- -- 


- 


- 


- 


- - -- - 


[ भाग 1 ---- खंड 3 (ii ) 
- -- -- -- - -- - -- -- - - - - - -- - - - - - - 

2 
- - - - - - 
तुसाल 

28/ 2 
भाल 

42/ 2 
बलकई 

387 
484 


28/ 2 
42/ 2 


00 -- 04 - 00 
00 - 05 -- 00 
00 - 07 - 00 
00 - 02 - 00 
100 - 08-- 00 


387 
484 


00 - 08 -- 00 
00 - 08 - 00 
00 - 37 - 00 
00 - 03 - 00 
00 --11 - 00 


12 


वेश्वी 


() ()-- 16 - 00 


() () - 2 .1 - 30 


52/ 2 
52/ 41 


52 / 
52/ 40 


00 - 09 - 00 


00 - 11-- 00 


52/ 6 ) 
51 / 1 
120/ 3 
128/ 23 

2ब 
118/ 2 


00 -- 18 - 00 
00-- 04-- 00 
00 - 27 -- 00 


5 2 / 61 
51/ 1 
120/ 3 
128/ 1 में 

2 ब 
118/ 2 


00 - 23 - 70 
00- 20 - 80 
00 - 32 - 00 


00 - 16-- 00 


00 - 17- 00 


मले 


12 , 


___ 17 


गाँधल पाडा 


50 


80 


80 
78/ 1 
रस्ता 
751 
754 
779 ब , क 


तवर 


00 - 09 - 100 
00 - 02 - 00 
00-- 01 - 00 
00 - 09 - 00 
(00 - 07 -- 00 
00 - 09 - 00 
00 - 11 -- 00 
00 -- 13 - 00 
00 - 20 - 00 
00- 22- 00 
00 - 02 --00 
00 - 09 - 00 
00 - 15 - 00 
00 - 34 - 00 
100-- 00 - 50 
00-- 17 - 20 
00 - 06-- 00 
00 - 12-- 00 
00-- 01 - 30 
00 - 28-- 00 
00 - 15 - 00 
00-- 20-- 00 
100- 02 - 00 
00 - 10 - 50 
00-- 26 - 00 
00 -15- 00 
00 - 12-- 00 
00 - 03-- 00 
(0 (0 - 14 --00 
00 - 02-- 00 


HEREFEELAXSEE 


186 


12 

00 - 16 - 00 

010 - 05 - 40 
___ 18 

00 - 10 - 50 
00 - 11 - 50 
00-- 11-- 00 

00 -- 12-- 30 
15 

010 -- 09 - 60 
00-- 21 - 60 

00 - 40 - 00 
78/ 1 

00- 33 - 00 
रस्ता 

00 - 03-- 00 
751 

00 - 11 - 40 
754 

00 - 16 - 70 
779 बक 

00 - 56 - 20 
186 

00 -- 06 -- 90 
207 

00 - 30 - 00 

00 - 15 - 80 
291 

00 -- 15- - 00 
00-- 03 - 60 
00 - 33 - 00 

00 - 18 - 30 
81 

00- 24 - 00 
82 

00-- 11 - 00 
40 

00 - 12 - 40 
102 

00 - 28 - 50 

00-- 17 - 00 
279 

00 - 15 - 60 

00 - 08 - 10 
38/ 8 

00--17 - 50 
293 

00 - 08 - 00 
[म . एम -1-2016/ 6/93-जी . पी . ] 

अर्धन्दु सेन, निदेशक 


महाण 


207 
280 
291 
282 
91 


280 


282 


कावीर 


97 


CI 


2 


T 


102 


बामणगांव 


48 


48 


281 


279 
281 
38/ 8 
293 


मानतर्फ सिराइ 
वरसोली 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- . 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- -- 


- . - 


- 


- - 


- 


- - 


- 
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CORRIGENDUM 

New Delhi, the 23rd April , 1997 
S . O . 1133 . - Notification in the Gazette of India dated 18 - 1 - 97, Ministry of Petroleu y & Natural Gas 
S . O . 100 published dated 9 -1- 97 under sub -section (i) of 6 of the Petroleum & Minerals Pipelind ( Acquisition of 
Right ofuser in Land ) Act 1962 (50 of 1962 ) in respect of villages (mentioned below in the Tehsil-Alibug District 
Raigad be read as follows : 


-- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -- - - - - - 

Be read its corrected hclow 


As per Gazette 


- 


- - - - 


- - - -- - 


1 


- - - - -- - - - 


- 


- - - - 


Name of villaço 

- - - - - - 

Svy . No. 

Block No. 
- -- - - - 


- - - - - - - - - - - 

Area 
HR . 


Svy . No . 
Block No. 


- - - - - -- - - - - - - 

Area in Het 
I . R CR 

- - - - - - - - -- - - - - - - 


- - - 


- - - - 


- 


- - -- 


- - - -- - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


0 -00 -20 


( - 10 . 80 


Gunjis 
Tudal 


39 /11A 
28 /2 
42/2 


0 -04- 00 


0 -08 -00 
0 -08-00 


Bhal 


30 /114 
28 / 2 
42 /2 
387 
484 


0 -05 -00 


Belkace 


387 
484 


0 -07- 00 
0 -02-00 
0 -08- 00 
0 - 16 - 00 


42 


0 - 37 -00 
0 -03- 00 
0 - 11 -00 
0 - 24 - 30 


Veshvi 


52 /2 
52 /47 
52 /6S 


51/ 1 


0 - 09 -07 ) 
0 - 18 -00 
0 -04 - 00 
0 -27-00 


52 /22 
52 /45 
52/6 
51/ 1 
120 / 3A 
128 / 1 to 

2B 
118 / 2 


0 -11- 01 
0 -23- 70 
0 - 20 -80 
0 -32-00 


120 /3A 
128 /2A 

28 
118 /2 


Mule 


15 


Gondhalpada 


80 
78 / 1 
Road 


80 
78 / 1 
Road 


0 - 16 -00 
0 -09 -00 
0 -02-00 
0 -04-00 
0 -09 - 00 
0 -07- 00 
0 -09 - 00 
0 - 11- 00 
0 - 13 - 00 
0 -20- 00 
0 -22- 00 
0 -02- 00 
0 -09- 00 
0 - 15 -00 
0 - 34 -00 
0-00 -50 
0 - 17 - 20 
0 - 06 - 00 
0 - 12 -00 
0 -01 - 30 
0 - 28 -00 
0 - 15 -00 
0 - 20 - 00 
0 - 02 -00 


0 - 17 -00 
0 - 16 -00 
0 -05- 40 
0 - 10 - 50 
0 -11- 80 
0 - 11-00 
0 - 12 - 30 
0 -09 -60 
0 -21-60 
0 . 40 -00 
0 - 33 - 00 
0 -03-00 
0 - 14 -40 
0 - 16 - 70 
0 - 56 -20 
0 - 06 - 90 
0 - 30 - 00 
0 - 15 -80 
0 - 15 -00 
0 -03-60 


Dhavar 


751 
754 
779 BC 
186 


751 
754 
779 BC 
186 
207 


207 
280 


Sahan 


280 


291 


291 
282 


282 


Kunir 


U - 33 -00 
0 -18- 30 
0 - 24 - 10 
0 - 11 -00 


[ भाग II - - खंड 3 ( ii ) 
.. - -- - - - - - - - - - 
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. 


. . 


- - - - 


281 


293 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - . - . 


- 


- 


- . 


- . 


- . - . 


सर्जरी 


Kaw.r - concld. 

40 0 - 10 - 50 40 

0 -12- 40 
102 (0- 26- 00 102 

(0-28- 50 
Bamangaon 

48 0 -15- 00 48 

0 - 17- 00 
279 () -12 - 00 279 

0 - 15 - 60 
0 - 03 - 00 281 

0 - 08 - 10 
Man T . Zirad 

38/ 8 (0 -14- 00 38/ 8 

0 - [ 7- 50 
Varsoli 

0 - 02 - 00 293 

0 - 08- 00 

[ No. L - 14016/ 6/ 93- G. P . ] 

ARDHENDU SEN , DIRECTOR 
म्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 8 अप्रैल , 1997 
का प्रा . 1134 . - - केन्द्रीय सरकार , भारतीय प्रायविज्ञान परिषद अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102) की धारा 11 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रायुविज्ञान परिषद् मे परामर्ण करने के पश्चात् उक्त अधिनियम 
की प्रथम अन्सूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात :-- - 

उक्त अनुसूची में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थान : 
विश्वविद्यालय या आय विज्ञान संस्था मान्यता प्राप्त प्रायविज्ञान ग्रहता 

रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर 
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ , जलगांव बैचलर ग्राफ मैडिमन एड बैचलर ग्राफ एम वी बी एम ( यह एक मान्यता प्राप्त 

प्राय विज्ञान प्रर्हता केवल तब होगी जब 
वह श्री भाऊ साहेब हिरे गवर्नमेंट 
मेडिकल कालेज घले में प्रशिक्षित किए 
गए विद्यार्थियो को नवम्बर , 1995 
को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हों ) । 
[सं . वी . 110 15/ 19/ 94- एम ई ( यू जी )] 

एम . के . मिश्रा, डेस्क अधिकारी 
टिप्पण :-- - भा . आ . प . अधिनियम 1956 ( 1956 का 102 ) को प्रथम अन सूची, भारतीय आयविज्ञान परिषद अधिनियम , 1956 के 

एक भाग के रूप में भारत के राजपत्र ( असाधारण ) भाग II , खण्ड I में अधिसूचना सं . 8 3 दिनांक 31 दिसम्बर , 1956 द्वारा 
प्रकाशित की गई थी । 
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

New Delhi, the 8th April , 1997 
S . O .1134. In exercise of the powers conferred by Sub-section ( 2 ) of Section 11 of the Indian 
Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) the Central Governinent after consulting the Medical Council 
of India , hereby makes the following further amendments in the First Schedulç to the said Act, namely : 

In the said Schedule , after the existing entries the following entrics shall be added at the end 
namely : 

- . .. - - - - 

- - - - - 
University of Medical Recognised Medical 

Abbreviation for registration 
qualification 
" North Maharashtra 

Bachelor of Medicine and M .B .B . S. ( This shall be a recog 
University Jalg :lon Bachelor of Surgery 

nised medical qualification only when 
granted on or after November . 
1995 in respect of student being 
trained at Shri Bhausahah Jire 
Government Medical College, Dhule). " 


- - - 


- - - - - - -- 


Note : 


[ No . V.11015/19/94 - ME( UG)] 

S . K . MISHRA, Desk Officer 
The First Schedule to IMC Act 1956 (102 of 1956) was published as a part of Indian 

Medical Council Act, 1956 in Part II , Section [ of the Gazette of India ( Extraordinary ) 
vide notification No. 83 dated the 31st December , 1956 . 
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जल भूतल परिवहन मंत्रालय 

15 , डा . एन . पी . तोलानी केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि 

चेयरमैन , तोलानी ग्रुप 
( नौवह्न पक्ष ) 

16. डा . लियो बार्नस , 

नाविकों के प्रतिनिधि 
नई दिल्ली , 11 अप्रैल, 1997 

जनरल सैक्रेटरी, 
का , प्रा . 11 35 - - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय नौवहन वोर्ड 

नैचरल यूनियन आफ 
नियम 1960 के नियम 3 के साथ पठित वाणिज्य पोत 

सीफेयर्स ग्राफ 
परिवहन अधिनियम , 1958 ( 1958 का 44 ) की धारा 

इंडिया , मुम्बई 
4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , दो वर्ष की 

17. कैप्टन य . एस . एडम , वही " 
अवधि के लिए तत्काल प्रभाव में राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड स्थापित 
करती है । जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा श्री एस . 

मंयुक्त सचिव , 

मैरीटाइम यनियन ग्राफ 
एन . कक्कड़, सेवानिवत अतिरिक्त मचिव एवं वित्तं सलाह 

इंडिया , मुम्बई 
कार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष 
नामित करती है , अर्थात् : - - 

18 डा . एम . के . पांधे 

" वही " 
1 . श्री एम . एन . कपकड़ अध्यक्ष 

बाहम प्रेसीडेंट , 

फारवर्ड सीमैन आफ इंडिया 
2. संमद के चार ( 4 ) सदस्य लोक सभा द्वारा चुने जाएंगे 

कलकत्ता 


अन्य मामलों के प्रतिनिधि 


19 डा . की , रविचंद्रन , 

7/ 16, पेनाम अपार्टमेंट , 
कलाक्षेन रोड, 
थिरुवनियारप 
चेन्नई - 41 


अन्य मामलों के प्रतिनिधि 


20. कैप्टन पी . वी . के . मोहन 

प्लाट नं . 319, 
रोड नं . 25, 
जबली हिल्स , 
हैदराबाद 


" वही " 


21. श्री आर . सूत्रामणि उर्फ प्रार , एम . 

मणि , 43, राजागोपाल , 
स्ट्रीट, बेलपुरम- 606502 


वही " 


5 में 
6. श्री नरेन्द्र प्रधान 
___ मंसद सदस्य ( गज्य सभा ) 
7. श्री जनार्दन पुजारी , 

संसद सदस्य ( राज्य सभा ) 
8. संयुक्त सचिव 

केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि 
( नौवहन ) सचिव, जल भूतल 
परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि 

के रूप में 
9 श्री नपेन्द्र मिश्रा, " वही " 

अतिरिक्त मचिव , 

वाणिज्य मंत्रालय 
10. याइभ एडमिरल , 

विनोद पसरीचा , 

डिप्टी चीफ प्राफ नैवल स्टाफ 
11. अतिरिक्त सचिव एवं वित्त " वही " 

मलाहकार 

जल भूतल परिवहन मंत्रालय 
12. महानिदेशक 

नौवहन , 

मुम्बई 
13. चेयरमैन एवं एम . डी . , " वही " 

शिपिंग कारपोरेशन प्राफ 

इंडिया लि . , मुम्बई 
14. श्री बी . एल . मेहता, " वही " 

एक्जीक्यूटिव प्रेसीडेंट , 
मैसर्स वरुण शिपिंग के लि . , 
मुम्बई एवं प्रेसीडेंट , 
आई . एन . एम . ए . , 


" वहीं " 


22. श्री एस . बेकिटस्वर्ण, 

सीनियर एडवोकेट , 
मुम्बई 


“वही " 


वह 


[ फा , म . एसएम - 18 0 11/ 2/ 96- म , पल 

प्रार . के . शर्मा, अवर सचिव 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Shipping Wing ) 


New Delhi, the 11th April , 1997. 
S . O . 1135 : - In exerciso of the powers conferred by 
Section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958 ( 14 of 1958 ) read 
with Rule 3 of the National Shipping Board Rules, 1960 the 
Government hereby establishes a National Shipping Board , 
for a period of two years with immediate effect, consisting of 
the following Meinbers and nominate Shri S . N . Kiki s, viulud 


मुम्बई 


- 


- 


- 


- - - - 


- . - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


.. 


- 


- - 


- 


[ भाग [ [ -- बट : ( ii ) ] भारत का राजपत्र : मई 3, 1997 येशाय 13,1919 

2355 
- - -- - - - - - - 

- - - . -- - - - - - - - - -- - - -- - 
AdditionalSecrelary & Financial Adviser, Ministry of Surface 

22 . Shri S . Venkiteswaran , Representative of other 
Transport, to be the Chairman of the said Board , ramcly : 

Sr. Advocate , Mumbai. interests 

[ F. No . SS -18011/ 2/ 96- SL ] 
1 . Shri S. N. Kakar - - Chairman 

R. K . SHARMA, Under Secy . 
2 . Four Members of Parlia -- To be elected by 
ment 

Lok Sabha 


5. to 
6 . Shri Narendra Pradhrn, 

M . P . (Rajya Sabha ). 
7 . Shri Janardhana Poojary , 

M . P . (Rajya Sabha ). 
8 . Joint Secretary 

( Shipping ) as representative 
of Secretary , MOST . 


— Representative of 
Central Government 


- do 


- do 


9 . Shri Nripendra Mishra , 

Additional Secretary , 

Ministry of Commerce. 
10 . Vice Admiral Vinod 

Pasricha Deputy 

Chief of Naval Staff. 
11 , Addl. Secretary & FA, 

Ministry of Surface 
Transport . 


दिल्ली विकास प्राधिकरण 
( मुख्य योजना अनुभाग ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 23 अप्रैल , 1997 
का . सा . 1136: - केन्द्रीय सरकार का दिल्ली मख्य 
योजना / क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने 
का प्रस्ताव है , जिसे जनता की सूचना के लिए एतदद्वारा 
प्रकाशित किया जाता है । प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि 
किमी व्यक्ति को कोई आपप्ति हो / मुझा र देना हो तो यह 
अपना सुझाव/ ग्रापत्ति लिखित रूप में प्रायुक्त - एवं - सचिव , दिल्ली 
विकास प्राधिकरण विकास सदन , " बी " दलाक , आई०एन०ए० 
नई दिल्ली को इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 
दिनों के अन्दर भेज दें । प्राप्ति करने सुझाव देने वाला 
व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे । 
मंशोधन : 

( 1 ) “ जोन " एफ ( दक्षिण दिल्ली- 1 ) में पड़ने 
वाले तथा उत्तर में जिला पार्क से , पूर्व में शिवालिक मी०एच० 
बी०एस० से , दक्षिण में 24 मीटर मार्गाधिकार वाली सडक 
से और पश्चिम में अरविन्द कॉलेज से घिरे हुए 0 . 40 
हक्टेयर ( 1 . 00 एकड़ ) क्षेत्र के भूमि उपयोग को " मनो 
जनात्मक से “ परिवहन " ( बस टर्मिनल ) में बदलने का 


- do 


12 . 


- do 


Director General of 
Shipping, Mumbai. 


13. The Chairman & M . D ., 

SCL Ltd ., Mumbai. 


- Representative of 

Shipowners 


14 . 


- do 


Shri B. L. Mehta , 
Exccutive President, 

M / S. Varun Shipping 
Co. Ltd ., Mumbai & 
Prosident, I. N . S . A . , 
Mumbai . 


15 . 


Dr. N . P. Tolani, 
Chairman Tolani Group . 


- do 


प्रस्ताव है । " 


16 . 


Dr. Lco Barnes, 
General Secretary , 
National Union of Sea 
farers of India , Mumbai. 


- Reprosentative of 
Seamen 


- do 


18. 


- do 


Capt. U. S . Adam, 
Joint Secretary , Mari -time 
Union of India , Manbai. 
Dr. M . K . Pandhe . 
Vice President, Forward 
Sermen of India , Calcutta . 
Shri D . Raviche ndran, 
7 / 16 , Ponnam Apartments , 
Kalashetra Road , Thiruvenni 
yar, Chennai-41 . 


19 . 


- Representative of 
other interests 


( 2 ) " सेक्टर- 5, रोहिणी में स्थित , जोन “ एच . " ( उत्तर 
पश्चिम दिल्ली - 1 ) में पड़ने वाले श्रीर उनर में 45 मीटर 
मार्गाधिकार वाली सड़क , पूर्व में 18 मीटर मागाधिकार वाली 
सड़क , दक्षिण एवं पश्चिम में मनोरंजनात्मक हरित पट्टी से 
घिरे 0 . 80 हेक्टेयर ( 2 एकड़ ) क्षेत्र के भूमि उपयोग को 
" प्रावासीय ” से “ सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक सुविधाओं " 
( श्मशान भूमि कनिस्तान ) ( पी०एस - 7 ) में बदलने का 
प्रस्ताव है । " 

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाले नक्शे निरीक्षण 
के लिए संयुक्त निदेशक , मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल 
विकास मीनार , आई०पी० एस्टेट , नई दिल्ली के कार्यालय 
में उक्त अवधि के दौरान सभी कार्य -दिवसों में उपलब्ध 
रहेंगे । 

[ सं० एफ० 20 ( 9 ) 95-एम०पी . ] 

विश्व मोहन वंमल , प्रायुक्त-एवं मनिव 
नई दिल्ली 
दिनांक : 3-5- 97 . . . . . .. . 


20 . 


- do 


Capt. P . V. K . Mohan, 
Plot No . 319, 
Road , No. 25 , 
Jubilee Hills, 
Hyderabad. 


21 . 


- do 


Shri R . Subramani alias 
R. S . Mani , 43, Rajagopal 
Strect, 
Vellupuram-605602 , 
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केन्द्रीय सरकार प्रौधोगिक अधिकरण , ( सं - 1 ), धनबाद के 
पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार का 
2 - 4 -97 71 gram OT I 
[21678-1 7-20012/ 40 /89-9€ TT ( 1-1) } 

ज मोहन , डेस्क अधिकारी 
MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the 3rd April, 1997 


S . O . 1137 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 114 of 1947 ), the Central Government 
herehy publishes the award of the Central Government In . 
dustrial Tribunal (No . 1 ), Dhanbad as shown in the Annexuro 
in the Indusrtial Dispute between the employers in relation 
to the management of M /s , C . C . L , and their workmen , which 
was received by the Central Government on 2 - 4 -97. 


INo. L -20012 / 40 /89-IR (C1) 
BRAT MOHAN , Desk Office 


DELIL DEVELOPMENT AUTHORITY 
(MASTER PLAN SECTION ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 23rd April, 1997 
$ .0 . 1136 . — The following modifications 
which the Centrai Government proposes to make 
in the Master Plan Zinal Development Plan for 
Delhi are hercly published for public intonation . 
Any person having any objection sugge": 110n with 
respect to the proposed modification muy send the 
objections suggestions in writing to the Commis 
sioner - cuu -Secrc ary. Delhi Development Autho . 
rity , Vikas Saclan , B Block , INA , New Delhi 
with a period - 1 36 clays from the dilte of issue 
of this notice . The person making the objecticn 
suggestion should also give his name and address. 
MODIFICATION : 
(i ) " The land use of an area , measuring 0 . 40 

ha , 1 . 00 acre ) falling in Zone F 
( South Ichi- I), bounded ly Distt. 
Park in the North , Shivajil, CHBS iul 
the East, 27MRW road in the South 
and Aurobindo College in the West, is 
proposed to be changed from Recrea 
tional ic Transportation (Bus Termi 

nal) ” . 
(ii) " The land use of an area , incasuring 0 . 80 

ha . ( 2 acres ) located in Sector- V , 
Rohini, falling in zone H North West 
Delhi - I ) and bounded by 45 MRW 
road in the North , 18 M R / W road in 
the East. Recreational grcen buffer in 
the South and West, is proposed to be 
changed from Residential to Public 
and semi- public facilities ( Cremation 

ground Burial ground ) ( PS - 7 ). 
2 . The plans indicating the proposed modifica 
tions will be available for inspection at the office 
of the Joint Director, Master Plan Section , 6th 
floor, Vikas Minar , IP Estate , New Delhi on all 
working days within the period referred above . 


ANNFXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI. 

TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD 
In the inalter of a reference under Section 10 ( 1 )( d ) (2 - A ) of 

the Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No. 197 of 1989 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Kathara 

Colliery of M /s. C . C . Ltd . 


AND 


Their Workmen . 


PRESENT : 

Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer. 
APPEARANCES : 

For the Employers : Shri R . S. Murthy, Advochtc . 

For the Workmen : None. 
STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Coul. 
Dnted , the 20th March , 1997 


[No. F . 2009 ) 95 -MP] 
V . M . BANSAL , Comissioner -cum - Secretary . 
New Delhi. 
Dated : 3 -5 - 97 . 


AWARD 
By Older No. L - 20012 / 10 / 89- I. R . (Coal- 1) cated 4 - 12- 89 
the Central Government in the Ministry of Labour has in 
exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub -section 
( 1 ) and sub -section ( 2 - A ) of Section 10) of the Industrial Diw 
outes Act, 1947, referred the following dispute for adjudica 
tion to this Tribunal : 
" Whether the action of the management of Kathra Col 

liery of C . C . I . P .O . Katharu , District Giridih by 
not making fixation of Basic Puy (Group Warre - > 
at El higher rale taking base of average wace to 
Sri Tilak Das and 25 others w . e .f. 1 - 4 -83 as Cht, 1 
Muzdoor and from 16 - 7 -84 as Cat. II Mazdoor 
is justified ? If not, to what Yelicf the workmen 
concerned are entitled ? " 


श्रम मंत्रालय 


farelt, 307, 1997 


47. 1 1137 :- - ati fara afufiya , 1947 
( 1947 97 14 ) # 1 TTT 17 TAHU , FT4 TOTT 
मैमर्स सी सो . एल . के प्रबंधतंत्र के संबह नियोजकों और उनके 
कमकारों के बीच अन बंध में निविष्ट प्रौधोगिक विवाद में , 


2 . In this case Shri M . K . Sengupta . Advocate was appear s 
ing on behalf of the workmen . But from 18 - 10 - 1996 neither 
any representative of the sponsoring union nor the concerned 
workmen are appearing in this case to take further ster . 
It, therefore , appears that neither the sponsoring un on 19" 
the concerned workmen are interested to prosecute the cose . 

3. In such circumstances I render ncy dispule award in the 
present reference case . 


TARKESHWAR PRASAD . Presiding Officer 


[art II - - 3 ( ii ) ] HTCH 4T 173196 : 3, 1997/09 1.3, 1919 

3357 
- 

-- -- - - - - - - - - - - - - - - = - ; -- - - -- - - - = - - - - = : = - - - - - - - 
the foreft, 744, 1907 

AND 
17.311 113 - - fafitii fatta afaun , 1947 

Their workman , represented 

through Uco Bink Employees 
( 1947 T 14 ) FT ETT 17 a 37 FTOT # ta 

Association , 
सरकार यूको बैंक के प्रबंद्ध में संबद नियोजकों और उनके 

C / O : Uc Bank Zonal Office , 

( -2 . Asliok Nagar , Unit-IT, 
कर्मकारों के बीच अनबंध के निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में 

Bhubaneswar. 

.. Second Party -workmen 
औद्योगिक अधिकरण , भूवनेश्वर के पंचपट को प्रकाशित करती 

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO 33 OF 1994 ( C ) 
T, 1 TirTFETT $ 1 19- 03 - 97 Fit ATGT EATI 

BETWEEN 
[ 83 - 12011/ 47/ 92-976 AT (at. 2 ) 

The management Gif U co Bank , 

Zonal Office, C -2 , Unit - I), 
GT 17- 12011/ 02/ 94-7 !6917. ( at. 2 ) 

Ashok Nagar, Bhubanew . 11 . . First Party -manayo 
T 99- 12011 / 32/ 93 475. 1 (at 2 ) 

ment 
Heyat Daf - 12011 /01/ 94 WT 977. (27 2 ) ] 

AND 

Their workmen , reproscntcu 
ग्रज मोहन , स्क अधिकारी 

through Uco Bank Employees 
Association , 

C / o : Uco Bank Zon : Ofice , 
New Delhi, the 7th April, 1997 , 

Unit- II , Ashok Nagar, Bhubaneswar. 

. . Second Party -workmen 
S . O . 1138 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

ANNEXURE 
hereby publishes the award or the Industrial Tribunal, Bhub 
uneshwar as shown in the Annexure in the Industrial Dispute INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO . 37 OF 1994 (C ) 
between the employers in relation to the management of 
UCO Bank and their workinen , which wa ; received by the 

BETWEEN 
Central Government on 19 - 03 -97. 

The management of Uc Biink , 
[No. L - 12011 /41/ 92 IR ( B - II ) 

Zonal Office, Ashok Nagar, 
L - 12001 /02 /94 IR ( B - 11 ) 

Unit -II, Bhubaneswor . . First Porty -management 
L - 12011 /32 / 93 IR ( B -II ) 

AND 
L - 12011 /01 / 94 IR ( B - 11 ) ] 
BRAJ MOHAN , Desk Officer 

Their workmen , represenled 

through Uc7 Barl Employees 
ANNEXURE 

Association , 
INDUSTRIAL . TRIBUNAL : ORISSA : 

C / O : Uco Bank Zonel Olace, 
BHUBANESHWAR : 

C -2 , Asik Nagar, Bliuhnveswar . , Second Party- inan 

Workmen , 
Present : 

Appearances ; 
Sri M . R . Bohcra , O . S . J.S . ( Sr. Branch ) , Presiding Offi 
cer, Industrial Tribunal, Orissa , Bhubaneswar . 

Si A . Thumbanathan , Dy. Chicf Officer (Law ).- - For 

the first party -mari sement. 
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO . 9 OF 1993 ( C ) 

Sri P . Papa Rao , Organising Secretory of Uco Bank 
BETWEEN 

Employees Association .- - -Tor the Second party 

workman . 
The management of Uco Bank , 
Uco Bank Zonal Omce , 
25- A , Janapath , Bhubaneswar. . . First Party -mannge 

ORDER NO , 30 Dt. 05 -03 -07 
ment. 

The Government of India , in the Ministry of Labour , in 
AND 

r crcise of powers conferred upon them by clausc ( d ) of 

b -section ( 1 ) and sub -section ( 2A ) of Scction 10 of the 

industrial Disputes Act, 1917 ( 14 of 1947 ) , huve referred 
Their workmen , represented 

U19 dispute ils to whether the first party -management is re 
through Uco Bank Employees 

crired to notify the vacancy of the rost of Head Cashier, 
Association , 

( tegory E at its branch offices at WALMI, Pralapnagari 

l xtension Counter, Bhubuncywar Surya Nagur. Bhubaneswar / 
C /O : Uco Bank Zonal Office , 

Ashok Nagar , Bhubaneswar and at Brajrujnugar . 
25- A , Janpath , Bhubaneswar . . Second Party -workmen 
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO . 17 OF 1994 ( C ) 

2 . The pertinent question involved in all these cases in 
Whether the first party -inanmazement is required to notify the 

vacancy of the post of lend Cashier , Category E at its 
BETWEEN 

branch offices at WALMI, Pratapnagari Exterion Counter , 

Bhubaneswar /Surya Nagar , Bhubanesivar / Ashok Nagar, 
The management of Uco Bark , 

Fhubaneswar and of Brainagar . 
Zonal Office, 

3 . On 6 - 2 - 95 all these cases have hecn directed to be con 
C -2 , Ashok Nagar, Unit -II , 

ducted analogously . Thereafter , issues have been frame on 
Bhubaneswar, · First Party -management. 

19 - 9 -95 . 
968 G1/9745 
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4 . Today , both the parties have fled a joint petition that 

उपस्थित 
the manageinent this not only notified the vacancies for all 
these outline stations of Uco Bank for which the references 

माननीय न्यायधीश श्री के. एल . व्यास , आर. एच . जे एस . 
have been sent to this Tribunal, but also , has filled - up the 
vacancies of the posts, and that , there is no more dispute 

प्रार्थी की नोर से : श्री जे. एल . शाह 
pending with the first party - management ( Uco Hank ) to be 
agitated hy the Union , therefore , the references are required 

अप्रार्थी की ओर से : श्री राजेश जैन 
to be disposed of. 

दिनांक अवार्ड : 27-9- 1995 
5 . Sri P. Papa R10 , Organising Secretary, Uco Bank Emp 
loyees Association is present before this Tribunal and he 
supported the contention of the joint petition . In view of 

अवार्ड 
tho contention of Mr. Rao , it is ncedless to further proceed 
with the references . Accordingly , the cases are disposed of . 

केंद्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्लो द्वारा निम्न विवाद 
6 . Send a copy of this order to the appropriate Govern 

अधिनिर्णय हेतु निर्देशित किया गया है : 
ment with refcrence to their Orrier Nos . L - 12011 /47 / 92 IR 
( B -II ) , dt . 1 - 3 - 93 , I - 12011 / 02 9.4 -IR ( B - II ) dt. 22 - 4 - 94 , 
L -12011/ 32193-IR ( B- II ) dt. 108-84 & L -12011 / 01 /94.IR 

क्या इलाहाबाद बैंक के प्रबंधक को सर्व श्री कृष्ण 
( B - II ) dt . 26 - 8 -94 respectively . 

कुमार और शोभाराम यादव की सेवाएं समाप्त करने 
Dictated & corrected by me . 

और प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 जी 
M . R. BEHRA , Presiding Officer 

के अधीन नई भर्ती करते समय उनको मागे रोजगार 

देने के लिए उनके नामों पर विचार न करने की कार्य 
नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1997 

बाही न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो संबंधित कर्मकार 
का . पा 11 39:--- प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

किस अनुतोष के हकदार है ? " 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार इलाहाबाद बैंक के प्रबंध तंत्र के मंबद्ध नियोजकों और उनके 

7. क्लेम दोनों श्रमिकगण की ओर से संयुक्त रूप से 
कर्मकारों के बीच अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्यो प्रस्तुत किया गया है जिसमें वर्णित तथ्यों का सार यह है कि 
गिक अधिकरण , जयपर के पंचपट को प्रकाशित करती है. 

श्रमिकगण कृष्ण कुमार व शोभा राम को क्रमशः 7- 7- 83 
जो केन्द्रीय सरकार को 01- 04 -97 को प्राप्त हुआ था ! 

व 5 -10- 83 से विपक्षी बैंक में नियक्त किया गया था व 

29- 9- 84 31 -12-83 को उनकी सेवाएं धारा 25- जी 
[मंख्या एल- 12011/ 9/ 88 - आई. पार बी. 2/ डी Iए] 

व 25-एच प्राद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (जिते 
ब्रज मोहन , जैस्क अधिकारी तत्पश्चात् अधिनियम संबोधित किया जायेगा ) के प्रावधान 

की पालना किये बिना समाप्त की गई । सेवा मुक्ति से पूर्व 
New Delhi, the 7th April, 1997 

शास्त्री अवार्ड के अनुसार भी कोई नोटिस श्रमिकगण को 
S . O . 1139, - - In pursuance of Soction 17 of the Industrial 
Disnutes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

नहीं दिया गया न ही 14 दिन के वेतन का भुगतान किया 
lereny publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur गया । इन तथ्यों के आधार पर यह अनुतोष मांगा गया है 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between 
the employers in relation to the management of Allahabad कि दोनों श्रमिकगण को बकाया वेतन के लाभ सहित पुनः 
Bank and their workmen , which was received by the Central 
Government on 07 - 04 -97. 

सेवा में बहाल करने का आदेश दिया जाये । एक तथ्य यह 
No. L- 12011 / 9 / 88- D.JI . A /IR ( B-II ) ] 

वर्णित किया गया है कि विपक्षी बैंक को बह निर्देश दिया जावे 
BRAJ MOHAN , Desk Officer 

कि उन्होंने श्रमिकगण की सेवा मुक्ति के बाद जिन अन्य नये 

व्यक्तियों को नियुक्त किया था उसकी सूनी व विवरग प्रस्तुत 
अनुबंध 

किया जावे । 
__ केन्द्रीय प्रोद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
केस नं . मी , आई. टी . 80 / 88 

3. नियोजक की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह प्रतिरक्षा 

ली गई है कि दोनों श्रमिकगण को अस्थाई तौर पर द्विपक्षीय 
रैफरैस : केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का 

समझौते के पैरा 20 . 7 से 20 . 8 के अनुसार निश्चित अवधि के 
आदेश क्र . एल - 12011 / 9/ 88- डी II ( ए ) 

के लिए नियुक्त किया गया था इस लिए कोई भी विवाद प्रस्तुत 
दिनांक 2. 12, 88 

नहीं किया जा सकता । उनका यह भी कथन है कि स्थाई 

स्टाफ के अवकाश पर होने के कारण अथवा अधिक कार्य के 
राजस्थान बैंक एम्पलाईज य नियन , परवाना भवन , । कारण दोनों श्रमिक को अस्थाई नियुक्ति दी गई थी । एक 
माधो बाग, जोधपर । 

आपत्ति यह ली गई है कि विवाद प्रत्याधिक विलम्म से 
उठाया गया है इसलिए सुनाई योग्य नहीं है । दोनों श्रमिक 

गण कृष्ण कुमार व शोभा राम के लिए यह स्वीकार किया 
बनाम 

गया है कि उन्होंने क्रमशः 82 दिन 88 दिन के लिए बैंक 
महाप्रबन्धक , इलाहाबाद बैंक , 17, संसद मार्ग , 

में अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया था व इस कारण 
नई दिल्लो । 

नियुक्ति की प्रकृति व शर्तों को देखते हुए सेवा मुक्ति से पूर्व 
---- - प्रार्थी 

कोई भी नोटिम या मुमाबजा देना आवश्यक नहीं था । इस 


-- -प्रार्थी 


- 


- 


- - 


- 


- 
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तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है दोनों कर्म वारियों की 

8. नियुक्ति की प्रकृति के संबंध में श्रमिक ने अपने 
सेवा मुक्ति के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति को नियोजित किया शपथ पत्र में यह बताया है कि उसे स्थाई पीयोन के बेतन 
गया था । एक प्रतिरक्षा यह है कि चूंकि 240 दिन से कम के बराबर वेतन व भत्ता दिया गया था , उस मामय बैंक 
श्रमिकगण ने बैंक में कार्य किया था इसलिए अधिनियम के में पीयोन के स्थाई पद कम थे व काम ज्यादा था इसलिए 
कोई भी प्रावधान प्रभाव में नहीं आते हैं । स्थाई नियुक्ति के उसे रिक्त स्थाई पद पर भरधाई नियनित दी गई थी । 
लिए एक निर्धारित प्रक्रिया निश्चित होना बताया गया है व जिरह में श्रमिक में प्रदर्श एम- 1 प्रार्थना पत्र 
यह अभिकथित किया गया है कि यदि अस्थाई कर्मचारियों को को स्वीकार किया है जिसके जरिए उमने अस्थाई नियुक्ति 
स्थाई बनाया जाता है तो उस स्थिति में उनकी नियुक्ति हेतु आवेदन किया था । इनके अलावा यह भी स्वीकार 
वैधानिक नहीं हो सकती । 

किया है कि नियुक्ति से पूर्व उसका साक्षात्कार नहीं किया 
4. श्रमिकगण की ओर से नियोजक के जवाब को गया था । गवाह का कथन है कि शाखा मैनेजर ने उसे 
प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर यह बताया गया है कि अधिनियम के तहत बताया था कि उसकी नियक्ति स्थाई पद के खिलाफ अस्थाई 
परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं व रूप से की गई है । नियुक्ति आदेश मान्य रूप से श्रमिक को 
अस्थाई नियुक्ति के मामले में भी धारा 2 एच अधिनियम के नहीं दिया गया था । अपने साथ जगदीश को भी अस्थाई 
प्रावधान लागू होते हैं । यह भी बताया गया है कि श्रमिकगण रूप में नियुक्त होना श्रमिक ने स्वीकार किया है । इसके 
की सेवा मुक्ति के पश्चात बैंक में अन्य लोगों की नियुक्तियां अलावा श्रमिक को साक्ष्य में यह भी पाया है कि किसी 
दी गई थी व उस समय श्रमिकगण को कोई नोटिस नहीं भी अस्थाई कर्मचारी को बैंक में इस आधार पर स्थाई 
दिया गया था । 240 दिन से कम श्रमिकगण द्वारा काम करने नियुक्ति नहीं दी गई थी । बैंक के गवाह श्री पी . के . मिथल 
के तथ्य को स्वीकार किया गया है । 

ने बताया है कि श्रमिक को अस्थाई रूप से नियुक्त किया 
5. श्रमिक कृष्ण कुमार की ओर से क्लेम के समथन गया था । उपस्थिति पंजिका प्रदर्श 104 प्रस्तुत की गई है 
में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई । इस माधार पर 

जिसमें श्रमिक को अस्थाई कर्मचारी के रूप में बताया हुआ 
अमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने यह स्वीकार किया है कि है । उनका यह भी कथन है कि प्रध्तूबर , 1983 में व उसके 
उसके क्लेम को प्रेरित नहीं करते हैं व इस कारण इस श्रमिक 

बाद शाखा में कोई भी पद स्थाई रूप में खाली नहीं था । 
के मामले में विवाद रहित अधिमिर्णय पारित किया जाता 

शोभाराम को कार्य की अधिकता के कारण अस्थाई रूप से 

नियुक्त किया गया था । जिरह में उन्होंहै यह कहा है कि 
6. श्री शोभाराम के विवाद के संबंध में उपलब्ध 

संबंधित अवधि में कौन चपरासी अवकाश पर रहा 
अमिकपनों में साक्ष्य को देखते हुए विवाद में विनिश्चय हेतु 

यह उन्हें याद नहीं है व शोभाराम के अलावा किसको अस्थाई 
निम्न बिन्दु बनाये जाते हैं : 

चपरासी रखा यह भी याद नहीं है । इसके अलावा कोई 

जिरह गवाह से नहीं की गई है । संबंधित शाखा में संबंधित 
( 1 ) कि श्रमिक ने विपक्षी बैंक में कुल कितने दिन व 

समय स्थाई चपरासी का पद रिक्त होने के संबंध में कोई 
किस रूप में कार्य किया ? 

रिकार्ड श्रमिक द्वारा तलब नहीं करवाया गया है दोनों 
( 2 ) क्या श्रमिक को सेवा मुक्त करते समय औद्योगिक 

पक्षों को साक्ष्य को देखते हुए यह विनिश्चय किया जाता 
विवाद अधिनियम अथवा विपक्षीय समझौते अनुसार 

है कि श्रमिक को 88 दिन के लिए अस्थाई नियुक्ति अवकाश 
कोई भी नोटिस या मुआवजा दिया गया ? 

पर जाने वाले व्यक्तियों के कारण अस्थाई जगह खाली 
( 3 ) क्या श्रमिक को सेवा मुक्ति के समय बैंक में उसी होने के कारण व अस्थाई रूप से कार्य में वृद्धि होने के 
श्रेणी में श्रमिकों से कनिष्ठ कर्मचारी कार्यरत थे । 

कारण दी गई थी । 
( 4 ) क्या विपक्षी बैंक द्वारा श्रमिक को सेवा मुक्ति के 

9. श्रमिक ने अपने क्लेम में यह बताया है कि सेवा 
पश्चात् उस श्रेणी में अन्य व्यक्तियों को नियोजित मुक्ति से पूर्व उसे शास्त्री अवार्ड व अधिनियम के प्रावधान 
किया गया ब यदि हां तो किस अवधि के लिए ये 

के तहत कोई भी नोटिम या मुआवजा नहीं दिया गया । 
नियुक्ति की गई ; ? 

इन तथ्यों का प्रतिकार नियोजक के जवाब में नहीं किया 
7. श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में क्लेम समर्थन करते हुए गया है । श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में यद्यपि इस बात को 
यह बताया है कि उसकी नियुक्ति पीयोन के पद पर विपक्षी वणित नहीं किया है किन्तु नियोजक ने जवाब में जिस 
बैंक में 5- 10- 83 को की गई थी व 1- 1- 84 को मौखिक 

तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार किया है उसे देखते हुए 
प्रादेश से उसे सेवा मुक्त किया गया । इन तथ्यों पर कोई 

यह माना जाता है कि श्रमिक शोभाराम की सेवा मुक्ति 
भी विवाद जिरह में नियोजक की ओर से नहीं किया से पूर्व कोई भी नोटिस या मुआवजा नहीं दिया गया था । 
गया है । नियोजक की ओर से प्रस्तुत गवाह श्री पी . के . 

10. श्रमिक शोभाराम ने अपने क्लेम में यह विवरण 
मित्तल में अपन शपथ पत्र में उक्त सेवा अवधि के तथ्य को नहीं दिया है कि उसकी सेवा मुक्ति के पश्चात् किस किस 
स्वीकार किया है अतः यह बात निर्विवाद रूप से प्रमाणिक व्यक्ति को बैंक में अस्थाई तौर पर नियुक्त किया गया व 
है कि श्रमिक ने 5- 10- 83 से 1- 1- 84 के बीच बैंक में इस संबंध में उसने बैंक का रिकार्ड तलब करवाने का अनु 
पीमोन के पद पर कार्य किया था । 

रोध किया था । नियोजक ने जवाब में श्रमिक की सेवा 
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मुक्ति के पश्चात् किसी भी अस्थाई नियुक्ति के तथ्य किया जाता है कि नियोजक द्वारा श्रमिक की सेवा मुक्ति 
को स्वीकार नहीं किया है । शपथ पत्र में श्रमिक ने यह बताया के मामले में किसी भी विधानिक प्रावधान की अवहेलना 
है कि उसकी सेवा मुक्ति के पश्चात् सर्वश्री मदन ला , की गई है व यदि ऐसा है तो इसके परिणामस्वरूप 
शैल बहादुर , नन्दलाल मीणा, प्रेम चंद मीणा , योगेश मीणा, श्रमिक को क्या पारितोषिक किया जाय । 
शम्भू राम , चन्द्र किशोर, महेन्द्र कुमार मीणा , राजेन्द्र मानसिंह 
व नानग गम को थोड़े- थोड़े समय के लिए नियुक्त किया 

12. दोनों पक्षों के अभिकथनों व उपलब्ध साक्ष्य 
गया था । मासह व नानग राम को बाद में स्थाई किया 

का निष्कर्ष यह है कि श्रमिक का यह कथन नहीं है 

कि उसने विपक्षी बैंक में 240 दिन या उससे अधिक 
गया जो अभी भी लगातार कार्यरत हैं । जिरह में उसने 
स्वीकार किया है कि मानसिंह व नानग राम को स्थाई 

अवधि के लिये कार्य किया था व इस कारण धारा 

25 - एफ अधिनियम के प्रावधान की पालना नियोजक 
नियुक्ति देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई उसे पता 

द्वारा उसकी सेवा मुक्ति के मामले में किया जाना आवश्यक 
नहीं व यह भी पता नहीं कि वे अनुसूचित जाति व अनु 

था । दोनों पक्षों ने बहस में यह भी सही रूप से स्वीकार 
सूचित जनजाति के हो । इसके अलावा कोई भी जिरह 

किया है कि धारा 25 - एफ अधिनियम के प्रावधान उसी 
गवाह से नहीं की गई है । श्रमिक ने जिन कर्मचारियों को 

स्थिति में लागू होते हैं जब कि श्रमिक ने 240 दिन या 
अपनी सेवा मुक्ति के बाद नियुक्त करना बताया है उसका 

उससे अधिक अवधि के लिये लगातार किसी भी रूप में 
कोई भी प्राधार प्रकट नहीं किया है । बैंक के गवाह श्री 

नियोजक के यहां कार्य किया हो । इस प्रकरण में इस प्रकार 
पी . के . मित्तल ने अधिक द्वारा वर्णित उक्त तथ्यों 

की स्थिति नहीं है इसलिये धारा 25- एफ के प्रावधान 
को खण्डित नहीं किया है । व उपस्थिति पंजिका प्रदर्श 

की पालना नियोजक के लिये करना आवश्यक नहीं था । 
104 प्रस्तुत की है जो नम्बर 1983 में सितम्बर 1984 

इसके परिणामस्वरूप यह भी विनिश्चय किया जाता है 
की अवधि की है । इनमें जो तथ्य उल्लिखित हैं उनके अनु 
सार श्रमिक की सेवा मुक्ति के पश्चात् अस्थाई तौर पर अन्य 

कि श्रमिक धारा 25 - एफ अधिनियम के प्रावधान की 

सहायता लेते हुए कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी 
व्यक्तियों को पीओन के पद पर नियुक्ति दी गई थी । किन्तु 

नहीं है । 
स्पष्ट रूप से साक्ष्य में यह नहीं बतया गया है कि किस -किस 
व्यक्ति को कितने समय के लिए यह नियुक्ति दी गई व 

13. धारा 25 - जी अधिनियम व नियम 77 के 
उस अवधि में उनको कितनी राशि का भुगतान किया गया । प्रावधान को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह अर्थ निकलता है 
मानसिह व नानग राम के लिए नियोजक के गवाह ने जिरह कि किसी भी श्रमिक की छटनी या सामूहिक छंटनी के 
में यह बताया है कि उनकी नियुक्ति स्थाई फप से हई थी 

मामले में नियोजक द्वारा उसी अणी के समस्त श्रमिकगण 
किन्तु व इस कारण यह मानने का आधार नहीं हो सकता 

की वरिष्ठता सूची बनाई जाकर प्रकाशित की जायेगी 
कि उनको स्थाई निक्ति प्रस्थाई नियुषित के परिणामस्वरूप तथा सेवा मुक्ति के मामले में वरिष्ठता के अनुसार 
दी गई थी । निष्कर्ष यह है कि यह तथ्य प्रमाणित है कि कार्यवाही करते हुए कनिष्ठतम श्रमिक को पहले सेवा 
श्रमिक की सेवा मुक्ति के बाद कुछ अन्य ध्यक्तियों को संब मुक्त किया जायेगा । दोनों पक्षों की ओर से इन प्रावधानों 
धित शाखा में अस्थाई तौर पर पीओन के रूप में नियुक्त 

के संबंध में यह तर्क -वितर्क दिये गये हैं कि जिस श्रमिक द्वारा 
किया गया था । 

240 दिन की सेवा अवधि पूरी नहीं की गई हो व 

अधिनियम के प्रावधान के तहत श्रमिक की परिभाषा में 
10. श्रमिक के क्लेम, मौखिक साक्ष्य में यह बताया 

नहीं पाता है व इस कारण उसकी सेवा मुक्ति के मामले 
गया है कि उसकी नवा मुक्ति के पश्चात् जिस अन्य 

में धारा एफ अधिनियम के साथ- साथ धारा 25 - जी 
व्यभितयों को अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया उस समय 

व 25 - एच के प्रावधान भी लागू नहीं होते हैं जैसा कि 
श्रमित को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया । इस तथ्य 

नियोजक का तर्क है जब कि श्रमिक प्रतिनिधि का यह तर्क 
को किसी प्रकार खण्डित जवाब या साक्ष्य म नियोजक 

है धारा 25 - जीव 25 - एफ के प्रावधान अलग - अलग व 
द्वारा नहीं किया गया है । अतः यह माना जाता है कि 

एक दुसरे से स्वतन्त्र हैं तथा किसी भी श्रमिक की सेवा 
धारा 25 - एच अधिनियम के प्रावधान की पालना करते 

मुक्ति का मामला यदि छटनी की परिभाषा में आता है 
हए कोई नोटिस श्रमिक को नहीं दिया गया व उस 

तो नियोजक द्वारा धारा 25 - जी के प्रावधान की पालना 
तथ्यात्मक स्थिति से क्या परिणाम होंगे व श्रमिक किस 

करना आवश्यक है यदि उसके द्वारा 240 दिन की सेवा 
अनुतोष का अधिकारी होगा , इस पर विनिश्चय वाद 

अवधि पूरी जहीं की गई हो व इस प्रावधान की पालना 
में किया जायेगा । 

नहीं करने की स्थिति में सेवा मुक्ति के आदेश को वैध 
11. पूर्व में तथ्यात्मक बिन्दुओं के संबंध में जो नहीं माना जा सकता । धारा 25 - एच अधिनियम के 
विनिश्चय किया गया है उसे देखते हए श्रमिक की मोर प्रावधान के संबंध में दोनों पक्षों की ओर से इसी प्रकार 
से जो विधिक प्रावधानों को अवहेलना का अभिकथन किया की बहस की गई है व दोनों की ओर से इस संबंध म 
गया है व उस संबंध में नियामक की ओर से जो प्रतिरक्षा अलग -अलग विधि दष्टान्तों को संदभित किया गया है । 
ली गई है उस पर विचार किया जाकर यह विनिश्चय प्रस्तत प्रकरण में यह मान्य स्थिति है कि यद्यपि श्रमिक 
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ने अपने क्लेम में नियोजक द्वारा धारा 25 - मी अधिनियम 
के प्रावधान की अवहेलना का तथ्य अभिकथित किया है 
किन्तु इस प्रकार की साक्ष्य के अभाव में यह मान्य है 
कि श्रमिक की सेवा मुक्ति के समय उस श्रेणी में 
भी कनिष्ठ कर्मचारी नियोजक के यहाँ कार्यरत नहीं था । 
ऐसी स्थिति में यदि तर्क के लिये यह माना जाये कि 
नियोजक द्वारा धारा 25 - जी के प्रावधान की पालना 
करना आवश्यक था तो भी यह स्थिति इस विवाद में 
निरर्थक है क्योंकि तथ्यात्मक रूप से यह साबित नहीं है कि 
नियोजक द्वारा श्रमिक से कनिष्ठ कर्मचारी सेवा में रखते 
हुए श्रमिक को सेवा मुक्त किया गया । धारा 25 - जी व 
25 - एच अधिनियम की पालना के संबंध में एक ही प्रकार 
के विधि दृष्टान्त दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत किये गये 
हैं इसलिये धारा 25 -एच की पालना के संबंध में 
विनिश्चय करते समय उन निर्णयों पर सविस्तार विचार 
किया जायेगा । 


14. श्रमिक यूनियन की पोर से एक विधिक तर्क 
यह प्रस्तुत किया गया है कि श्रमिक की सेवा मुक्ति के 
समय नियोजक द्वारा शास्त्री प्रवाई के पैरा 522 ( 4 ) 
की अनुपालना में कोई नोटिस या मावजा श्रमिक को 
नहीं किया गया था इसलिये श्रमिक की सेवा मुक्ति की 
कार्यवाही वैध महीं मानी जा सकती । धारा 522 ( 4 ) 
शास्त्री प्रवाई के भन्नु भार बैंक में नियुक्ति प्रत्येक श्रमिक 
की सेवा मुक्ति से पूर्व 14 दिन का नोटिस देना मावश्यफ 
बताया गया है व इसके साथ इस प्रावधान में यह उल्लेख 
नहीं है कि इस प्रकार के नोटिस प्रभाव में सेवा मुक्ति के 
भादेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा । जहां तक तथ्यों का प्रश्न 
है, यह स्थिति पूर्व में स्पष्टतः बताई गई है कि श्रमिक 
को सेवा मुक्त करने से पूर्व शास्त्री प्रधाई के पैरा 522 ( 4 ) 
के तहत कोई भी नोटिस या मुभावजा श्रमिक को दिया 
गया था । नियोजक के प्रतिनिधि को इस संबंध में कोई 
भी विवाद नहीं है । श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि का यह 
तर्फ है कि शास्त्री अवार्ड के उक्त प्रावधान की पालना 
के अभाव में श्रमिक की सेवा मुक्ति का आदेश अवैध हो 
जाता है व परिणामस्वरूप वह सेवा में बहाली का आदेश 
प्राप्त करने का अथवा वैकल्पिक रूप से अन्य नोटिस 
प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है । इसके विपरीत 
नियोजक प्रतिनिधि का यह तर्क है कि शास्त्री अवार्ड 
के पैरा 522 ( 4 ) के प्रावधान धारा 25 - एफ के प्रावधान 
के रूप नहीं है इसलिये यदि इस प्रावधान की पालना नहीं की 
गई हो तो भी श्रमिक 14 दिन के वेतन के बराबर 
म. भावजे के अलावा कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी 
नहीं हो सकता । उनका यह भी कथन है कि श्रमिक की सेवा 
मुक्ति का मामला धारा 2 ( 00 ) ( बीबी ) अधिनियम के 
तहत छंटनी की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि 
श्रमिक को एक निश्चित अवधि के लिये नियुक्ति ग्रादेश 
दिया गया था व उस अवधि के पश्चात सेवा संविदा का 
नवीनीकरण नहीं किया गया है व उसकी सेवा संविदा 
समानुसार स्वतः ही समाप्त हो गई थी । इस संबंध में 


उन्होंने 1991 ( 62 ) एफ . एल . आर . ( केरल ) पेज 755 
इंडियन एयरलाइन्स बनाम सेबेस्टियन एफ . एल . आर . 
1990 ( 60) ( इलाहाबाद ) 672 मैनेजर स्टेट बैंक ग्राफ 
इन्दौर बनाम पीठासीन अधिकारी प्रौगिक न्यायाधिकरण 
कानपुर तथा के . एन . प्रसाद बनाम इलाहाबाद बैंक 
एफ . एल . आर . 1982 ( पटना ) 584 व सतपाल बनाम 
स्वराज फाउन्ड्री उवीजन एस . एल . आर . 1990 ( 5 ) 
पंजाब व हरियाणा ( 694 ) व राज बहादुर बनाम फूड 
स्पेशलिटीज गोगा 1990 ( 5 ) एस . एल . आर. (पंजाब 
व हरियाणा ) 695 के निर्णय संदर्भित किये हैं । इन 
निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी 
कर्मचारी की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिये की 
जाती है तथा उसके बाद उसकी संधिवा का नवीनीकरण " 
नहीं किया जाता है तो स्वतः सेवा मुक्ति का मामला 
धारा 2 ( 00 ) ( बी बी ) के तहत छंटनी की परिभाषा 
में नहीं पाता है । जहाँ तक विधिक सिमान्तों का प्रश्न 
है, इस संबंध में कोई भी विवाद नहीं हो सकता । हर 
प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए यह विनिश्चय किया 
जामा अपेक्षित है कि संघभित विधि सिमान्त प्रभाव में 
पाते हैं अथवा महीं । प्रस्तुति प्रकरण में यह स्थिति स्पष्ट 
है कि श्रमिक को कोई लिखित नियुक्ति प्रादेश नहीं 
दिया गया था , प्रथम नियुक्ति पश्चात् अलग- अलग 
समय पर उसे मौखिक नियुक्ति प्रादेश देने का तथ्य 
साक्ष्य में बताया गया है व अंत में बैंक के 1980 परिपत्र 
के अनुसार श्रमिक की सेवायें 90 दिन पूरे होने से पर्व 
समाप्त की गई थी । ऐसी परिस्थिति में यह मानने का 
आधार नहीं हो सकता कि श्रमिक को नियुक्ति मिश्चिय 
अवधि के लिये दी गई थीष इस कारण धारा 2 ( 00 ) 
(बीबी ) प्रावधान लागू नहीं होते इसके अलावा एक 
विचारधीन विचारणीय बिन्दु यह है कि धारा 2 ( 00 ) ( वीवी ) 
अधिनियम 18 - 8 - 84 के संशोधन से अधिनियम में 
अतिरिक्त रूप से जोड़ी गई थी व उसका प्रभाव भ तलक्षी 
नहीं बनाया गया है इसलिये इस तिथि से पूर्व जो सेवा 
मक्ति के मामले में उन पर 2 ( 00 ) ( बीबी ) के 
प्रावधान लागू नहीं होते हैं । प्रस्तुत प्रकरण में मान्य 
रूप से श्रमिक की सेवा मुक्ति 18 - 8 - 84 से पूर्व की है 
इसलिये यदि गुण दोष पर यह माना जाये कि कथित 
तथ्यों को देखते हुए धारा 2 ( 00 ) ( बीबी ) के प्रावधान 
लाग होते हैं तो भी श्रमिक की सेवा मुक्ति की तिथि को 
देखते हुए इन प्रावधानों का लाभ नियोजक को नहीं दिया 
जा सकता । 


15. नियोजक पक्ष की ओर से चंडीगढ़ प्रौद्योगिक 
न्यायाधिकरण द्वारा आई . डी . सं . 41/ 86 में दिये गये 
एक निर्णय दिनांक 4- 3- 91 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है 
जिसमें यह माना गया है कि यदि शास्त्री प्रवाई के पैरा 
522 ( 4 ) के तहत श्रमिक को मोटिस सेवा मुक्ति से पूर्व 
नहीं दिया गया है तो उसके एवज में श्रमिक 14 दिन का 
वेतन मुभावजा के रूप में प्राप्त कर सकता है कि किन्तु 
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इस आधार पर सेवा मुक्ति का आदेश अवैध नहीं माना जा सेवा अवधि पूरी होने के प्रभाव में भी नियोजक द्वारा धारा 
सकता । इस अधिनिर्णय के खिलाफ रिट याचिका में माननीय 25-एच के प्रावधान की पालना करना आवश्यक है । दोनों 
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इस विनिश्चय की पक्षों की ओर से इस संबंध में अलग - अलग विधि दृष्टान्त 
पुष्टि की गई थी जिसका निर्णय दिनांक 4- 3- 92 है व उसकी प्रस्तुत किये गये हैं । श्रमिक यूनियन की ओर से जो निर्णय 
फोटो प्रति नियोजक की ओर से प्रस्तुत की गई है । इस रिट किये गये हैं वे निम्न प्रकार हैं : - - 
याचिका के निर्णय के विपरीत माननीय सर्वोच्च न्यायालय 
में एस . एल . पी . प्रस्तुत की गई थी जो प्रारम्भिक रूप से 

( 1 ) एल . एल . एन . 1990 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 
खारिज की गई व उस आदेश की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की 

बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण मद्रास पेज 272 
गई है । इसके अलावा शास्त्री अवार्ड के पैरा 522 ( 4 ) के 

( 2 ) रामचन्द्र यादव बनाम राजस्थान राज्य पथ 
प्रावधान की व्याख्या के संबंध में नियोजक की ओर से एक परिवहन निगम प्रार . एल . प्रार , 1989 ( 1 ) ( राज . ) 
अन्य निर्णय 1990 ( 60) एफ . एल . प्रार . ( इलाहबाद ) 636 
672 संदर्भित किया गया है । श्रमिक यूनियन की ओर से 

( 3 ) प्रार . एल . आर . 1991 ( 2 ) सूर्य प्रकाश 
इसके विपरीत कोई भी अन्य निर्णय शास्त्री अवार्ड के पैरा 

शर्मा बनाम राजस्थान टैक्स्ट बुक बोर्ड, 691 
5 22 ( 4 ) की व्याख्या व उसकी पालना के कारण होने वाले 

( 4 ) ओरियन्टल बैंक प्रॉफ कामर्स बनाम पीठासीन 
प्रभाव के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है । नियोजक की 
ओर से जो निर्णय संदर्भित किया गया है उसको व शास्त्री 

अधिकारी केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण डम्ल्यू . एल . 
प्रवाई की भाषा को देखते हुए यह माना जाता है कि यदि 

सी . 1992 ( राजस्थान ) 464 
संबंधित श्रमिक को सेवा से मुक्ति से पूर्व 14 दिन का नोटिस 

( 5 ) 1987 लेय . आई . सी . ( 1361 ) ( गुजरात ) 
नहीं दिया जाये या उसके एवज में उस अवधि का वेतन गुजरात स्टेट मशीन टूल्स बनाम दीपक जे . देसाई 
नहीं दिया जाय तो उस स्थिति में वह न्यायाधिकरण के 

( 6 ) केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण कानपुर द्वारा 
मावेश से 14 दिन के वेतन के बराबर मनायजा की राशि प्राई . डी . नं . 8/ 84 में दिए गए निर्णय दिनांक 29- 1-86 
प्राप्त कर सकता है किन्तु इस प्राधार पर सेवा मुक्ति आदेश 

की फोटो प्रति 
प्रारम्भिक रूप से अवैध व शून्य नहीं माना जा सकता । 

( 7 ) 1987 एस . सी . सी . पेज 75 कमलेश 
प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि शास्त्री प्रवाई के पैरा 522 ( 4 ) 

सिंह बनाम पीठासीन अधिकारी प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण 
की पालना नियोजक द्वारा महीं की गई है इसलिए श्रमिक को 
उक्त विवेचन के अनुसार मुभावजा दिलाने का प्रादेश पारित 

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त संदर्मित 
किया जाता है । तथ्यात्मक रूप से विनिश्चय हेतु जो बिन्दु 

निर्णय 1987 एस . सी . सी . 75 व अन्य संदभित 
बनाये गये ये उनके विवेचन के परिणामस्वरूप यह साबित 

निर्णयों में वह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 25 
माना गया है कि श्रमिक की सेवा मुक्ति के पश्चात् नियोजक 

जी व एच के प्रावधान 25- एफ के प्रावधान से भिन्न 
द्वारा कोई अन्य व्यक्तियों को उन्हीं शर्तों पर अस्थाई रूप से 

4 स्वतंत्र हैं इसलिए जिस श्रमिक द्वारा 240 दिन की 
नियुक्त किया गया था व उस समय श्रमिक को नियोजन में 

सेवा अवधि पूरी नहीं की गई है उसके मामले में भी 
पाने के लिए कोई भी नोटिस नहीं दिया गया । इन तथ्यों के 

नियोजक द्वारा धारा 25- जी व 25-एप के प्रावधान 
आधार पर श्रमिक यूनियन की ओर से यह बहस की गई है 

की पालना करना आवश्यक है । माननीय राजस्थान उच्च 
कि नियोजक द्वारा धारा 25-एच के प्रावधान की अवहेलना 

न्यायालय के प्रोरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के संदर्भित निर्णय 
की गई है तथा इस प्रावधान की पालना किया जाना प्रावश्यक 

के संबंध में नियोजक की ओर से यह तर्क दिया गया है कि 
है इसलिए सेवा मुक्ति का प्रादेश वैध नहीं माना जा सकता । 

माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा इस निर्णय 
पूर्व में जो विवेचन किया गया है उसके आधार पर यह माना 

के क्रियान्वयन पर स्थगन किया हुआ है इसलिए निर्णय 
गया है कि श्रमिक , की सेवा मुक्ति का मामला धारा 2 

में प्रतिपादित सिद्धान्त लागू नहीं माने जा सकते । उनका 
( 00 ) ( बीबी ) के प्रावधान के तहत अपवाद में नहीं पाता 

यह तर्क विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है । जब तक खण्ड 
है व छंटनी की परिभाषा में आता है । इसके आगे नियोजक 

पीट द्वारा एकल पीठ के निर्णय को मानना इस न्यायालय 
की ओर से यह बहस की गई है कि अधिनियम के प्रावधान 

के लिये आवश्यक है । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च 
के अनसार श्रमिक की परिभाषा में वही कर्मचारी आते हैं 

न्यायालय के पूर्व संदर्भित निर्णयों में भी धारा 25- जी 
जिन्होंने 240 दिन की सेवा पूरी कर ली हो व इसके अभाव में 

व एच के प्रावधान के संबंध में श्रमिक की बहस के 
धारा- 25 एफ के साथ - साथ 25- जी व एम के प्रावधान भी 

अनुरूप सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं । श्रमिक यनियन 
लागू नहीं होते हैं । उनके कयन का सार यह है कि धारा 

द्वारा प्रस्तुत निर्णयों के विपरीत नियोजक की ओर से 
25- जी व एच के प्रावधान धारा 25- एफ पर अाधारित 

जो निर्णय प्रस्तुत किये गये हैं निम्न प्रकार हैं : - - 
हैं व उन्हें स्वतन्त्र रूप से नहीं पढ़ा जा सकता । श्रमिक के 
विद्वाम प्रतिनिधि ने इसको खण्डन करते हुए यह तर्क दिया 

( 1 ) केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण , चंडीगढ़ द्वारा 
है कि धारा 25- जी व 25- एच के प्रावधान धारा 25- एफ माई . डी . नं . 41 / 86 में दिये गये निर्णय व उस संबंध 
के प्रावधान से अलग व स्वतन्त्र हैं इसलिए 240 दिन की में माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 


- 


- - - 


- 
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-- - - - - - 
रिट याचिका में दिये गये निर्णय की फोटो प्रति व मान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जो निर्णय प्रस्तुत किये गये 
नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय है उनमें प्रतिपादित सिद्धान्तों को देखते हुए यह माना जाता 
के विपरीत एस . एल . पी . प्रारंभिक रूप से खारिज है कि धाग 25-एच के प्रावधान धारा 25- एफ के 
करने के आदेश । 

प्रावधान में स्वतंत्र व अलग हैं इस कारण जिस श्रमिक 

ने 240 दिन की मेवा अवधि पूरी नहीं की है उसके 
( 2 ) 1980 एस . एल . जे . ( एस . सी . ) 137 

मामले में भी धारा 25-एच के प्रावधान की पालना 
गुजरात स्टील टयम्स लि . बनाम मजदूर सभा 

नियोजक धारा करना आवश्यक है । इस प्रकरण में मान्य रूप 
___ ( 3) 1990 एफ . एल . प्रार , ( इलाहबाद ) 672 से नियोजक की ओर इस प्रावधान की पालना नहीं की गई 
मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर बनाम पीठासीन अधि है । इस तथ्य को देखते हए जो विचारणीय बिन्द 
कारी प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण । 

उपलब्ध होता है वह यह है कि श्रमिक क्या अन्तोष पाने का 

अधिकारी हो सकता है । 
( 4 ) पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय औद्योगिक न्याया 
धिकरण कानपुर द्वारा पाई . डी . नं . 94/ 66 में दिये 
गये निर्णय दिनांक 12- 12- 88 की फोटो प्रति 

18. जहां तक तथ्यों का प्रश्न है, यह साबित 
( 5 ) एल . एल . प्रार . ( 991 ) ( केरल ) 488 माना गया है कि श्रमिक को नियुक्ति नियमित स्टाफ 
इंडियन एयरलाईन्स बनाम सैब्सिटियन । 

के अवकाश पर होने के कारण अथवा अस्थाई रूप से 

कार्य में वद्धि होने के कारण दी गई थी । प्रकरण में 
17. कल जो निर्णय नियोजक पक्ष की ओर से 

यह श्रमिक की ओर से सिद्ध नहीं किया गया है कि 
संदर्भित किये गये हैं उनमें गुजरात स्टील ट्यूब के मामले 

इस प्रकार की नियुक्तियां नियोमक द्वारा वर्तमान में भी 
के अलावा तमाम निर्णय केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण की जाती हैं । इसके अलावा वह भी श्रमिक का कथन 
अथवा विभिन्न उच्च न्यायालयों के हैं जिनको यह न्ययाया नहीं है । व न ही यह तथ्य साबित है कि जिन 
धिकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों की शर्तों पर श्रमिक की नियुक्ति गई थी उन्हीं शर्तों पर 
तुलना में मानने के लिए बाध्य नहीं है । चंडीगढ़ केन्द्रीय नियुक्त किसी भी कर्मचारी को उस आधार पर स्थाई 
औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा किये गये निर्णय के 

नियोजन में रखा गया । सामान्यतः सेवा में पूनः बहाली 
मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो एस . एल . का आदेश उसी स्थिति में दिया जा सकता है यदि नियोजक 
पी . प्रारंभिक रूप से खारिज की गई है वह आदेश दोनों 

चारा धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधान की अवहेलना 
पक्षों के तर्क के अभाव में गुण दोष पर पारित किया हया 

की गई हो । जिप कार्य के लिए श्रमिक को नियक्त किया 
महीं माना जा सकता व इस कारण यह निर्णय इस विधि 

गया था वह स्थाई प्रकृति का या इस प्रकार की प्रस्थाई 
सिद्धान्त के लिए सारवान रूप से विचारणीय नही हो सकता 

प्रकृति का हो तो वर्तमान में भी चालू हो । इसके अलावा 
श्रमिक यूनियन की ओर से इस संबंध में 1993 लेब , 

पुनः बहाली का आदेश उस स्थिति में भी दिया जा सकता 
प्राई , सी . 1435 (पंजाब व हरियाणा ) का एक निर्णय 

है यदि श्रमिक के समानान्तर शर्तों पर नियुक्त व्यक्तियों 
प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है को उसी आधार पर स्थाई रूप से सेवा में रखा गया हो 
कि उच्चतम न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षों के तर्क सने बिना या जिन प्रकार की नियुक्ति श्रमिक को दी गई थी 
कोई भी प्रादेश प्रारंभिक स्तर पर पारित किया जाता है तो वैसी नियुक्ति वर्तमान में भी देने का प्रचलन हो । इस 
व अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मान्य नहीं हो सकता । प्रकार की कोई स्थिति तथ्यात्मक रूप से श्रमिक की 
इम विधि स्थिति को देखते चंडीगढ़ केन्द्रीय न्यायाधिकरण 

ओर से नहीं बताई गई है । इसके अलावा श्रमिक को 
के अनिर्णय के विपरीत प्रारंभिक रूप में मे एस . एल . 

धारा 20- एच के प्रावधान की अवहेलना के परिणाम 
पो . खारिज होने का प्रादेश गुण दोष पर पारित हुया नहीं स्वरुप पुनः बहाली का आदेश देने के संबंध में जो तर्क 
माना जा सकता । गुजरात स्टील टयूबस के मामले में प्रत्यक्ष श्रमिक की ओर से दिया गया है उसके समर्थन में निम्न 
रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष धारा 25-एफ विधि दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं : - - 
जी व एच अधिनियम के प्रावधान की व्याख्या का मामला 
विचाराधीन नहीं था व एक पैरा में 7 क सामान्य टिप्पणी 

( 1 ) एल . एल. एन . 1990 ( मद्रास ) 273 स्टेट 
यह की गई है कि जिस कर्मचारी द्वारा 240 दिन की सेवा 

बैंक ऑफ इंडिया बनाम औद्योगिक न्याया 
अवधि पुरी की गई है वह सेवा में पुनः बहाल होने का 

धिकरण 
अधिकारी नहीं माना जा सकता । नियोजक के विद्वान 

( 2 ) रामचन्द्र यादव बनाम पार . एस . पार . टी , 
प्रतिनिधि ने यह स्वीकार किया है कि इस निर्णय में 

सी . आर . एल . प्रार . 1989 ( 1 ) ( राज . ) 
धारा 25 एफ जी व एच के प्रावधान के संबंध में गण 
दोष पर कोई भी व्याख्या नहीं की गई है व न ही इस 

पेज 636 
संबंध में उपलब्ध निर्णयों पर विचार किया गया है । इन परि 

( 3 ) सूर्य प्रकाश शर्मा बनाम राजस्थान टेक्स्ट बुक 
स्थितियों में श्रमिक की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय व 

मोर्ड प्रार . एल . प्रार . 1991 ( 2 ) 691 
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( 4 ) प्रोरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स बनाम पीठासीम नियम के प्रावधान की पालमा के प्रभाव में अवैध मामा 

अधिकारी प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण दस्यु . गया है इसलिए इस बिन्दु पर घिस्सत विवेचन को प्राब 
एल . पी . 1992 पेज 464 

श्यकता प्रकट नहीं होती । नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि 
( 5 ) 1984 लेब . आई. सी . ( बॉम्बे ) 445 ने यह तर्क दिया है कि द्विपक्षीय समझौते के अनुसार बैंक 
नवभारत टाईम्स नागपुर बनाम द्रमिक संघ 90 दिन की अवधि तक किसी व्यक्ति को अस्थाई रूप 

से नियोजित करने के लिए सक्षम है इसलिए उस अवधि 
19 . उक्त संभित निर्णयों में से रामचन्द्र बनाम 

के पश्चात थमिक को हटाकर दूसरे को नियोजित करने 
प्रार . एस . आर . टी . सी . सी . सूर्य प्रकाश शर्मा 

की कार्यवाही अनुचित श्रम व्यवहार की परिभाषा में 
मनाम राजस्थान टैक्स्ट बुक बोर्ड व ओरियन्टल बैंक ऑफ 

नहीं पाती है । द्विपक्षीय समझौते के पैरा 20 . 7 व 20 . 8 
कामर्स के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय 

के पठन से यह स्पष्ट है कि पैरा 20 . 7 के तहत अवकाश 
द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 25- एच 

के कारण हुए रिक्स स्थान की वजह से अथवा अस्थाई 
के प्रावधान की अवहेलना के परिणामस्वरूप श्रमिक को 

रूप से कार्य वृद्धि के कारण अस्याई निपकिन दी जा सकती 
सेवा में पुनः बहाली का आदेश नहीं दिया जा सकता 

है व उसमें किसी भी सीमा अवधि का उत्रनहीं है । पैरा 
व उसकी सेवा मुक्ति के पश्चात् जितनी अवधि के लिये 

20 . 8 के अनुसार यदि अस्थाई पद रिका हो तो उसके 
अन्य व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था उस अवधि 

विपरीत अस्थाई व्यवस्था के लिए 90 दिन तक किसो 
के बराबर का बेसन श्रमिक को मुआवजे के रूप में दिया 

व्यक्ति को नियुक्ति दी जा सकती है । श्रमिक यूनियन के 
जा सकता है । अन्य संदर्भित निर्णयों में पुनः बहाली का 

प्रतिनिधि का कथन है कि चूंकि श्रमिक को पैरा 20 , 7 
आदेश धारा 25- जी के प्रावधान की अवहेलना के परिणाम 

के तहत नियुक्ति दी गई थी इसलिए उसे 90 दिन के पात्र 
स्वरूप पारित किया गया था । 

हटाने की कार्यवाही उचित नहीं मानी जा सकती यदि उस 
20 . नियोजक की ओर से ए . आई . प्रार . 1992 प्रकृति का स्थाई कार्य उपलब्ध हो । यह सही है कि श्रमिक 
( एस . सी . ) 789 दिल्ली डवलपमेंट हॉर्टीकल्चर कर्म के बाद अस्थाई रूप से अन्य व्यक्तियों को नियोजित किया 
चारी यनियन बनाम दिल्ली प्रशासन का एक निर्णय गया था किन्तु इस आधार पर भी यह नहीं माना जा 
संदर्भित किया गया है जो केन्द्र सरकार की जवाहर मकता कि नियोजक की यह कार्यवाही अनुचित श्रन व्यत्र 
रोजगार योजना से संबंधित है उसमें यह प्रतिपादित किया हार की परिभाषा में पाती है व पैरा 20 . 7 के आधार 
गया है कि जवाहर रोजगार योजना के उद्देश्य को देखते पर तथा धारा 25- एच के प्रावधान को अपहेलना के 
हए यदि किसी श्रमिक ने इस योजना पर 240 दिन मे कारण श्रमिक अन्य अस्थाई नियोजित कर्मचारियों को दिये 
अधिक कार्य किया हो तो भी उसे नियमित करने के आदेश गये वेतन के बराबर राशि क्षति पूर्ति के रूप में प्राप्त 
पारित नहीं किया जा सकता । यह निर्णय वर्तमान प्रकरण 

कर सकता है । श्रमिक यूनियन की ओर से पांचाराम 
के तथ्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है परन्तु नियोजक बनाम राजस्थान राज्य आर . एल . आर . 1990 ( 2 ) पेज 
की प्रोर से यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान प्रकरण में 18 संदभिस किया गया है जिसमें यह प्रतिपादित किया 
श्रमिक को एक विशिष्टि उद्देश्य के लिये अस्थाई रूप गया है कि यदि कोई कार्य स्थाई प्रकृति का हो व इम 
में नियुक्त किया गया था व स्थाई नियुक्ति की एक अलग पर श्रमिक को दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियोजित 
निर्धारित प्रक्रिया है इसलिए अमिकगण को नियमित किया जाये तो यह नहीं माना जा सकता कि यह नियमित 
करने का या पुनः सेवा में बहाली का प्रावेश नहीं अस्थाई श्रावश्यकता के कारण की गई थी । इस प्रकरण में 
दिया जा सकता क्योंकि इससे नियमित रूप में भर्ती 

जो तथ्य साबित माने गये हैं उनको देखते हए इस निर्णय 
होने वाले कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता के सिद्धान्त की कोई सुसंगतता प्रकट नहीं होती । 
है तथा बैंक की निर्धारित नीति पर भी प्रतिकूल प्रभाव 
होता है । जो तथ्य प्रकरण में साबित माने गये हैं । उनको 

22. इम प्रकरण में नियोजक की और में जो प्रारंभिक 
व दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत विधि दृष्टान्तों को देखते आपत्ति ली गई हैं उनका सार यह है कि श्रमिक की नियुक्ति 
हुए श्रमिक को पुनः सेवा में बहाली का प्रादेश दिया जाना द्विपक्षीय समझौते के पैरा 20 . 7 व 20 . 8 के अनुसार दी 
किसी भी प्रकार वैधानिक व न्यायोचित नहीं हो सकता । गई थी तथा यह समझौता यूनियन के साथ सम्पन्न हुआ था 

इसलिए समझौते के परिणामस्वरूप कोई भी प्रोद्योगिक 
21. श्रमिक यूनियन की ओर से एक सर्क यह दिया विवाद नहीं उठाया जा सकता व इसके अलावा यह प्रापनि 
गया है कि श्रमिक को 90 दिन में पूर्व मेया मुक्त कर 

ली गई है कि श्रमिक ने अपनी मेवा मुक्ति का मामलाकरोब 
इसी प्रकार के कार्य के लिए बाद में अलग- अलग 5 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है इसलिए विवाद सुनवाई 
व्यक्तियों को नियोजित करने की नियोजक की कार्यवाही योग्य नहीं हैं । दोनों प्रारंभिक आपत्तियों के संबंध में कोई 
अनुषित श्रम व्यवहार की परिभाषा में आती है भी तर्फ नियोजक की ओर से बहम में प्रस्तुत नहीं किया 
इस कारण भी सेवा मुक्ति का आदेश अवैध है । चूकि गया है । ऐसी स्थिति में यह मानने का प्राधार है कि ये 
श्रमिक की सेवा मुविम का मामला धारा 25- एच अधि 

इम आपतियों को प्रेरित नहीं करने है । इसके पनामा प्रति 
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अधिनियम के मामले में परिसीमा , अधिनियम के प्रावधान 

अनुबंध 
लाग नहीं होते हैं व श्रमिक ने अपने रोजोअण्डर में यह बताया 

केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण , जपपर 
है कि प्रारंभ में श्रमिक ने पुनर्वहाली के लिये नियोजक 

केस नं . मी . यार . टी . 79/ 1989 
स्तर पर कार्यवाही की थी व बाद में समझौता अधिकारी 
के समक्ष विवाद प्रस्तुत किया था जहाँ से मामला रैफर 

गेम: केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का आदेश 
होने में विलम्ब हश्रा । द्विपक्षीय समझौते की व्याख्या करना 

क्रमांक एल . 120 12/ 65/ 89 - डी 2 (ल. ) दि . 
व यह देखना कि उसके अनुरुप कार्यवाही की गई है 

25- 7 - 89 
अथवा नहीं यह न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार का विषय 

पंजाब नेशनल बैंक मनाईज पूनियन , परवाना 
है व इस आधार पर भी प्रारंभिक रूप से विवाद को 

भवन , माधोबाग, जोधपर 
खारिज नहीं किया जा सकता । 

__ ----प्रार्थी 
23 निर्देशित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया 

बनाम 
जाता है कि श्रमिक शोभाराम की नियोजक द्वारा सेवा 

अंचल प्रवन्धक, पंजाब नेशनल बैंक , अंचल कार्यालय , 
मुवित शास्त्री अवार्ड के पैरा 522 ( 4 ) के प्रावधान 

1 , गोपीनाथ मार्ग , एम . आई . रोड, जयपुर । 
की पालना किये बिना की गई है तथा श्रमिक की सेवा 

- - प्रार्थी 
मक्ति के पश्चात धाग 25- एच अधिनियम के प्रावधान की 
पालना नहीं की गई है इसलिए श्रमिक शास्त्री अवार्ड 

उपस्थित 
के पैग 522 ( 4 ) के प्रावधान के अनुसार उस समय देय 

पीठासीन अधिकारी , प्रार . सी . शर्मा, आर . एच . जे . एस . 
14 दिन के वेतन के बराबर राशि मआवजे के रूप में प्राप्त 

प्रार्थी की पोर से : श्री जे . एल . शाह 
करने का अधिकारी है तथा इसके अलावा श्रमिक की सेवा 

अप्रार्थी की ओर से : श्री एम . सी . नेगी 
मुक्ति के पश्चात् जिन अन्य व्यक्तियों को अस्थाई रूप में 

दिनांक प्रवाई : 21- 8 - 1995 
श्रमिक की मेवा शर्तो के अनुसार नियक्ति दी गई थी उन 
सब को वेतन के रूप में दी गई राशि के बराबर राशि 

प्रवाई 
श्रमिक मुआवजे के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी है। 
अवार्ड प्राज दिनांक 27- 9- 95 को लिखाया जाकर सुनाया 

केन्द्रीय सरकार की ओर से निम्न विवाद न्याय निर्णय 
गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनाथ नियमान सार भेजा 

हे7, इम अधिकरण को संप्रेषित किया ग . है : 
जाये । 

“ Whether the action of the management of 

Punjab National Bank in imposing 
के . एल . व्याम, न्यायाधीश 

punishment of stoppage of one annual 
grade increment without cumulative 

effect on Shri Manmohan Vashishtha , 
नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1997 

Clerk -cum- Cashier is justified ? If not 
का पा , 1140 - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 19 .17 

to what relief is the workman entitled ? " 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण म , केन्द्रीय 

2. प्रार्थी ने वाद विवरण के अन्तर्गत यह लेख किया 
मरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध तंत्र के संबद्ध नियोजकों 

है कि दिनांक 27 -- 12 - 85 को उसके विरुद्ध प्रागेप पत्र 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 

प्रचलित किया गया जिसके अन्तर्गत उमने अपना उत्तर 
विवाद में औद्योगिक प्राधिकरण , जयपुर के पंचपट को 

प्रस्तुत किया जिसे संतोषप्रद नहीं मानते हर विभागीय 
प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 07- 04 - 97 को 

जांच के आदेश दिये गये । अनुशासनात्मक अधिकारी 
माप्त हुना था । 

छाग जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसे चुनौती देते 
[ संख्या एल-- 1 2101 2/3:5/ 89/--पाई . पा . बी . 2/ 124 ] हाए प्रार्थी द्वारा यह लेख किया गया है कि यह पूर्वाग्रहों 
ब्रज मोहन , जैस्क अधिकारी 

मे ग्रसित है , दुर्भावनापूर्ण है , माक्षियों को माश्म पर आधारित 

नहीं है तथा प्रलेखों में प्रारोप सिद्ध नहीं होते हैं अनुशासनात्मक 
New Delhi , the 7th April , 1997 

अधिकारी द्वारा कर्मकार के विरुद्ध आरोप सिद्ध 

मानने के पश्चात एक वेतन वृद्धि अमंचयी प्रभाव से रोकने 
S. O . 1140. — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Government 

का आदेश पारित किया गया जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तत करने 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 

पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रारोपित दण्ड को यथावत 
As shown in the Annexure in the Industrial Dispute between 
the cinployers in relation 10 the management of Punjab रखा गया । समझौता नहीं होने पर समझौता अधिकारी 
National Bank and their workmen , which was received by 
the Central Government (1 ] 07- 0-1- 97. 

द्वारा विवाद को भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया । 

प्रार्थी ने उक्त आदेश को अनुचित होना दर्शाया है तथा 
[ No. L- 12012 / 65 / 89 / D2A-IR( B -II ) ] 
BRAJ MOHAN , Desk Officer 

अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है । 
968 GI / 97 - 6 


Natior 
stoppatnout 
Vashis 
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3. उत्तर प्रार्थना पत्र में विपक्षी की ओर से प्रार्थी अयमर दिया गया तथा प्रार्थी द्वारा भी अपनी प्रतिरक्षा में 
द्वारा लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करते हुए यह साक्षीगण को परीक्षित किया गया । दोनों पक्षों को सुनने 
लेख किया गया है कि प्रार्थी के विरुद्ध कथित जांच के पश्चात् जांच अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि 
कार्यवाही करवाई गई थी जिसमें आरोप सिद्ध पाये प्रार्थी ने धीमी गति में कार्य करने की युक्ति जानबूझकर 
जाने पर प्रार्थी को प्रस्तावित दण्ड के संबंध मे अवमर अपनाई व अपनी कार्य क्षमता को कम कर दिया विभिन्न 
दिया गया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात् अालोचय दिनांकों को काम बकाया छोड़ा । उसके द्वारा निर्देशानुसार 
आदेश पारित किया गया । उत्तर प्रार्थना पत्र के अनुसार दिये गये बकाया काम को नहीं करके निर्देशों की 
जांच रिपोर्ट गवाहों के कथनों पर आधारित है तथा अवमानना की गई । प्रलेखों व साक्ष्य के आधार पर 
नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए की गई 

जांच अधिकारी द्वारा आरोप सं . 1 ( अ ) व ( ब ), 2 एवं 
है व प्रार्थी को अपने बचाय का पूर्ण अवसर प्रदान किया 3 ( अ ) प्रमाणित होना माना गया । यह प्रारीप बोर 
गया है । 

कदाचार की परिधि में अंकित करते हए अनशासनिक अधिकारी 

द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसके उपरान्त नियमा 
___ 4. दोनों पक्षों को मना गया तथा अभिलेख का नुसार कार्यवाही करने के पश्चात् उक्त आदेश पारित 
अवलोकन किया गया । 

किया गया । 
5. विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी के तर्क हैं कि प्रार्थी को 
उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । इमका विरोध 

9. मेरे द्वारा जांच रिपोर्ट , माक्षीगण को साध्य 
विज्ञान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा किया गया है । 

एवं प्रलेखों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया । 

माक्षीगण में प्रति -परीक्षण करने का प्रार्थी को पर्याप्त 
6. मैने उक्त तर्कों पर विचार एवं मनन किया । अवसर प्रदान किया गया है तथा उमे भी अपनी प्रतिरक्षा 

प्रस्तुत करने का पुरा अवसर दिया गया है । जांच कार्यवाही 
7. प्रार्थी के विरुद्ध तीन निम्न प्रकार के आरोप 

को रिपोर्ट मे प्रारोप 3( ब ) के अतिरिक्त अन्य आरोप 
विचित किये गये हैं । 

मिन्न होना प्रकट होता है । प्रार्थी द्वारा एकता कोई 
1 . ( अ ) कि दिनांक 3 - 12 - 85 को उसने अपना तथ्य उदघाटित नहीं किया जा सका है जिससे यह परिलक्षित 

शासकीय कार्य पूरा नहीं किया तथा उच्च हो सकता हो कि अनुशासनात्मक अधिकारी पबग्रिहों से 
अधिकारी द्वारा कहने पर काम पूर्ण नहीं ग्रसित था अथवा जांच दुर्भावनापूर्ण है अथवा उसे प्रति 
करते हुए अभद्र उत्तर दिया । जिसका परीक्षण करने हेतु अथवा प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर 
विवरण प्रारोप पत्र दिनांक 27 - 12 - 85 में नहीं दिया गया हो । 
किया गया है । 

10 उक्त प्रांकलन के आधार पर विज्ञान प्रतिनिधि 
( ब ) जब उसे लाग बुक पूर्ण करने के लिये 
कहा गया तब भी उसने अभद्र उत्तर दिया । 

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किय गये तर्क बलहीन होना प्रकट 

होता है तथा घरेलु जांच शुद्ध व उचित होना प्रकट हुश्रा 
उसके द्वारा जानबूझकर धीमी गति से कार्य 
करने का रुख अपनाया गया तथा लगभग 
14 दिनांकों को , जिनका लेख आरोप पन्न 

___ 11. अतः संप्रेषित विवाद का प्राशय का अधिनिर्णत 
के अन्तर्गत किया गया है , कार्य पूर्ण नहीं 

करते हए यह पंचाट पारित किया जाता है कि प्रार्थी श्री 
किया । 

मनमोहन वशिष्ठ को एक वार्षिक वेतन वद्धि अमंचयी 

प्रभाव से रोकने का पंजाब नेशनल बैंक के व्यवस्थापक का 
3. ( अ ) दिनांक 6 - 12- 85 को प्रार्थी ने 2 . 15 प्रादेश उचित एवं वैध है तथा श्रमिक इसके विद्ध 

बजे मध्यान्ह तक कार्यालय में उपस्थिति किसी प्रकार का अन्तोष प्राप्त करने का पान नहीं है । 
नहीं दी तथा विलम्ब से पाने के पश्चात् 
जब उससे पूछा गया तब उसके द्वारा यह 

12. यह पंचाट केन्द्रीय सरकार को नियमानसार 
उत्तर दिया गया कि प्रापको पहले बताने 

प्रकाशनार्थ भेजा जाये । 
की मेरी डयूटी नहीं है । 

पार मी . शर्मा, पीठासीन अधिकारी 
( ब ) दिनांक 9 - 12 - 85 को उसके द्वारा खर्चा 
रजिस्टर में 13 रुपये का यात्रा वाउचर 

नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1997 
अनाधिकृत रूप में लिखा गया । 

का . पा . 11 41 प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
8. इन आरोपों को सिद्ध करने हेतु प्रलेखों को ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनमरण में , केन्द्रीय 
प्रस्तत किया गया एवं साधारण माक्षीगण को जांच के सरकार कारपोरेशन बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
अन्तर्गत परोक्षित किया गया । प्रार्थी को बचाय का और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 


- - 


- 


- - 


. 


. - 


-- 
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विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचपट को 

नई दिल्ली , 7 अप्रैल, 1997 
प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 07 - 04 - 97 

का . पा . 1 142 . - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
को प्राप्त हुआ । 

( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
[संख्या एल - 120 12/ 162/ 94- पाई . पार ( बी . - 2 ) ] सरकार संट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंध तंत्र के संबद्ध 
अज मोहन , डैस्क अधिकारी 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्राधिकरण , जयपुर के 
New Delhi, the 7th April , 1997 

पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 

07 - 04 - 97 को प्राप्त हुआ था । 
S . O . 1141.---In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government [ संख्या एल - 12012/ 161/ 88/ डी 3 ए आई . आर . ( बी - II ) ] 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jajpur 

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between 
the employers in relation to the management of Corporation 
Bank and their workmen , which was received by the Central 

New Delhi, theo 71h April , 1997 
Government on 07- 4 - 97 . 

S . O . 1142. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
[ No. L - 12012/ 162 / 94-IR( B -II) ] 

hercby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
BRAJ MOHAN , Desk Officer is shown in the Annexure in the Industrial Dispute between 

the employers in relation to the management of Central 

Bank of India and their workmen , which was recelved by 
अनबंध 

the Central Government on 07 - 04- 97 . 

[ No. L- 12012 / 161 / 88- D .3A/IR( B -II ) ] 
केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायधिकरण , जयपुर 

___ BRAJ MOHAN, Desk Officer 
केस नं . सी . आई . टी , 21 / 1994 
रेफरेंस : केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का 

अनुबन्ध 
आदेश क्र . एल - 120 12/ 162/ 94 दिनांक 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 
14 सितम्बर , 1994 

केस सं . सी . आई . टी . 72/ 88 
अध्यक्ष , ऑल बैंक सफाई कर्मचारी संघ , जयपुर 

रेफरेंस : केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का 
- - प्रार्थी 

आदेश ऋ . एल , 120 12/ 161 / 88 - सी 3 ए / 

दिनांक 4 - 11- 88 
बनाम 
क्षेत्रीय प्रबन्धक, कारपोरेशन बैंक , जयपुर -- अप्रार्थी राजस्थान बैंक एम्प्लाईज यूनियन , परवाना भवन , 

माधो बाग, जोधपुर । 
उपस्थित 


-- -प्रार्थी 


पीठासीन अधिकारी : आर . सी . शर्मा, आर. एच . के . एम . 
प्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं 
अप्रार्थी की ओर से : श्री प्रलोक फतहपुरिया 
दिनांक : अवार्ड : 19 - 8 - 96 


बनाम 
क्षेत्रीय प्रबन्धक , सेंट्रल बैंक आफ इंडिया , संसार चन्द्र 
रोड , जयपुर । 

---- अप्रार्थी 


उपस्थित 


अवार्ड 


प्रार्थी अथवा उसके कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है । 
अप्रार्थी की ओर मे श्री आलोक फतहपुरिया उपस्थित प्राय 
जिनका कथन है कि प्रार्थी अथवा उसके प्रतिनिधि 
पिछली कई पेशियों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं । आज भी 
अदालत में प्रार्थी के लिए कई आवाजें दी गई । 


पीठासीन अधिकारी : श्री आर. सी . पार्मा, आर . एच . के . एस 
प्रार्थी की अोर से : श्री जे . एल . शाह 
अप्रार्थी की ओर से : श्री पी . एल . अग्रवाल 
दिनांक अवार्ड : 30- 10 - 1996 


प्रवाई 


उक्त परिस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी 
प्रकरण में कोई रुचि नहीं ले रहा है अतः विपक्षी प्रतिनिधि 
की प्रार्थना के अनुसार प्रकरण में प्रार्थी की अदम पैरवी 
में नो डिस्प्युट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र 
सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे । 

आर . सी . शर्मा, पीठासीन अधिकारी 


यह विवाद केन्द्रीय सरकार द्वारा न्याय निर्णयन हेतु 
इस अधिकरण को विनिर्दिष्ट किये जाने पर दिनांक 
15 - 11 -88 को प्राप्त हआ । विवाद निम्न प्रकार से है : 
" Whether the action of the management of 

Central Bank of India in terminating 
the services of Shri Himmat Singh and 
not considering him for further employ 
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ment while recruiting fresh hands under 
section 25- H of the I. D . Act is justified ? 
If not, to what relief is the workman en 
titled ? " 


6. हमने दोनों पक्षों को सुना तथा अभिलेख का 
अवलोकन किया । 


2 . प्रार्थी संघ द्वारा वाद विवरण के अन्तर्गत यह 
अंकित किया गया है कि श्रमिक हिम्मत सिह को दिनांक 
2 - 11 - 82 को विपक्षी बैंक ने अपनी शाखा में नियुक्त 
किया था , जिसके आदेश 17- 11- 82 से समाप्त कर दूसरे 
कर्मकार को नियुक्त किया गया । अतः बैंक ने धारा 
25 ( जी ) व ( एच ) प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( संक्षेप में अधिनियम ) का उल्लंघन किया है । बैंक द्वारा 
श्रमिक को सेवा मुक्त करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं 
दिया गया और न ही नोटिस समय के 14 दिवस का 
भुगतान किया गया । अतः अधिनियम की धारा 76 से 78 
का भी उल्लंघन किया गया है । इसलिये श्रमिक सेवा 
मुक्ति को दिनांक से विपक्षी बैंक में बहाल किये जाने व 
नियमानुसार वेतन व भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है । 


3. विपक्षी द्वारा उतर वाद विवरण के अन्तर्गत यह 
लेख किया गया है कि श्रमिक की नियुक्ति विपक्षी बैंक 
में लीव वेकेन्सी में प्राकत्मिक श्रमिक के रूप में की गई 
थी , जो कि एक निश्चित अवधि के लिये थी , तथा उसका 
कार्यकाल समाप्त होने पर उसकी सेवायें स्वतः ही समाप्त 
हो जाती है । अतः धारा 25 ( जी ) व ( एच ) अधिनियम 
के प्रावधान प्रार्थी पर लागू नहीं होते हैं व विपक्षी 
द्वारा धारा 76 से 78 का उल्लंघन नहीं किया गया 
है । विशेष विवरण के अन्तर्गत यह लेख किया गया है 
कि श्रमिक ने अपना विवाद समझौता अधिकारी के समक्ष 
पांच वर्ष बाद उठाया है और इसका कोई कारण नहीं 
दर्शाया है । अतः उसने इसके आधार पर धारा 25 (एच ) 
का त्याग कर दिया है । उसकी नियुक्ति प्राकस्मिक 
श्रमिक के रूप में 45 दिनांक के लिये की गई थी । उसकी 
नियुक्ति चयन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं की गई । 


7. विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी श्रमिक के तर्क है कि 
श्रमिक ने दिनांक 2 - 11 - 82 से 17- 12 -82 तक 15 दिनों 
का कार्य किया है जिसको दि . 27 - 12 - 82 को सेवा 
मुक्त करने के बाद कोई अस्थाई कर्मचारी विपक्षी ने 
रहे हैं जिनका उल्लेख श्रमिक ने अपने प्रत्यत्तर में किया 
है । किन्तु इसके लिये श्रमिक को प्राफर नहीं दी गई । 
अत : धारा 25 (एच) अधिनियम का उल्लंघन किया गया 
है । उनका तर्क है कि इस तथ्य को सिद्ध करवाने के 
लिये कि विपक्षी बैंक ने श्रमिक को सेवा मुक्त करने के 
बाद अन्य कर्मचारियों को रखा, श्रमिक द्वारा विपक्षी बैंक 
के उपस्थिति रजिस्टर तलव कराये गये थे जो कि विपक्षी 
ने प्रस्तुत नहीं किये । अत : विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी का 
यह तर्क है कि श्रमांक को दिनांक 17- 12- 82 से पुन : 
नियोजित किया जाये और उसकी बकाया मजदुरी उसे 
दिलाई जाये । वह तर्क करते हैं कि यह सेवा मुक्ति 
छंटनी की परिभाषा में पाती है । इन तकौ का विरोध 
करते हुए विज्ञान प्रतिनिधि विपक्षी तर्क करत है कि प्रार्थी 
को निश्चित समय के लिये सेवा में रखा गया था , उसकी 
सेवा मुक्ति समय समाप्ति के पश्चात कर दी गई थी 
तथा वह यह तथ्य अपनी जिरह में स्वीकार करता है 
और इस संबंध में प्रार्थी की ओर से कोई विश्वसनीय 
सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसकी सेवा मुक्ति 
के पश्चात् अन्य कोई अस्थाई कर्मचारी ( चतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारी ) विपक्षी द्वारा सेवा में रखा गया हो । उनका 
तर्क है कि उसे केवल 45 दिनांक के लिये रखा गया था , 
अतः उसे सेवा मुक्त करने का आदेश छंटनी आदेश होना 
नहीं माना जा सकता । 

8. मैने उक्त तर्क वितर्कों पर विचार एवं मनन 
किया तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विनिश्चयों का 
सावधानीपूर्वक अवलोकन किया । 


9. प्रथम विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि 
प्रार्थी श्रमिक की नियुक्ति किस रूप में थी ? 


4. प्रत्युत्तर में प्रार्थी संघ ने यह लेख किया है कि 
श्रमिक की नियुक्ति प्रस्थाई कर्मचारी के रूप में हई थी 
तथा निश्चित अवधि के लिये नियुक्ति करने का आधार 
होना व गलत ही सेवा मुक्त होने के बाद भी श्रमिक 
बैंक शाखा, जोधपुर में उपस्थित होता रहा और सेवा में 
लेने की प्रार्थना करता रहा । उसकी सेवा मुक्ति के 
पश्चात् श्री सुरेन्द्र सिंह व राज सिंह को विपक्षी बैंक द्वारा 
नियुक्ति दी गई है जिन्हें बाद में पद से सेवामुक्त कर 
दिया गया व वर्ष 1984 में श्री रामस्वरूप व 1985 में 
दीनदयाल को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया 
था । 


10. धाद विवरण में प्रार्थी श्रमिक ने यह अंकित 
किया है कि दिनांक 2 - 11 - 82 को उसे विपक्षी द्वारा 
अपनी सेवा में रखा गया था । उत्तर वाद विवरण में विपक्षी 
ने यह अंकित किया है कि श्रमिक की नियुक्ति पाकस्मिक 
तौर पर 45 दिनांक के लिये ही की गई थी जो कि 
छुट्टी के आधार पर हुई रिक्ति के कारण की गई थी । 
प्रत्युनर में श्रमिक ने पुनः यह लेख करवाया है कि उसकी 
नियुक्ति अस्थाई तौर पर की गई थी किन्तु उसने अपने 
प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि " मझे भी 
बैंक वालों ने 45 दिन के लिये रखा था । " अत : प्रस्तुत 
साक्ष्य य अभिवचनों के आधार पर यह भली भांति 
स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी श्रमिक को विपक्षी बैंक ने 
अपनी सेवा में एक निश्चित अवधि , 45 दिवस के लिये 


5 . प्रार्थी संघ की ओर से श्री हिगत सिंह का शपथ 
पन्न प्रस्तुत किया गया है । विपक्षी की पोर से श्री संत 
कुमार प्रबन्धक का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है । दोनों 
पक्षों द्वारा प्रमश: शपथ पत्रों के आधार पर प्रति परीक्षण 
किया गया । 
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रखा था । इस तथ्य की पुष्टि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विपक्षी 
बैंक के प्रमाण पत्र द्वारा भी होती है जिसमें यह प्रमाणिन 
किया गया है कि श्री हिम्मत सिंह द्वारा दिनांक 2 - 11 - 82 
से 16-12- 82 तक 45 दिनों के लिये प्रस्थाई चतुर्थ 
श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यकिया गया है । 


14. प्रकरण के तथ्यों के आधार पर यद्यपि एक 
निश्चित अवधि के लिए श्रमिक को नियुक्ति की जाना प्रकट 
हा है , तथापि उसे सेवा मुक्त करने के पश्चात् उसका वह 
आदेश छंटनी की अवधि में आना माना जायेगा तथा इस 
स्थिति में धारा 25 ( एन ) अधिनियम प्रभावशील हो जाती है । 


11. अब द्वितीय विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि 
षया सेवा मुक्ति आदेश दिनांकित 1 7- 12- 82 अधिनियम के 
प्रावधान के अन्तर्गत छंटनी की परिभाषा में आता है ? 


__ 15. अब विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या 
श्रमिक को दिनांक 17-12- 82 को सेवा मुक्त करने के 
पश्चात् से विपक्षी बैंक द्वारा चनर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद 
पर अन्य व्यक्तियों को नियोजित किया गया है ? 


12. विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा अपने पक्ष समर्थन 
में 1995 लैब०आई०सी० ( राज ० उ०न्या० ) 23 16 व 1996 
एल०एल० प्रार० ( रान उन्या० ) 61 न्यायिक दृष्टान्तों 
को प्रस्तुत किया गया है जिनमें क्रमश: माननीय 
उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि दैनिक 
मज़द्री के आधार पर श्रमिक की अस्थाई रूप से नियुक्ति 
छंटनी नहीं है । इसके विपरीत विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक 
द्वारा अपने पक्ष समर्थन में 1992 ( 1 ) डब्ल्यू०एल०सी० 
( राज उन्न्या० ) 464 व 1987 लैब० आई० सी० 
( गुजरात उन्या० ) 1361 न्यायिक दृष्टान्त को प्रस्तुत किया 
गया है जिनके अन्तर्गत अस्थाई रूप से नियुक्त श्रमिकों की 
सेवा मुक्ति का आदेश भी छंटनी की परिधि में होना माना 
गया है । 1992 ( 1 ) उन्ल्यू०एल०सी० ( राज . उच्च न्याय० ) 
464 विनिर्णय के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रमिक की छुट्टी 
के आधार पर हुई रिक्ति के कारण नियुक्ति की गई जिसे कछ 
समय बाद सेवा मुक्त कर दिया गया किन्तु उससे कनिष्ठ श्रमिकों 
को सेवा में जारी रखा गया व दो अन्य व्यक्तियों की नई नियुक्ति 
की गई । अधिकरण द्वारा इसे धारा 25 ( जी ) व ( एच ) 
अधिनियम का उल्लंघन होना माना गया । इस अधिनिर्णय को 
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संधारित करते समय 
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब लण्ड डेवलपमेंट 
एंड रोक्लेमेशन कार्पोरेशन लि . चंडीगढ़ प्रौद्योगिक विवाद 
में प्रतिपादित किया गया सिद्धान्त के आधार पर यह माना 
गया है कि धारा 25- जी व एच अधिनियम की प्रतिबंधक 
पद्धति में व्याख्या नहीं की जानी चाहिये तथा अग्रत्तर यह 
प्रस्तावित किया गया है कि एक व्यक्ति ने सांविधिक अवधि 
की सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं , वह, तथापि धारा 25- जी 
व ए च अधिनियम में वर्णित परिलाभ प्राप्त करने हेतु अधि 
कारी है और इस कारण यदि ऐसे व्यक्ति को छंटनी की 
जाती है जिसने कि सांविधिक अवधि से कम कार्य किया 
है तब यह छंटनी first come last go के आधार पर की जायेगी 
और जब प्रबन्ध कुछ व्यक्तियों को पन:-नियुक्त करता है 
तब ऐसे छंटनी किये गये व्यक्ति को , यदि वे कार्य करने 
के इच्छुक हैं , प्रस्ताव दिया जायेगा । 

13. यद्यपि इस बिन्दु पर दोनों पक्षों द्वारा माननीय राज 
स्थान उच्च न्यायालय के दृष्टान्तों को प्रस्तुत किया गया है, किन्तु 
1992 ( 1 ) डब्ल्यू०एल०सी० ( राज . ) 46 4 में माननीय उच्च 
न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किये गये सिद्धान्त माननीय सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा प्रस्तावित सिद्धान्तों के आधार पर हैं , अतः इम 
विनिश्चय का अनुगमन करना अनुकरणीय है । 


16 . प्रत्युत्तर में श्रमिक ने यह लेख किया है कि श्रमिक 
मुक्ति के पश्चात् सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह तथा राजू सिंह 
पुत्र गुमान सिंह को विपक्षी बैंक ने अस्थाई रूप से नियुक्ति 
दी है तथा उनको सेवा मुक्त करने के पश्चात् 1984 में 
राम स्वरूप नामक व्यक्ति को तथा 1985 में दीन दयाल 
नामक व्यक्ति की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर 
नियुक्ति की गई है । श्रमिक द्वारा इस आशय का शपथ 
पत्र भी प्रस्तुत किया गया है । विपक्षी की ओर से प्रस्तुत 
एक साक्षी संत कुमार प्रबन्धक स्वयं विपक्षी बैंक की जोधपुर 
शहर शाखा का प्रबन्धक नहीं है जबकि श्रमिक की नियुक्ति 
विपक्षी बैंक की जोधपुर शहर शाखा में होना दर्शाया गया 
है । जोधपुर शहर की शाखा के प्रबन्धक की विपक्षी बैंक द्वारा 
साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं करने का कोई उचित कारण नहीं 
दर्शाया गया है । प्रति -परीक्षण में जब उनसे इन व्यक्तियों 
को नियुक्ति के संबंध में पूछा गया तब उसने इस तथ्य से 
अनभिज्ञता प्रकट की है । इसकी उप धारणा इस प्रकार की 
जा सकती है कि यह साक्षी श्रमिक के उन प्रश्नों का निश्चित 
रूप में उतर दे सकने में विफल रहा है तथा उसने सत्यता 
को छिपाने का असफल प्रयास किया है । यहां एक तथ्य 
यह भी महत्वपूर्ण है कि दिनांक 26- 7-94 की प्रादेशिका 
के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा 
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर नियोजक से संबंधित उप 
स्थिति रजिस्टर प्रस्तुत करवाने का निवेदन किया गया था 
तथा इस संबंध में न्यायालय द्वारा भी आदेश पारिता 
किया गया । किना नियोजक की ओर से कोई प्रलेख व 
शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है , जिससे नियोजक के 
प्रतिकूल धारणा स्वीकार की जा सकती है । इस तथ्य से 
श्रमिक का यह मकथन बनवान बन जाता है कि उसकी 
मेवा मुक्ति के पश्चात् हो इसके द्वारा दणित नामों वाले 
व्यक्तियो का विपक्षी द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में 
नियक्त किवा गया । अतः विपक्षी द्वारा श्रमिक को सेवा 
मक्ति के पश्चात् अन्य व्यक्तियों को संबंधित पद पर नियो 
जित करते समय श्रमिक को प्रस्तावित नहीं किया गया है तथा 
उसे विधिक प्रावधान के अनुसार कोई असर नहीं दिये 
जाने पर उसके द्वारा धारा 25 ( एच ) अधिनियम की अनु 
पालना नहीं की गई है । अतः श्रामक की सेवा मुक्त करना 
व उससे कनिष्ट श्रमिकों की नियुक्ति से पूर्व उसकी पात्रता 
पर धारा 25-एच अधिनियम के अन्तर्गत विचार नहीं करना 
प्रीचित्यपूर्ण नहीं है । 
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17. याप विज्ञान प्रतिनिधि श्रमिक ने श्रमिक को 

अनुबन्ध 
पुन : नियोजित करने तथा उसकी बकाया मजदुरी दिलाने की 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
याजना की है, किन्तु विपक्षी द्वारा अपने उत्तर में यह लेख 

कम नं० मी०आई०टी० 49/88 
किया गया है कि श्रमिक द्वारा पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् 
यह विवाद समझौता अधिकारी के समक्ष उठाया गया है । 

रेफरेंस : केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का आदेश 
इसका उत्तर श्रमिक द्वारा प्रत्युत्तर के अन्तर्गत केवल मात्र 

ऋ० एल - 1 20 1 2/ 663/ 07 डी 2 ( प.) दिनांक 
यह दिया गया है कि विवाद उठाने हेतु कोई परिसीमा का 

28- 7- 88 . 
प्रावधान अधिनियम में नहीं है । तथापि विलम्ब का श्रमिक 

यूको मैक स्टाफ एमोमिथेशन , बी०डी० रोड, जयपुर 
द्वारा उचित स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये था , जो कि 
उसके द्वारा करने का प्रयास नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति 

बनाम 
में श्रमिक बकाया मजदूरी प्राप्त करने का पात्र नहीं है । 

जोनल मैनेजर, प नाईटेड काशियल बैंक , जोनल 
18. उक्त आकलन के आधार पर यह विवाद इस 

कार्यालय, ए- 30 ( बी ) शास्त्री नगर, जयपुर । 
प्रकार से अभिनिर्धारित किया जाता है कि आदेश दिनांक 

अप्रार्थी 
17-12-82 बारा श्रमिक को मेवा मुक्त करना व उसमे 
कनिष्ठ श्रमिकों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति 

उपस्थित 
से पूर्व प्रार्थी श्रमिक की पात्रता पर विपक्षी बैंक द्वारा पीठामीन अधिकारी: श्री आर०मी० शर्मा, आरएच जे . एस 
अन्तर्गत धारा 25-12च अधिनियम विचार नहीं करना औचित्य प्रार्थी की ओर से : 

श्री बी० एम० बागड़। 
पूर्ण नहीं है । तद्नुमार श्रमिक श्री हिम्मत मिह को विपक्षी अप्रार्थी की ओर से : 

श्री मान सिह गुप्ता 
बैंक की सेवा में पुनियोजित किया जाता है । प्रार्थी श्रमिक दिनांक अवार्ड : 

15- 11 - 1996 
विपक्षी बैंक की सेवा में पदभार ग्रहण करने की दिनांक 
से ही वेतन लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा व बकाया 
वेतन परिलाभ प्राप्त करने का वह पान नहीं है । 

केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विवाद का अभिनिर्देशन 
19. पंचाट की प्रति केन्द्र सरकार को नियमानुमार 

न्याय निर्णयन हेतु इम अधिकरण को किये जाने पर दिनांक 
प्रकाशनार्थ भेजी जाये । 

1- 8- 88 को यह विवाद प्राप्त हुआ है । विवाद निम्नवत 
आर०सी० शर्मा, न्यायाधीश 

" क्या युनाईटेड कामशियल बैंक के प्रबन्धतंत्र को 

श्री आर० के० शर्मा की सेवाएं समाप्त करने तथा औद्यो 
नई दिल्ली , 7 अप्रैल, 1997 

गिक विवाद अधिनियम की धारा 25 ज के अधीन नई 

भर्ती करते समय उसके नियोजन पर विचार न करने 
का०आ011 4 3 . ...- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

की कार्यवाही न्यायोचित है ! यदि नहीं, तो श्रमिक किस 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 

अनुतोष का हकदार है ? " 
सरकार यूनाईटेड कशियल बैंक के प्रबन्धतंत्र के संब नियो 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निदिष्ट 

2. प्रार्थी संघ द्वारा अपने वाद विवरण के अन्तर्गत 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 

यह लेख किया गया है कि श्रमिक राजेन्द्र कुमार की नियुक्ति 
जयपुर के पंखपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार विपक्षी बैंक की जौहरी बाजार शाखा में 17- 2- 86 को 
को 07- 04-97 को प्राप्त हुआ था । 

चतर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्थायी पद पर हुई , जिसे 15 रुपये 

प्रतिदिन की दर से वेतन दिया गया । उसके विरुद्ध कोई 
[ संख्या एल०-1 2 0 1 2/6 6 3/ 87- आई०आर०बी० 2/डी० [ ए .] 

शिकायत नहीं रही है किन्तु विपक्षी आरा शोषणात्मक नीति 
अज मोहन , डैस्क अधिकारी 

के तहत दिनांक 21 - 2- 87 को श्रमिक को सेवा मुक्त कर 
दिया गया , जिसे कोई सेवा मुक्ति आदेश नहीं दिया गया 

और न ही इसका कारण बतलाया गया । उसने 240 
New Delhi, the 7th April, 1997 

दिन से अधिक कार्य किया था । उसे सेवा मुक्ति मे पूर्व 
S . O . 1143. — In pursuance of Section 17 of the Industrial 

कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा उससे कनिष्ठ श्रमिक 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 

विपक्षी बैंक में कार्यरत थे एवं उसकी सेवा मुक्ति के बाद 
hereby publishes the Award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Jaipur as sbown in the Annexure in the 

विपक्षी बैंक द्वारा लालचंद , जयर्यामह , सुरेन्द्र सिंह , सुनील 
industrila dispute between ibe employers in relation to the सिंह व मिश्री लाल आदि नौ श्रमिकों की भर्ती की गई है । 
manugement of United Commercial Bank and their workmen , 

अतः विपक्षी द्वारा धारा 25 औद्योगिक विवाघ अधिनियम 
the Central Government on 07-04-97. 

1947 ( संक्षेप में अधिनियम ) के प्रावधान का उल्लंघन 
[ No . L .12012 / 663 / 87- D .IIA/IR( B-II ) ] 
BRAJ MOHAN , Desk Officer 

किया गया है जो कि शोपण एवं श्रम विरोधी कार्यवाही 
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है । अनः प्रार्थी मंघ ने विपक्षी की मेमा में पुनः पिछ ने समस्त 

6. मैंने उक्त तर्क वितकों पर विचार एवं मनन 
वेतन व सुविधाओं सहित नियुक्ति तिथि मे ही नियमित किया । 
करने की प्रार्थना की है । 
3. वाद विवरण के उत्तर के अन्तर्गत विपक्षी नियोजक 

7. जहां तक विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक को 
द्वारा यह लग्न करवाया गया हैं कि श्रमिक राजेन्द्र कमार धाग 25- एफ अधिनियम व उसकी उप धार। जी की 
की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नहीं की गई अनुपालना विपक्षी द्वारा नहीं किये जाने के तर्क का 
थी । उमसे लगभग एक एक घंटा प्रतिदिन अंशकालीन आक प्रश्न है इसका विरोध विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी ने 
स्मिक आधार पर कार्य लिया जाता था जिसके लिए उसकी किया है व अपने पक्ष समर्थन में उन्होंने मीताराम , 
उपस्थिति पंजिका में अंकित नहीं की जाती थी और न ही विष्ण शिरोडकर बनाम एडमिनिस्ट्रेटर गोमा राज्य व अन्य 
उमको किये जाने वाले भुगतान को वेतन खाते से लिया जाता दष्टान्त को प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय बम्बई 
था । उसे विविध खाते में भुगतान किया जाता था । अत : उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जो 
वह श्रमिक नहीं है । उसके । रा 240 दिन अथवा उसने विवाद सरकार द्वारा अधिकरण को अभिनिर्देशित किया 
अधिक अंशदान आकस्मिक रूप से कार्य नहीं किया गया और जाता है उसको सीम! से परे अधिकरण नहीं किया जा सकता । 
ना ही उसे पूर्ण समय के लिए रखा गया था । निमोजक विचाराधीन विवाद धारा 25 - च अधिनियम के अंतर्गत 
ने यह भी लेख करवाया है कि दिनांक 21- 2- 87 को सेवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिकरण को संप्रेषित किया 
भक्त श्रमिक को नहीं किया गया है अपितु जब कभी बैंक गया है जिसको सीमा के अंतर्गत रहते हए ही अधि 
के विविध कार्य के लिए उसकी आवश्यकता होती तो करण को विवाद का धारण किया जाना है । अतः 
उसे अंशकालीन आकस्मिक आधार पर कार्य पर ले लिया विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी का यह तर्क मारहीन होने के 
जाता था जिमकी मियाद उसी दिन तक ही होती थी । अतः कारण अमान्य है । 
वह धाग 25 - फ़ , जी व एच अधिनियम के अन्तर्गत कोई 
लाभ क्लेम नहीं कर सकता । 

8. अब विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या 
4. नियोगकः द्वारा अपनी माश्य के अंतर्गत श्रमिक द्वारा 240 दिन अथवा उससे अधिक अवधि तक 
श्री गोपीसन्द उप मुख्य अधिकारी का शपथ पत्र प्रस्तुत कार्य किया गया है । 
किया गया है जिससे प्रतिनिधि शामिक द्वारा प्रति 
परीक्षण किया गया । श्रमिक माश्य के अंतर्गत राजेन्द्र 

9. वाद विवरण के अंतर्गत श्रमिक द्वारा दिनांक 
कुमार शर्मा श्रमिक का शपथ पत्र प्रस्तुत हुया है 17- 12- 86 से सेवा मुक्ति को दिनांक 21- 2-87 
जिससे प्रतिनिधि नियोजक द्वारा परीक्षण किया गया । तक कार्य किया जाना दर्शाया गया है तथा यह लेख 
5 . विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी के तर्क है कि श्रमिक 

किया गया है कि 240 दिन में अधिक श्रमिक ने कार्य 
ने दिनांक 17- 2- 86 से दिनांक 21 - 2- 87 तक दनिक 

किया । इसके विपरीत विपक्षी द्वारा यह संकलन किया 
वेतनभोगी के रूप में कार्य किया जो 240 दिन से अधिक 

गया है कि श्रमिक ने 240 दिवस कार्य नही किया । 
है । धारा 25 - जी अधिनियम के अनमार वरिष्ठता सूची 

विपक्षी के कयनानमार शमिक ने 189 दिवस ही कार्य 
विपक्षी द्वाग नहीं बनाई गई है व धारा 25 - एच 

किया । इस संबंध में विपक्षी द्वारा प्रदर्श एम - 1 व्यय 
अधिनियम के अनुसार नई नियुक्ति देने ममय श्रमिक 

तालका प्रस्तुत की गई है जिमके अनुसार श्रमिक को 
को नहीं बुलाया गया है । अत: धारा 25 जी व एच 

प्रतिदिन किये गये काम का व्यय प्रतिदिन किया गया । 
अधिनियम की अनुपालना विपक्षी ने नहीं की है । विपक्षी इसके लेखन के अनुसार श्रमिक ने 148 दिन ही कार्य 
ने गोपीचन्द का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसम 

किया । यह प्रलेख प्रण्डित रहा है तथा श्रमिक की ओर 
जोहरी बाजार शाखा में काम नहीं किया और उसने श्रमिक 

में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हो मकी है जिसके 
से कनिष्ठ व्यक्तियों को स्थायी करना माना है । अतः 

आधार पर यह माना जा सके कि श्रमिक ने 240 दिवस 
श्रमिक को सेवा में पूनः लिया जाये और पिछला 

अथवा इससे अधिक अवधि के लिए कार्य किया । 
बकाया ममग्न वेतन दिलाया जावे । इन नकों का विरोध 
करते हए विज्ञान प्रतिनिधि विपक्षी के तर्क है कि यह 

10. यद्यपि श्रमिक ने यह अभिवचन अंकित किया 
विवाद केवल धारा 25- एफ अधिनियम से संबंधित है है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर उसकी नियुक्ति 
अत : उप धाग जी व एच पर विचार नहीं किया जा हई थी जिसका विरोध करते हुए विपक्षी द्वारा यह लग्न 
सकता । श्रमिक ने केवल 189 दिवम काम किया है किया गया है कि उमकी नियुक्ति अंशकालीन आकस्मिक 
और बैंक व कर्मचारी संघ के समझौते के अनमार आधार पर की गई थी । किन्तु अभिलेख के अवलोकन 
जिन कर्मचारियों ने 240 दिन अथवा हमसे अधिक से इन दोनों पदों का कार्य चतुर्थ श्रेणी के कार्य के 
कार्य किया था उन्हें ही पुनः बैंक सेवा में लिया गया ममान होना प्रतीत होता है तथा यह स्पष्ट है कि श्रमिक 
है । यह शर्त श्रमिक ने पुरी रहों की अतः उसे मेवा में द्वार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दैनिक वेतन 
नहीं लिया गया । 

भोगी कर्मकार के रूप में कार्य किया गया । 


- 
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11 . द्वितीय विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि 

14. जैसा कि पूर्व में अवधारित किया जा चका है 
क्या श्रमिक की सेवा मक्ति के पश्चात विपक्षी बैंक कि श्रमिक नारा सांविधिक अवधि में कार्य नहीं किया 
द्वारा अन्य कर्मकारों की नियुक्ति करते समय प्रार्थी गया है तथा उसके द्वारा केवल 118 दिवस ही कार्य 
श्रमिक की पात्रता पर विचार नहीं किया गया ? 

किया गया है किन्तु 1992 ( 1 ) उब्ल्यू . एल . सी . ( राज , ) 
464 न्यायिक दृष्टान्त के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय 

द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा 
12. वाद विवरण के अंतर्गत श्रमिक ने पांच ऐसे 

सांविधिक अवधि की सेवा पूर्ण कर ली गई है अथवा 
व्यक्तियों के नाम अंकित किये हैं जिनकी चतुर्थ श्रेणी के 

नहीं, तथापि , वह धारा 25 - जी व एच अधिनियम में 
पद पर नियुक्तियां दिनांक 21 - 2-87, जब श्रमिक को 

वणित लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है व तदनुसार 
सेवा मुक्त किया गया , के पश्चात् की जाना प्रकट किया 

यदि सांविधिक अवधि से कम कार्य करने वाले व्यक्ति 
है । शपथ पत्र के अंतर्गत श्रमिक का यही कथन है । 

की भी छंटनी की गई है तब यह “प्रथम आने घ अंतिम 
विपक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्षी श्री गोपीचन्द ने अपने प्रति 

जाने " के सिद्धांत के आधार पर होगी और जब प्रबन्धन 
परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसके द्वारा बैंक की 

किन्हीं व्यक्तियों को पूननियोजित करता है तब पूननियोजन 
जोहरी बाजार शाखा में काम नहीं किया गया तथा दिनांक 

का प्रस्ताव ऐसी छंटनी किये गये व्यक्तियों को , यदि 
17- 2- 86 से 21- 2- 87 तक उक्त शाखा में बैंक मैनेजर 

यह कार्य करने के इच्छुक है, दिया जायेगा । अतः मान 
श्री रामजीलाल शर्मा थे । उसका यह कथन है कि जय सिह 

नीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित किये गये 
को समझौते के आधार पर नियक्ति के योग्य होना पाया 

इस सिद्धांत के अनसरण में यह स्वीकार किया जायेगा कि 
गया जिसे दिनांक 27- 11-86 को लगाया गया किन्त 

श्रमिक द्वारा सांविधिक अवधि की सेवा पूरी नहीं करने 
यह नियक्ति प्रार्थी श्रमिक की मेवा मुक्ति में पूर्व की 

के उपरान्त भी वह धारा 25 - 0च का लाभ प्राप्त 
है । अतः साक्षी के हम स्वीकारण से श्रमिक के तर्क को 

करने का पात्र है तथा विपक्षी नियोजक द्वारा मनील 
कोई बल प्राप्त नहीं हया है । तथापि जब इस साक्षी से 

कुमार 
राजावत की नियक्ति की दिनांक 22- 8- 88 होना पूछा 

व एम . एस . राजावत कर्मकारों को नियुक्ति 

देने से पूर्व श्रमिक को पुनः नियोजन हेतु प्रस्तावित 
गया तब उसने इस तथ्य मे अनभिज्ञता प्रकट की है । 

करना प्रावश्यक था , जिसकी अन् पालना नियोजक द्वारा 
इसी भांति सुनील कुमार की नियुक्ति की दिनांक 
28- 8- 88 के तथ्य से भर उसने अनभिज्ञता प्रकट की है 

नहीं की गई है । 
किन्तु साथ ही यह अभिकथन भी किया है कि ये समस्त 

15 . प्रतः प्रार्थी संघ द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थना स्वीकार 
प्राशार्थी ही निय वित के योग्य है । इस साक्षी ने इस प्रश्न 

किये जाने योग्य है । 
का उत्तर देने में असमर्थता प्रकट की है कि दिनांक 
21 - 2-87 के बाद किसी श्रमिक को दैनिक वेतन पर 

16. उक्त प्रांकलन के आधार पर इस विवाद का 
रखा गया अथवा नहीं । इससे यह प्रतीत होता है कि 

अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि धारा 25 - च 
साक्षी सत्यता को छिपाने का प्रयास कर रहा है । इसके 

अधिनियम के अधीन नयी भर्ती करते समय श्रमिक 
अतिरिक्त विपक्षी नियोजक के लेख्य पत्र प्रदर्श एम - 3 में 

आर . के . शर्मा, जिसे सेवा मुक्त किया जा चुका था , उसके 
क्रमांक 14 पर श्री एस एस राजावत व क्रमांक 15 पर 

नियोजन पर विपक्षी बैंक द्वारा विचार नहीं करने की 
श्री सुनील कुमार के नाम अंकित हैं जिनकी नियुक्ति 

कार्यवाही न्यायोचित नहीं है । तदनुसार श्रमिक संबंधित पद पर 
की दिनांक क्रमशः 22- 8- 88 ब 2 7- 6 - 88 होना दर्शाया 

सेवा मक्ति की दिनांक से पुनः नियोजन का मय 
गया है । ये दोनों नियक्तियां प्रार्थी श्रमिक की सेवा मक्ति 

बकाया वेतन व अन्य पारिणामिक लाभ प्राप्त करने का 
दिनांक 21 - 2-87 के बाद की जाना प्रमाणित होता है । 

अधिकारी है । 


___ 17. उक्त प्राशय का अवार्ड पारित किया जाता है 
जो केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जाये । 


प्रार . मी . पार्मा, न्यायाधीश 


13. विहान प्रतिनिधि विपक्षी का यह तर्क है कि 
विपक्षी द्वारा कथित नियक्तियां समझौता पत्र प्रदर्श 
एम - 2 में निहित शर्ता के अधार पर की गई थी । विद्वान 
प्रतिनिधि ने मेरा ध्यान इस समझौता पत्न को चरण 
सं . - 2 की और आकर्षित किया जिसमें पानता का 
प्राधार अंकित है । इसके अनुसार 240 दिवस अथवा 
इससे अधिक कार्य करने वाले आकस्मिक कर्मकारों को , 
जिन्होंने पूर्ण दिवस कार्य किया हो , निय क्ति हेतु पान 
माना गया है । अतः इस दशा के अधीन विहान 
प्रतिनिधि नियोजक का यह तर्क है कि 210 दिवस कार्य 
श्रमिक द्वारा नहीं किये जाने पर वह पश्चातवर्ती नियुक्ति 
का पात्र नहीं था । 


नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1997 


का प्रा . 1144. ..-- प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14) की धारा 17 के अन् सरण में , केन्द्रीय 
सरकार इंडियन बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 


- 


- 


- 


- . . 
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मिनार में प्रौद्योगिक अधिकरण, जयपुर के चपट को 

नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1997 
प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 07 -04-97 को 

का . श्रा . 11 4 5 :-- - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 
प्राप्त हुप्रा । 

( 1917 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
(म न - 120 12/ 28/ 89/ पाई. आर. वी . 2/ डी II n ] सरकार बैंक ग्रॉफ बड़ोदा को प्रवन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों 

बज मोहन , स्क अधिकारी और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
New Delhi, the 7th April, 1997 

थियाद में प्रौद्योगिक प्रधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित 

करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 07 -04- 97 को प्राप्त 
S.: ). 1144. In pursuatre of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1917 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

हुआ था । 
hecby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jalpur 
us shown in thc Annexure in the Industrial Dispute between 
the enployers in relation to the management of Indian Bank 

[ मन्या एल . - 12012/ 278/ 88/ प्राई . पार. बी . 2/ 
and 1stir workmcn, which :: , received by the Central 
Government on 07 -04- 97 . 

डी II ए . ] 
[ No . L -12012 / 28 / 89 - D . I. A /IR ( B II ) ) 

ब्रज मोहन , खैस्क अधिकारी 
BRAJ MOHAN, Dish (Oflcer 

New Delhi , the 7th April , 1997 
अनबन्ध 

S. O . 1145. . - Jn pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपूर 

hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 

as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between 
कम न . सी . आई . टी . 1592 

the employers in relation to the management of Bank of 

Baroda and their workmcn , which was received by the Cen 
रेफरेंस : केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का आदेश tral Government on 07 - 04 -97. 
म . 12012/ 28/ 89- डी - 11 दिनांक 22- 10- 92 

[ No. 1 .12012 / 278 / 88- D.IL. A /IR( B- II ) ] 
रूपचन्द पत्र श्री मांगी लाल , निवासी जयपुर । 

_ BRAJ MOHAN. Desk Oficer 
- -प्रार्थी 

अनुबन्ध 


केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपूर 


केस नं . सी , आई . टी . 82/ 1988 


रैफरेंस : केन्द्र सरकार , श्रम मन्त्रालय , नई दिल्ली का श्रादेश 

क्रमांक एल . - 12012/ 278/ 88-डी . -2 ( ए . )विमांक 
29- 11- 1988 
रीजनल सेक्रेट्री बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी संघ 9/ 565 , 
राजेन्द्र पूरा , अजमेर । 


-- -प्रार्थी 


खमाम 


बनाम 
( 1 ) वो सूण्डियन बैंक द्वारा जनरल मैनजर, 31, 
राजाजी रोड , पी . बी , नं . 1384, मद्रास । 

( 2 ) दी इण्डियन बैंक द्वारा एरिया मैनेजर, 1- सी , 
भागीरथ कॉलोनी , जौम हाऊस , जयपूर । 

- - प्रार्थी 

उपस्थित 
पीठासीन अधिकारी : श्री आर. सी . शर्मा, आर . एच , जे . एस . 
प्रार्थी की ओर से : 

श्री जे . के . अग्रवाल 
अप्रार्थी की पोर में : 

श्री जे . के . सिंधी 
दिनांक अवार्ड : 

2- 11- 1996 

अवार्ड 
केन्द्र सरकार, द्वारा यह रैफरेंस निर्देशित करने पर 
ध में अधिकरण द्वारा नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया , जाकर 
पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये । प्रार्थी की ओर से 
दिनांक 30- 8- 93 को स्टेटमेंट प्रॉफ क्लेम पेश किया गया 
जिसका जवाब विपक्षी द्वारा दिनांक 26- 4-94 को पेशा 
किया गया । प्रकरण वास्तु, पेश होने दस्तावेज निश्चित 
था । आज दोनों पक्षों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं । प्रार्थी 
के प्रतिनिधि ने इस अवस्था पर नो इन्स्ट्रक्शन्स प्लीज किये । 
ऐमा प्रतीत होता है कि प्रार्थी मामले में रूची नहीं ले 
रहा है और प्रकरण को पागे नहीं चलाना चाहता है । अतः 
विवाद में " नो डिस्प्य ट अवार्ड पारित किया जाता है जो 
केन्द्र सरकार को नियमानमार प्रकाशनार्थ भेजा जाये । 

प्रार , सी . शर्मा, न्यायाधीश 
968GI / 97 -- 7 


रीजनल मैनेजर , बैंक प्रॉफ बड़ौदा , रीजनल प्रॉफीस 
रेलवे कैम्पस , अजमेर । 

-- -प्रार्थी 
उपस्थित 
पीठासीन अधिकारी: श्री आर . सी . शर्मा, आर . एच . जे . एस . 
प्रार्थी की अोर से : 

श्री अर्जन करनानी 
अप्रार्थी की ओर से : 

श्री प्रार . सी . पापड़ीवाल 
दिनांक अवार्ड : 

9 - 1 -1997 


अवार्ड 


केन्द्रीय सरकार द्वारा यह अभिनिवेशन न्याय मिर्णयम 
हेतु इस अधिकरण को संप्रेषित किया गया जो दिनांक 
7-12-88 को अधिकरण में प्राप्त हुआ । विवाद निम्मषप्त है : 
" Whether the action of the managoment of 

Bank of Baroda in refusing to assign 
the duties of Hindi Stenographer in the 
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रो श्रमिक को उक्त पद पर कार्यारत होना गाना जाए तथा 
उसके अनुसार समस्त बकाया वेतन व भत्ता जो कि 
उक्त पदाधिकारी को देय है, श्रमिक को दिलाया जाए । 


vacancy created in the office of Reg . 
Manager , Ajmer to Shri C . S . Chhabra 
selected appointed as Hindi Steno by 
BSRB, Barcoda and a prescnt working 
as typist as there was no post of Ilindi 
Steno available at Ajtuer in the post ) is 
justified ? If not, to what rclief is the 
workman entirned : 


2. प्रार्थी संघ की ओर से वाट विवरण इस प्राशय का 
प्रस्तुत किया गया है कि कर्मकार श्री गुरमुख छाबड़ा विपक्षी 
बैंक द्वारा आयोजित हिन्दी स्टैनोग्राफर परीक्षा में बैटा जिसकी 
विपक्षी बैंक ने दिनांक 30- 6- 82 के पत्र द्वारा सूचित किया 
कि उसका चयन हो गया है । इसके पश्चात उसे यह सूचित 
किया गया कि अशोक मार्ग, सी -स्कीम , जयपुर में स्थित 
विपी बैंक के प्रान्तीय कार्यालय में उसका पदस्थापन हिन्दी 
स्टैमोग्राफर के रूप में कर दिया गया है जिस पर श्रमिक ने 
जयपुर में दिनांक 3- 8 - 92 को अपना पदभार ग्रहण क्यि । 
6 माह की अवधि व्यतीत होने पर इस उसे पद पर स्थाई 
किया गया । श्रमिक की सेवाओं की समय समय पर प्रशंसा 
की गई तथा उसे प्रशंसा पत्र भी दिया गया । श्रमिक के वृद्ध 
माता-पिता अजमेर में रहते थे तथा श्रमिक का स्वंय का 
स्वास्थ्य जयपुर में ठीक नहीं रहता था तथा उसकी माता 
का भी जयपुर में स्वास्थ्य ठीक नहीं था अतः इन कारणों 
से उसमे अपने अजमेर स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया जिसके 
परिणामस्वरुप उसका जयपुर से अजमेर दिनांक 1- 8- 84 
को स्थानांतरण कर दिया गया । उसके स्थानांतरण के पश्चात् 
प्रजमेर प्रान्त हेतु विपक्षी के प्रान्तीय कार्यालय का स्थानान्तरण 
जयपुर से अ .. मेर हो गया । दिनांक 26- 12-87 को विपक्षी 
ने एक पत्र श्रमिक को प्रेशित किया कि विपक्षी अपने कार्या 
लय में हिन्दी स्टैनोग्राफर के पद कों भर रहा है तथा यदि 
वह चाहे तो इस हेतु अपना प्रावेदन कर सकता है । समया 
भाव के कारण श्रमिक ने प्रापति सहित अपना आवेदन 
पत्र दिनांक 28- 12- 87 को विपक्षो को प्रेशित कर दिया । 
दिनांक 30- 9- 88 को श्रमिक ने अपना रिप्रेसंटेशन विपक्षी 
को किया पा जिसके अन्तर्गत उसने यह प्रार्थना की थी कि 
विपक्षी कार्यालय के जयपुर से अजमेर स्थानान्तरण 
पर , क्योंकि श्रमिक का चयन हिन्दी स्टैनोग्राफर के पद पर 
हो चुका है, अतः उसे इस पद का विशेष भत्ता दिया जाए । 
इस पद हेतु प्रायोजित की जाने वाली परीक्षा विपक्षी द्वारा 
बाद में प्रायोजित नहीं की गई । श्रमिक के विशेष भत्ता 
दिलाने के आवेदन पत्र पर विपक्षी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं 
किये जाने पर श्रमिक ने प्रार्थीसंघ के समक्ष अपने मामले 
को रखा जिसमें समझौता अधिकारी के समक्ष विवाद 
उठाया । किन्तु यह सफल नहीं हो सका । श्रमिक जिस दिन 
से विपक्षी कार्यालय का स्थानान्तरण जयपुर से अजमेर 
हुमा है, उस दिन से हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत 
माने जाने का अधिकारी है क्योंकि बैंकिग सविस रिक्रूटमेंट 
बोर वारा उसका उक्त पद के लिए चयन किया जा चका 
है । प्रार्थी संघ ने यह प्रार्थना की है कि अगस्त 1985 


3. उत्तर वाद विवरण के अन्तर्गत श्रमिक के चयन को 
व दिनांक 3- 9- 82 को उसके द्वारा संबंधित पद का पदभार 
ग्रहण करने , दिनांक 1 - 8- 84 के आदेश द्वारा उसका स्थाना 
न्तरण जयपुर से अजमेर करने व इसके पश्चात् विपक्षी 
प्रान्तीय कार्यालय का स्थानान्तरण जयपुर में अजमेर 
होने के तथ्यों को स्वीकार करते हुए विपक्षी ने यह लेख 
किया है कि श्रमिक हैं अपने स्थानान्तरण के संबंध में एक 
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उसने यह लेख किया 
था कि वह अपने प्राशुलिपिक के कार्य के स्थान पर हिन्दी 
टंकण के रुप में कार्य करने व आश लिपिक का विशेष भत्ता 
छोड़ने को तैयार है । दिनांक 26 -12-87 को श्रमिक को एक 
पत्र भेजा गया था कि अजमेर केन्द्र में हिन्दी स्टैनो के पद को भरे जाने 
हेतु परीक्षा आयोजित की जा रही है जिसके लिये वह निर्धारित 
प्रपत्र भर कर विपक्षी को भेज सकता है । विपक्षी ने 
यह लेख किया है कि क्योंकि श्रमिक पूर्व में प्रालिपिक 
के पद से संबंधित अपने अधिकार को अपनी इच्छा में 
छोड़ चुका था तथा प्राशुलिपिक का पद भी स्वेच्छा में 
छोड़ चुका था इसलिये उसका कोई अधिकार शेष नही 
रहता था । विपक्षी बैंक के नियमानुसार यदि कोई स्टैनो 
अपने पद से अन्यत्र स्थानान्तरश चाहता है व उसके विशेष 
भत्ते का छोड़ने को तैयार है तब उसका स्थानान्तरण 
इच्छित स्थान पर कर दिया जाता है व भविष्य में 
प्रालिपिक के पद के लिये एक वर्ष पश्चात कोई 
रिक्तता होने पर ऐसे कर्मचारी को परीक्षा में शामिल 
होना आवश्यक होता है । विपक्षी बैंक ने यह दर्शाया है 
कि प्रशासनिक कारणोंवश हिंदी आशुलिपिक की प्रायोजित 
होने वाली परीक्षा नहीं की जा सकी । विपक्षी ने यह भी 
उदघाटित किया है कि संबंधित मामला सिविल न्यायालय 
में भी चल रहा है अतः यह विवाद सबडिस हो जाता 
है तथा प्रार्थी संघ की कार्यकारणी द्वारा विवाद उठाये 
जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है । 
अतः यह विवाद चलने योग्य नहीं है । विपक्षी के 
अन्सार किसी पद को भरे जाने का निर्णय उसके 
प्रशासनिक दष्टिकोण एवं विवेक पर निर्भर करता है तथा 
संबंधित पद के लिये हिन्दी पाशुलिपिक की आवश्यकता 
नहीं होने के कारण यह अभी तक नहीं भरा गया है । 
विपक्षी ने इस तथ्य को भी चुनौती दी है कि श्रमिक ने 
दिनांक 1 - 9 - 84 को अपने स्थानान्तरण के बाद जो 
विशेप भत्ता दिये जाने की मांग की है वह ऐस्टोपल के 
सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि 
स्वयं श्रमिक शिक्षित है तथा उसने जो आवेदन किया 
था वह पूरी तरह सोच समशकर दिया था । इन प्राधारों 
पर विपक्षी ने प्रार्थी संघ की मांग का औचित्य व कोई 
आधार नहीं होना लेख करते हुए वाद विवरण की 
निरस्त करने की प्रार्थना की है । 
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4. साक्ष्य के अन्तर्गत प्रार्थी संघ की ओर से सर्वश्री और ना ही प्रार्थी संघ द्वारा इस विधाद को उठाने के 
गरमख सिंह छाबडा श्रमिक एवं राजेन्द्र सिंह चौहान , लिये कोई प्रस्ताव पारित किया गया है । उन्होंने इस 
क्षेत्रीय सचिव के शपथ -पत्र क्रमशः प्रस्तुत किये गये हैं तथ्य पर अधिक मल दिया है कि नियमों के प्रसार 
जिनसे प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा प्रति-परीक्षण किया गया है । एक वर्ष सक कर्मचारी के स्टैनो के पद पर कार्य नहीं करने 
विपक्षी बैंक की ओर से माध्य के अन्तर्गत सर्वश्री पर उसे पुनः परीक्षा में बैठना पड़ता है तथा स्टैनो का 
एन . एल . दामोर , कामिक अधिकारी , विपक्षी संस्थान व 

कार्य उसके अभ्यास पर निर्भर करता है जबकि स्वयं 
प्रार . सी . शर्मा, मैनेजर विपक्षी बैंक अजमेर के 

श्रमिक ने अपनी साक्ष्य में यह माना है कि उसे स्टैनो 
शाय -पत्र प्रसन्न हुए हैं जिनमें प्रतिनिधि प्रार्थी संघ के कार्य का अभ्यास नहीं रहा तया विसो कार्याना में 
द्वारा प्रति-परीक्षण किया गया । 

अब भी स्टैनो हिन्वी का पद रिक्त है जिसको मरने का 

विवेक प्रबंधतंत्र का है । 
- 5. दोनों पक्षों को मुना गया तथा अभिलेख का 

8. मैने उक्त तर्क वितों पर विचार एवं मनन 
अवलोकन किया गया । 

किया तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विनिर्णयों का सावधानी . 
6. विज्ञान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा संकयन किया गया पूर्वक अवलोकन किया गया । 
कि श्रमिक का चयन बैंकिग सविम रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा 

9. दोनों पक्षों के मध्य यह तथ्य निधिवादित रहा 
विपक्षी के बैंक में हिन्दी स्टैनों के पद के लिये किया 

है कि बैंक सेवा भर्ती मंडल द्वारा हिन्दी आशुलिपिक 
गया था जिसको उक्त पद पर नियुक्ति दिनांक 30- 6-82 

के पद पर श्रमिक श्री गुरमुख सिह छाबड़ा का चयन 
के पत्र द्वारा दे दी गई और उसका पद स्थापन जयपुर 

किया गया व उमे दिनांक 30 - 6 - 82 को चयन पत्र 
में कर दिया गया । उसके माता पिता अजमेर में रहते 

विपक्षी के द्वारा प्रचलित किया गया । इसके पश्चात 
थे इसलिये उसकी प्रार्थना पर जयपुर से अजमेर उसका 

उसकी जयपुर कार्यालय में हिन्दी प्राशुलिपिक के पद पर 
स्थानान्तरण कर दिया गया । प्रान्तीय कार्यालय अजमेर 

नियुक्ति हुई जिसके द्वारा विपक्षी के समक्ष अपने स्था 
जो कि जयपुर में स्थित था का स्थानान्तरण अजमेर 

नान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रदर्श एम - 2 से एम - 4 
होने पर उसमें हिन्दी स्टैनो का पद रिक्त था जिसका 

प्रस्तुत किये गये जिसमें उसने यह लेख किया कि उसके 
विशेष भत्ता दिलाने की श्रमिक ने प्रार्थना की किन्त माता पिता अजमेर में रहते हैं जिनका स्वास्थ्य बीक 
उसे विशेष भत्ता नहीं दिया गया । इस पद को भरने नहीं है अतः उसका स्थानान्तरण अजमेर हिन्दी टंकक के 
के लिये विपक्षी ने परीक्षा आयोजित करने का प्रयास पद पर कर दिया जाये । विपक्षी के आदेश दिनांक 
किया और श्रमिक को इसमें बैठने के लिये सूचना दी 1 - 9 - 84 के अनुसार उसका स्थानान्तरण जयपुर से 
जो कि विलम्बपूर्ण थी । उन का तर्क है कि श्रमिक का चयन अजमेर किया गया तथा अगस्त , 1985 में अजमेर 
इस पद के लिये हो चुका था तथा वह अजमेर में रह कर प्रान्तीय कार्यालय , जो कि जयपुर में स्थित था , को 
हिन्दी टंकक का कार्य कर रहा था , उसे अपने कार्य के स्थानान्तरण अजमेर हुआ जिसके अन्तर्गत प्राशु लिपिक 
लिये प्रशंसा पत्र भी मिले थे, अत : श्रमिक हिन्दी स्टैनो का पद भी स्थानान्तरित हुआ जो कि रिक्त था । इसकी 
ग्राफर के विशेष भत्ते का अधिकारी है और इस पद पर परीक्षा ( टैस्ट ) विपक्षी द्वारा प्रायोजित की गई जिसमें 
उसकी नियुक्ति होनी चाहिये । इस संबंध में उन्होंने दोनों सम्मिलित होने के लिये विपक्षी ने एक पत्र दिनांक 
पक्षों के मध्य हुए ममझौते दिनांक 18 - 4 - 84 की 26 - 12 - 87 श्रमिक को प्रेषित किया किन्तु वह परीक्षा 
दशा सं . 7 का भी अवलम्बन लिया है । 

में अवतरित नहीं हुआ और न ही परीक्षा हुई । दोनों 

पक्ष यह भी स्वीकार करते हैं कि यह पद विपक्षी 
7. इन तर्कों का विरोध करते हुए विपक्षी के तर्क कार्यालय में अभी तक रिक्त है । 
हैं कि श्रमिक ने इसी मामले से संबंधित एक वाद 
न्यायालय मुंसिफ ( पूर्व ) अजमेर में कर रखा है और 

___ 10. सर्वप्रथम विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि 
पुनः इसी मामले का रेफरैस इस अधिकरण में किया 

क्या मुंसिफ न्यायालय ( पूर्व ) अजमेर में इसी प्रकरण 

से संबंधित बाद लंबित होने के कारण इस प्रकरण 
गया है जो कि सबजडिम हो जाता है । उनके तर्क के 

की 
अनुसार श्रमिक ने अपने आवेदन पत्र में यह स्वीकार 

विषय वस्तु न्यायाधीन हो आती है व इस कारण इस 
किया था कि यदि उसे अजमेर कार्यालय में हिन्दी टंकक 

अधिकरण में लंबित इस प्रकरण की सुनवाई रोधित किये 
के पद पर नियुक्त कर स्थानान्तरित कर दिया जाता है 

11. श्रमिक ने अपने प्रति -परीक्षण में यह स्वीकार 
तब वह स्टैनो के पद के विशेष भत्ते का मांग नहीं किया है कि उसने एक बार मुंसिफ न्यायालय ( पूर्व ) 
करेगा । अतः अब वह भत्ते की मांग नहीं कर सकता और अजमेर में प्रस्तुत किया था । इसकी फोटो स्टेट प्रतिलिपि 
ऐस्टोपल का नियम लागू होता है । उनका यह भी प्रदर्श - 1 विपक्षी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है, 
तर्क है कि विवाद को रैफर करने से पूर्व श्रमिक ने जिसके अनुसार यह वाव श्रमिक द्वारा विपक्षी के विस्य 
विपक्षी प्रबंधतंत्र के समक्ष यह विवाद नहीं उठाया है अजमेर मुंसिफ ( पूर्व ) न्यायालय में संस्थित किया गया । 


2376 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 5, 1997 / VAISAKHA 13 , 1919 (PART IISRC , 3 ( 10) ] 


इसके अन्तर्गत श्रमिक में न्यायालय से यह अनुतोष याचित 
किया है कि विपक्षी कार्यालय में अजमेर में स्थित हिन्दी 
प्रायलिपिक के पद पर उसे नियुक्त किया जाये तथा 
विपक्षी इस पद को भरने हेतु कोई परीक्षा आयोजित 
नहीं करे । अतः यह परिलक्षित होता है कि इस अधिकरण 
में प्रस्सत विचाराधीन प्रकरण मंसिफ न्यायालय ( पूर्व ) 
अजमेर में लंबित वाद की विषय वस्तु एक ही है । 
श्रमिक द्वारा यह . वाद दिनांक 2 - 3 - 88 को अजमेर 
न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है । 

12. इस न्यायाधिकरण का गटन माधोगिक विवाद 
अधिनियम 1947 एवं तत्पश्चात अधिदिया कि एक 
विशेष अधिनियम है, के अन्तर्गत किया गया है जिसका 
क्षेत्राधिकार नियोजक व श्रमिकों के मध्य उत्पन्न हुए 
विवादों को , जो कि केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार 
द्वारा. इस अधिकरण को अभिनिर्देशित किये जाते है , 
मादि प्रकरणों का निस्तारण करना है । अतः प्रकदतः 
यह एक विशेष न्यायाधिकरण है जिसके समक्ष विशेष 
अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न हुए विवाद प्रस्तुत किये 
जाते हैं जिनका अवधारण किया जाता है । इससे संबंधित 
विवाव सिविल न्यायालय में लंबित होने पर संदभित 
विशेष अधिनियम के अन्तर्गत जो विवाद इस न्यायालय 
में लंबित है , अथवा प्रस्तुत किये गये है, वे इस प्रधिकरण 
में क्षेत्राधिकार में रहते है राथा यिप अधिनियम की 
पष्ट भमि के कारण यह न्यायाधिकरण से विशेष 
प्रकरणों में सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विस्थित 
करता है । अतः इस अधिकरण के विशेष अधिनियम 
के अन्तर्गत संस्थापित होने के कारण हस्तगत प्रकरण 
की सुनवाई का क्षेत्राधिकार से प्राप्त है तथा विद्वान 
प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा दिया गया तर्क विधिसम्मत नहीं 
होने के कारण अमान्य है । 

13 द्वितीय विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि 
क्या इस प्रकरण में निबन्ध का सिद्धांत प्रभावी होता है ? 


आशलिपिक के विशेष भते का परित्याग कर दिया गया 
था । अतः अब वह अपने आवेदन पत्र दिनांक 30 --10 --85 
के अनुसार इस भत्ते की मांग नहीं कर सकता और 
वह ऐस्टोपल के सिद्धांत में बाध्य है । किन्त बिहान 
प्रतिनिधि का यह तर्क अलिभख सम्मत नहीं होना प्रतीत 
होता है । श्रमिक द्वारा यह आवेदन पत्र दिनांक 23- 2- 84 
व दिनांक 1 - 9 - 84 को क्रमश : विपक्षी कार्यालय में 
प्रस्तुत किया जाना प्रकट हुया है । यह निविद्यादित रहा 
है कि माह अगस्त , 1985 में प्रान्तीय कार्यालय 
अजमेर का जयपुर से स्थानान्तरण अजमेर हुआ । इस 
स्थानान्तरण पर हिण्टी आशुलिपिक पद का स्था . 
नान्तरण भी जयपर से अजमेर हा तथा यह पद रिवत 
था । अतः श्रमिक द्वारा दिनांक 30 - 9 - 86 का अपना 
पुनः प्रस्तुतीकरण विपक्षी के समक्ष किया गया जिसमें 
उसने हिन्दी प्राशलिपिक का विशेष भत्ता दिलाये जाने 
की मांग की है । अतः प्रथमतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम 
के प्रावधान नियमबद्धता रूप से इस अधिनियम के अन्तर्गत 
संस्थित प्रकरणों पर प्रगयी नहीं होते हैं तथा द्वितीयतः 
अजमेर प्रान्तीय कार्यालय के जयपुर से अजमेर स्थानान्तरण 
के पश्चात , जिसके अन्तर्गत हिन्दी प्राश लिपिक का पद 
भी स्वतः अन्तरित हुआ था , श्रमिक ने अपना पनः 
प्रस्तुतीकरण दिनांक 30 - 9 - 86 को विपक्षी के समक्षा 
किया था जो कि कार्यालय स्थानान्तरण की नवीन परि 
स्थिति के उदघाटन होने के पश्चात किया गया है । अत . 
श्रमिक के पत्र प्रदर्श एम - 2 च एम - 3 की अंतर्वस्स./ 
याचना निबन्ध के सिद्धांत की परिधि तक सीमित नहीं 
रहती है । अतः इन परिस्थितियों में निबन्ध का सिद्धांत 
प्रभावी नही होता है । 


14. इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है 
कि श्रमिक द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 23 - 2 - 84 
प्रदर्श एम - 2 विपक्षी के समक्ष अपने स्थानान्तरण के 
संबंध में इस माशय का प्रस्तुत किया गया था कि उसकी 
भाता ब्लर प्रेशर से पीड़ित है तथा उसके पिता का 
इलाज, राजकीय अस्पताल अजमेर में पल रहा है जिन्हें 
देखने के लिये प्रत्येक सप्ताह उसे अजमेर जाना पड़ता है । 
यपि उसे हिन्दी टाइपिस्ट के रूप में मजमेर भेजना चाहें 
तो वह अपने स्टेनोग्राफर का विशेष भत्ता छोड़ने को 
तैयार है । अपने पत्र प्रदर्श एम - 3 दिनांक 1 - 9 - 84 
में श्रमिक ने पुन : यह स्वीकार किया है कि यदि उसका 
छित स्थानान्तरण कर दिया जाता है तब वह पाशु 
लिपिक का विशेष भत्ता परित्याग करने हेत तत्पर है । 
प्रवर्ग एम - 4, इसी पत्र की एक प्रतिलिपि है । इन दोनों 
पक्ष के माधार पर विधान प्रतिनिधि विपक्षी का सर्क 
पहा है कि श्रमिक वारा अपने स्थानान्तरण के लिये 


14. विज्ञान प्रतिनिधि विपक्षी पा यह तर्क है कि 
प्रार्थी संघ की कार्यकारिणी हारा यह विवाद उठाने के 
संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है अत . 
यह विवाद प्रार्थी संघ की ओर से नहीं उठाया जा सकता । 
विज्ञान प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा इसका विरोध किया गया है । 

15. प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा प्रार्थी संघ के साक्षी 
श्री राजेन्द्र सिंह चौहान , क्षेत्रीय सचिव से इस संबंध में 
प्रति -परीक्षण में प्रश्न किया गया है जिसका उत्तर उसके 
वारा इस प्रकार दिया गया है कि " उनके संघ के अनुसार 
ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करना आवश्यक नहीं है । " 
विधान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा अपने सर्क के समर्थन में 
1975 लैप . आई . सी . ( मा . कलकत्ता उ . न्या . ) 11 5 3 4 
1983 लैन . पाई . सी . ( एन . प्रो . सी . ) ( मा , कलकत्ता 
उच्च न्या . ) 93 दृष्टान्तों को प्रस्तुत किया गया है । 
प्रथम विनिर्णय के अन्तर्गत यह प्रतिपादित किया गया है 
कि जब किसी विवाद का समर्थन संघ द्वारा किया 
जाता है तब ऐसी दशा में सर्वमान्य सितांत यह है 
कि संघ के सामर्थ्य को श्रमिक द्वारा चुनौती दिये जाने 
पर प्रधिकरण के समक्ष संघ का सामर्थ्य साक्ष्य प्रस्तुत . 
कर प्रमाणित किया जाना चाहिये । इसी भांति दितीय 
पिनियम में यह प्रस्तापित किया गया है कि यदि संग 
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के श्रमिक के प्रतिनिधित्व के सामर्थ्य की ही विपक्षी 
द्वारा चुनौती दी गई है तब संघ की मक्षमता 
को संस्थापित किया जाना चाहिये । विचाराधीन प्रकरण 
के अन्तर्गत विपक्षी द्वारा उत्तर वाद विवरण की चरण 
सं . 9 में केवल मान यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी 
यनियन की कार्यकारिणी द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव 
पारित नहीं किया गया है, और न ही श्रमिक द्वारा कोई 
अनुरोध प्रार्थी यूनियन के समक्ष विवाद उठाये जाने के 
बारे में किया गया है । किन्तु नियोजक द्वारा अपने उत्तर 
में प्रार्थी संघ की सक्षमता को कही भी चुनौती नहीं दी 
गई है । अतः विज्ञान , प्रतिनिधि नियोजक द्वारा प्रस्तुत 
किये गये न्यायिक दृष्टान्तों से उनके तर्क का खण्डन नहीं 
दया है । प्रार्थी संघ के सामर्थ्य को चुनौती नहीं देने के कारण 
प्रार्थी संघद्वारा उठाया गया विवाद जिम केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्देशित किया गया है , केवल मान इस आधार पर कुण्ठित 
नहीं हो जाता है कि प्रार्थी संघ द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित 
नहीं किया गया है । अतः विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी का यह 
तर्क अमान्य बन जाता है । विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी संघ 
द्वारा अपने पक्ष समर्थन में ए . आई . आर . 1978 ( मान . 
सर्वोच्च न्यायालय ) 284 दृष्टान्त को प्रस्तुत किया गया है 
किन्तु इसके तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के समरूप नहीं । 
हैं अतः इसकी विवेचना की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती । 


16. विचाराधीन प्रकरण में नियिक बिन्दु यह है कि 
या अमिक द्वारा स्वेच्छा स हिन्दी आशुलिपिक के पद का 
परित्याग किया गया तथा क्या वह विपक्षी के विभागीय 
आदेश के अनुसार पुनः परीक्षा में अवतरित होने के पश्चात 
ही इस पद की नियुक्ति प्राप्त कर सकता है ? 


में सम्मिलित होना आवश्यक है । इसका उत्तर को भाग में 
दिया गया है । भाग " ए " के अनुमार यदि पद की रिक्तता 
एक वर्ष में होती है तब स्थानान्तरित आश लिपिक को 
लिखित परीक्षा में अवतरित होने की प्रावश्यकता नहीं है 
इसका भाग " बी " हस्तगत प्रकरण से संगत है जिसके अन्तर्गत 
यह दशा निहित है कि यदि प्राशुलिपिक के नवीन पदस्थापन 
के स्थान पर उसके स्थानान्तरण के एक वर्ष पश्चात इस 
पद की रिक्तता होती है तब उसे प्रांतरिक परीक्षा में पुनः 
उपय वत पाशाथियों के साथ अवतरित होना होगा । 

18. ऊपरी दर्शित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि श्रमिक 
द्वारा अपने आवेदन पत्र प्रदर्श एम- 2 व एम- 3 के माध्यम 
में विपक्षी को अपने स्थानान्तरण का आवेदन किया गया 
तथा उसने यह स्वीकार किया कि यदि उसका स्थानान्तरण 
जयपुर से अजमेर कर दिया जाता है तब वह प्रायलिपिक 
के विशोष भत्त का परित्याग करने का तत्पर है । दिनांक 
1- 9-84 के आमेशा सार उसका स्थानान्तरण जयपुर कार्यालय 
से अजमेर हुा । दिनांक 1- 9- 84 के पश्चात् सर्वप्रथम उसने 
दिनांक 30- 9- 86 को अपना प्रस्तुतीकर विपक्षी के समक्ष 
किया जो उपाबन्ध 7 है जिसके अनुसार उसने हिन्दी आशु 
लिपिक के पद का विणप भत्ता प्राप्त करने की मांग 
की है । यह निर्विवावित रहा है कि जयपुर में श्राशुलिपिक 
के पद स उसका स्थानान्तरण अजमेर में हिन्दी टकक के पद 
पर हुआ । श्रमिक ने अपने प्रति -परीक्षण में यह स्वीकार 
किया है कि अजमेर काय लिय में उससे हिन्दी टंकक व 
लिपिक का कार्य लिया जाता था । अतः यह स्पष्ट है कि 
दिनांक 1 - 3-84 को उसके अजमर स्थानान्तरण के समय 
स यह हिन्दी टंकक व लिपिक के रूप में कार्यरत है, हिन्दी 
ग्रालिपिक के रूप में नहीं, तथा विभाग के प्रपत्र प्रदर्श 
एम - 9 के अनुसार एक वर्ष की अवधि समाप्त हो च की है । 
इस प्रपन्न के अनुसार एक वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात् 
स्थानान्तरित प्राशु लिपिक की रिक्तता होने पर अन्य प्राशा 
थियों के साथ प्रांतरिक परीक्षा में अवतरित होना पड़ता है । 
इसके साथ ही विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी के इस तर्क का 
खण्डन भी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से होता है कि श्रमिक 
द्वारा हिन्दी भाशुलिपिक का कार्य नहीं करने पर वह अभ्यास 
विहीन भी हुआ है । इन तथ्यों के आधार पर परिस्थितियां 
इस प्रकार उत्पन्न होती हैं कि ( क ) विभागीय परिपन्न के 
अनसार श्रमिक के स्थानान्तरण के निर्धारित एक वर्ष पश्चात 
इस रिक्त पद पर नियुक्ति / चयन की कार्यवाही विभाग द्वारा 
प्रारंभ की गई है जिसके अनुसार श्रमिक को पुनः आंतरिक 
परीक्षा में अवतरित होना प्रावश्यक है , ( ख ) कि श्रमिक 
दिनांक 1- 9- 84 के उक्त पद पर कार्यरत नहीं होने के 
कारण अभ्यास विहीन भी हो गया है । अतः इन परिस्थितियों 
के अन्तर्गत परिपन प्रवर्श एम - 9 श्रमिक पर बाध्यकारी बन 
जाता है तथा अजमेर कार्यालय में हिन्दी प्राशुलिपिक के 
रिक्त पद पर श्रमिक को हिन्दी प्राशुलिपिक का कार्य नहीं 
सौंपे आने का विपक्षी का कार्य न्यायोचित्य बन जाता है । 

___ 19. उक्त मीमांसा के आधार पर इस विवाद का निर्धा 
रण इस प्रकार किया जाता है कि विपक्षी प्रबंधतंत्र द्वारा 


17. हम संबंध में विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा आदेश 
प्रदर्श एम - 9 का अवलम्बन लिया गया है तथा प्रतिनिधि 
थमिक द्वारा विपक्षी विभाग के स्थानान्तरण के दिशा निर्देशों 
को आधार बनाया गया है । विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक ने 
इन दिपा निर्देशों की दशा सं . 4 की अोर रंगित करते हुए 
यह तक किया है कि इसके अनुसार अपन स्थानान्तरण के इच्छक 
श्रमिक द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए ही विशेष भत्ता 
का परित्याग करने का उल्लेख है । किन्तु इन दिशानिर्देशों के 
अन्तर्गत ऐसा कोई निर्देश निहित नहीं है जिसके अनुसार यह 
उपधारणा की जा सके कि दो वर्ष की अवधि के पश्चात् 
परित्यक्त विशेष भत्ता श्रमिक पुनः प्राप्त करने लगेगा । 
इसके विपरीत विभाग Bारा प्रचलित प्रपत्र प्रदर्श एम- 9 है 
जो कि पाश लिपिक के कर्तव्यों के निर्धारण से संबंधित है । 
इसके अन्तर्गत यह लेख किया गया है कि श्राशु लिपिकगण 
के कर्तव्य निर्धारण के संबंध में मालों द्वारा अनेक जिज्ञासाएं 
पूछी गई हैं जिनका उत्तर स्पष्टीकरण के रूप में दिया जा 
रहा है । इसकी जिज्ञासा सं . 4 में इस प्रकार है कि " क्या 
एक आशुलिपिक द्वारा , जिसको स्थानान्तरण उसके द्वारा 
विशेष भत्ता छोड़ने की शर्त पर किया गया है, ऐसे माशु 
लिपिक का उसके नबीम पवस्थापन के स्थान पर पद 
की रिक्तता होने पर पान्तरिक परीक्षा ( इन्टर्नल स्ट ) 


2378 


"THE GAZETTE OF INDIA : MAY 3, 1997 /VAISAKHA 13 , 1919 (PART II - SEC , 3 (41)] 


अजमेर कार्यालय में हिन्दी प्राथलिपिक के रिक्त पद पर 
श्रमिक श्री गुरमुख सिंह छाबड़ा को हिन्दी स्टेनोग्राफर का 
कार्य नहीं सौंपना उचित एवं वैद्य है । इससे संबंधित प्रार्थी 
संघ श्रमिक की अभ्यर्थना अस्वीकार की जाती है । अतः 
श्रमिक कोई भी अत्तोप प्राप्त करने का अधिकारी नहीं 


ভণজ্জিা 
पीठासीन अधिकारी : श्री पारसी शर्मा, प्रार०एजेएस . 
प्रार्थी की ओर से : श्री सुरेश कश्यप 
अप्रार्थीगण की ओर से : श्री एस सी नेगी 
दिनोक अमाई: 21 - 11- 1996 


20. उपरोक्त रूप में इस विवाद में प्रवाई पारित किया 
जाता है जो केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा 
जाये । 


प्रवाई 
केन्द्र सरकार द्वारा इस विवाद का अभिनिर्देशन न्याय 
निर्णयन हेतु इस न्यायाधिकरण को किये जाने पर दिनांक 
14 -12- 92 को प्राप्त हुमा । विवाद निम्नवत् है : -- - 


प्रार , सी , शर्मा, न्यायाधीश 


नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1997 
का प्रा0 1146 . - -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनमरण में , केन्द्रीय 
मरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित 
करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 07- 04-97 को प्राप्त 
हुआ था । 
[ मग्न्यी एल - 1 20 12/ 198/92- पाई पारी 2 ] 

अज मोहन , डैस्क अधिकारी 


New Delhi, tha 7th April, 1997 


S . O . 1146.. -- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 19.47 ) , the Certral Government 
hereby publishes thc Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute betwcen 
the employers in relation to the margigement of Punjab 
National Bank and their workmen , which was received by 
the Central Government on 07 .04- 97 . 

[ No. L -12012 / 198 / 92-IR( B-II ) ] 
BRAJ MOHAN , Desk Officer 


" Whether the claim o ! Shri Kailash Kumar 

Taneja ( in pleadings Shri Krishiniz 
Kumar Taneja that lic is it workman 
as defines in the ID Act is correct ? If 
So , with the action of tile manage-- 
ment of Punjab National Bank in dircut 
ing him not to open new accounts was 
justified ? What relief , if any is Shri 

Taneja cntitled to ." 
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद विवरण के सुसंगत तथ्य 
हम प्रकार हैं कि उसकी नियुक्ति बैंक के प्रचार एवं संग्रहण 
प्रतिनिधि के रूप में मिनी डिपोजिट्स स्कीम के अन्तर्गत 
वर्ष 1980 मे हुई तथा यह योजना स्थाई प्रकृति की है । 
उसकी दिनांक 13- 6 -80 को नियुक्ति के समय से वह 
अपना कार्य निरन्तर कर रहा था जो कि सन्तोषप्रद रहा 
व उसकी सेवा के सम्बन्ध में कोई प्रतिकून टिप्पणी नहीं 
की गई । श्रमिक द्वारा अपने कर्तव्यों को दर्शाते हुए यह 
लेख किया गया है कि बैंक व्यवसाय की बढ़ोतरी की 
दृष्टि से ग्राहकों के नये खाते बैंक में खोनने ग्राहकों से 
नियमित रूप से फण्ड एकत्रित करने व उसे बैंक में इसके 
व्यवसाय की बढ़ोतरी के प्राशय से जमा करवाने व 10 . 00 
बजे प्रातः से 3 . 00 बजे मध्याह्न तक बैंक में बैटना उसका 
कार्य था । उसके कार्य व बैंक के नियमित लिपिकों के कार्य 
एक समान थे तथा अपेक्षाकृत उसका कार्य लिपिक केडर 
के कर्मचारियों से अधिक कटिन था क्योंकि बैंक के लिपिक 
बैंक में बैठकर ही कार्य करते हैं जिन्हें एक दुकान में दूसरी 
दुकान व एक घर से दूसरे घर नहीं जाना पड़ता जबकि 
प्रार्थी को चार घन्टे बैंक में लिपिक के समान कार्य करना 
पड़ता था व अन्य 6 घन्टे और कार्य करना पड़ता था । 
उमके कार्य से बैंक के व्यवसाय में वृद्धि हुई जो वर्ष 1980 
मे 1989 तक लाखों रुपये में हुई । किन्तु दिनांक 23- 1- 89 
के पन द्वारा बैंक ने उसे नये खाने ग्राहकों के खोलने से 
मना किया । प्रार्थी ने इस प्रादेश को चुनौती देते हुए यह 
लेख किया है कि वह औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 
( अन पश्चात् अधिनियम ) के अन्तर्गत एक श्रमिक है जिसकी 
मेवाएं 25 - एफ अधिनियम की अनुपालना के बिना समाप्त 
नहीं की जा सकती, उसको सेवा समाप्ति द्विपक्षीय समझौता 
दिनांक 12-10- 70, दिनांक 9-11- 79 के उल्लंघन में भी 
है तथा उसे बैंक द्वारा दोषारोपित नहीं किया है । तथा इन 
कारणों के आधार पर प्रार्थी ने उसकी सेवा समाप्ति का 


अनुबन्ध 


केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 
केस नं० मी०पाई०टी० 18/ 1992 
रेफरैस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का आदेश 

क्रमांक एल० 12012/ 198/92 आई०पार०बी०- 2 

दिनांक 7- 12- 92 । 
कृष्ण कुमार तनेजा पुन श्री कोड़ा राम , 
निवासी 1 - 35, रणजीत नगर , भरतपुर । 


-~ -प्रार्थी 


बनाम 


1. ब्रांच मेनेजर , पंजाब नेशनल बैंक , 

लक्षमण मन्दिर ब्रांच, भरतपुर । 
2. रीजनल भेनेजर , पंजाब नेशनल बैंक , 

जयपुर । 


--- अप्रार्थीगण 


[ भाग II -- खंड 3 (ii )] 
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- - 


- - - 


- - - 


किया गया । विपक्षी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्मत नहीं की 


5. दोनों पक्षों को मना गया तथा अभिलेख का अव 
लोकन किया गया । 


6. विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा संकथन किया गया 
कि प्रार्थो मिनी डिपोजिट स्कीम के अन्तर्गत एक मिनी 
डिपोजिट कलेक्टर नियुक्त किया गया है जो विपक्षी बैंक 
के लिए ग्राहकों से राशि प्राप्त कर उनके खाते विपक्षी 
बैंक में खोलता था तथा इसके परिणामस्वरूप वह विपक्षी 
बैंक से कमोशन प्राप्त करता था । करार उपबन्ध को 
प्रार्यो प्रतिनिधि ने स्वीकार करते हुए यह तर्क किया है 
कि इसके प्राधार पर विपक्षी बैंक द्वारा प्रार्यों को नियक्ति 
की गई थी । उनका तर्क है कि प्रार्थों के कार्य में बैंक के 
व्यवसाय में वृद्धि हुई , जबकि पत्र प्रदर्श डब्ल्यू - 1 के प्राधार 
पर यह आरोप लगाया गया कि उसके व्यापार में वद्धि 
नहीं हुई है अतः प्रार्यो अपना कार्य बन्द कर दे । उनके 
तर्क के अनुसार बैंक द्वारा प्रार्यों को सेवा मक्त नहीं किया 
जा सकता । 


आदेश अवैध , शुन्य ध अशुद्ध होना प्रकट किया है तथा 
यह दर्शाया है कि वह सम्पूर्ण बकाया वेतन सहित मेवा में 
पुननियोजित किये जाने का अधिकारी है । 

3. विपक्षी बैंक की ओर से उत्तर वाद विवरण में 
यह लेख किया गया है कि प्रार्थी का आवेदन-पत्र अधि 
नियम के अन्तर्गत संधारण योग्य नहीं है तथा वह अधिनियम 
के अन्तर्गत एक श्रमिक नहीं है । प्रार्यों को कमीशन के 
आधार पर पब्लिसिटी कलेक्शन रिसरेजेन्टेटिव के रूप में 
बैंक में लगाया गया था तथा बैंक व इसके बीच नियोजक 
व कर्मचारी का सम्बन्ध नहीं रहा है व दोनों के बीच मालिक 

और एजेन्ट के सम्बन्ध है । अत : धारा 2 ( एम ) अधि 
नियम के अनुसार इसे औद्योगिक विवाद होना नहीं माना 
जा सकता । गुणावगुण के आधार पर विपक्षी बैंक ने यह 
लेख किया है कि मध्यम श्रमिक की अर में लघु बचत 
की वृद्धि करने के प्राशय से मिनी डिपोजिट स्कीम बैंकों 
द्वारा प्रचलित की गई तथा इस योजना को श के अनुसार 
बैंक ने मिनी डिपोजिट कनेक्टर अयष। पब्लिसिटी कलेक्शन 
रीपरेजेन्टेटिव कार्य में लगाये । प्रार्यो को पब्लिसिटी-कम 
कलेक्शन रीपरेजेन्टेटिव लगाया गया था तथा इस सम्बन्ध में 
एक करार उपाबन्ध - 1 दोनों पक्षों में हया था । इसकी 
क्लॉज 3 के अनुसार बैंक द्वारा कभी भी यह एजेन्सी अपनी 
इच्छानुसार समाप्त की जा सकती थी । इससे दोनों पक्षों 
के बीच नियोजक व कर्मचारी के सम्बन्ध नहीं होना प्रकट 
होता है । इस योजना के पश्चात् एक सामान्य योजना 
मभी बैंकों द्वारा अपनाई गई जो उपाबन्ध 2 है । इस 
योजना के अनुसार ऐसे लघु बचत संग्रहक को उनकी सत्य 
निष्ठा व स्थानीय प्रभाव एवं साधन प्रचुरता के प्राधार पर 
कार्य में लगाने का निर्देश दिया गया है । इसमें यह स्पष्ट 
लेख है कि ऐसे मंग्रहक स्टाफ कर्मचारी नहीं माने जायेंगे । 
इससे भी दोनों पक्षों के बीच एजेन्ट व मालिक के सम्बन्ध 
होना प्रकट होता है । विपक्षी द्वारा यह लेख किया गया 
है कि श्री तनेजा की नियुक्ति विपक्षी बैंक में पब्लिसिटी 
कम -कलेक्शन रीपरेजेन्टेटिव के रूप में की गई थी , उसका 
कार्य मन्तोषप्रद होना अस्वीकार किया गया है तथा उसके 
द्वारा 10 . 00 प्रातः बजे से 3 . 00 बजे मध्यान्ह कार्य किया 
जाना भी अस्वीकार किया गया है । प्रार्थी के इस कथन 
को भी विपक्षी ने अस्वीकार किया है कि वह बैंक में 10 
सें 11 घन्टे तक कार्य करता था । विपक्षी ने उसके कर्म 
चारियों व प्रार्थी के कर्तव्यों में भिन्नता होना लेख किया है । 
उसके अनुसार दिनांक 23-11- 89 को बैंक द्वारा प्रार्थी को 
एक पत्र प्रेषित किया गया कि वह ग्राहकों के नये खाते 
नहीं खोले क्योंकि बैंक द्वारा वांछित जमा में बढ़ोतरी नहीं 
हुई है । विपक्षी ने इसका उल्लेख किया है कि प्रार्थी की 
एजेन्सी समाप्त नहीं की गई थी , क्योंकि दोनों पक्षों के बीच 
नियोजक व कर्मचारी के सम्बन्ध नहीं हैं । प्रार्थी एक श्रमिक 
नहीं है इसलिए धारा 25 - एफ अधिनियम के प्रावधान 
लागु नहीं होते हैं । 

4. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में उसका शपथ -पत्र प्रस्तुत 
किय गया है जिसमें प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा प्रति -परीक्षण 


7. इन तर्कों का विरोध करते हुए विज्ञान प्रतिनिधि 
विपक्षी द्वारा तर्क किया गया है कि इण्डियन बैंक एसोसियेशन 
द्वारा एक योजना उपाबन्ध - 2 प्रारम्भ की गई है जिसके 
अनसार मिनी छिपोजिट कलेक्टर को स्टाफ के सदस्य नहीं 
होना माना गया है । इसलिए प्रार्थी एक श्रमिक नहीं है । 
उसे जो कमीशन मिलता था वह मजदूरी ( वेजेज ) नहीं 
मानी जा सकती, उमे कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया 
तथा बैंक कर्मचारियों पर द्विपक्षीय समझौता लागू होता 
है । प्रार्थी ने बैंक की बचत राशि नहीं बढ़ाई क्योंकि 
जितनी बचत बैंक में होती थी उतनी ही राशि बैंक से 
वापस ग्राहकों द्वारा ले ली जाती थी । अत : बैंक को कोई 
लाभ नहीं होने पर प्रदर्श उब्ल्यू - 1 जारी किया गया । 
विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा इस तर्क का विरोध करते 
हुए यह संकथन किया गया कि ग्राहकों द्वारा बैंक में जमा 
राशि वापस लेने का उत्तरदायित्व प्रार्थी का नहीं है । 


8. मैंने उक्त तर्क -वितों पर विचार एवं मनन किया 
तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विनिश्चयों का सावधानीपूर्वक 
परिक्षीतन किया । 


9. सर्वप्रथम विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या 
प्रार्थी धारा 2 ( एम ) अधिनियम के अन्तर्गत एक श्रमिक 
है अथवा नहीं ? 


10. धारा 2 ( एस ) में यह प्रावधान उपबन्धित है 
कि श्रमिक से तात्पर्य किसी उद्योग में नियोजित ऐसे व्यक्ति 
से है जो शारीरिक , अकुशल , कुशल , तकनीकी , प्रचालन , 
लिपिकीय या पर्यवेक्षण कार्य भाड़ा या पुरस्कार के आधार 
पर करता हो चाहे उसके नियोजन की शर्ने अभिव्यक्त हों 
या विन्धित । 
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11. अतः अब दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रलेखा व साक्ष्य नियमित कर्मचारी के सादृश्य उससे दो अच्छे व्यक्तियों के 
के आधार पर यह अधधारित किया जाना है कि क्या प्रार्थी संबंधों का उल्लेख भी करवाया गया है जो उसके प्रतिम 
श्रमिक की परिधि में आता है अथवा नहीं ? 

के रूप में माना जा सके । उसके कार्य के फलस्वरूप उमे 

पारिश्रमिक कमीशन के रूप में देने का भी लेख किया गया 
12. उपासन्ध - 1 दोनो पक्षों द्वारा नियादित किया गया 

है तथा उसके कृत्य दोनो प्रलेखों में दर्शाया गया है । लघु 
है जिसके अन्तर्गन यह करार हुआ है कि विपकी बैक प्रार्थी 

जमा योजना का आशय मध्यम आय के व्यक्तियों से निधि 
को लघु जमा योजना के अन्तर्गत लघु जमा संग्राहक नियुक्त 

प्राप्त कर इस योजना को विस्तृत करना है । प्रार्थी एम 
करता है जिसको इस निकित के लिए 10, 000 रुपये 
प्रतिभूति विपक्षी बैंक में जमा करानी होगी और उसका 

योजना के प्रायोजन प्रचलन हेतु कार्यरत है तथा इसकी 

इस नियुक्ति को समाप्त करने का विपक्षी बैंक को स्वेच्छा 
कार्य ग्राहकों से निधि संग्रहित करना होगा तथा इसके लिए 

निर्णय दिया गया है अथवा प्रार्थी द्वारा तीन माह की अांध 
उसे पारिश्रमिक दिया जायेगा । यह पारिश्रमिक कमीशन के 

का नोटिस देने का उल्लेख भी किया गया है । ये समस्त 
रूप में होना दर्शाया गया है । इसके प्रकोष्ठ सं० 3 में 

तथ्य दोनों पक्षों के मध्य स्वामी व अभिकर्ता के संबंध की 
यह लेख है कि यह एजेन्सी क्रियान्वयन की दिनांक से 

अपेक्षा नियोजक व कर्मचारी के संबंध होना उद्घाटित करते 
प्रारम्भ होगी तथ। उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि 

हैं । यद्यपि श्रमिक से अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार 
बकरा अपनी स्वेच्छा निर्णय के आधार पर इसे समाप्त 

किया है कि उसकी उपस्थिति पंजिका में नहीं की जाती 
नहीं कर दिया जाता अथवा लघु जमा संग्रहक इसे समाप्त 

थी तथा उसे अवकाश भी प्राप्त नहीं होता था , जो कि 
करने के आशय से तीन माह पूर्व का नोटिस नहीं देते । 

नियमित कर्मचारियों के संबंध में प्रभावी होता है । किन्तु 
दोनों पक्षों की ओर से यह तथ्य भी स्वीकार किया गया 

उसका यह स्पष्ट कथन है कि वह 10 . 00 बजे से तीन बजे 
है कि भारतीय बैंक सब की ओर से इस सम्बन्ध में नियम 
रचित किये गये हैं जो कि उपाबन्ध - 2 हैं । दोनों पक्ष 

मध्यान्ह तक बैंक में कार्य करता था व उसके पश्चात 3 . 00 

बजे मध्यान्ह मे 9 . 00 बजे रात्रि तक निधि संग्रहण का 
इसके पृष्ठ सं0 7 पर अंकित गर्न का अवलम्बन लेते हैं । 

कार्य करता था । अतः इससे यह स्पष्ट है कि वह विपक्षी 
इसमें यह लेख किया गया है कि लघु जमा संग्रहक को 

बैंक के परोक्ष नियंत्रणाधीन कार्यरत रहा है । यह तथ्य 
1 , 000 रुपये नकद प्रतिभूति के रूप में जमा करवाने 

अखण्डित रहा है । प्रार्थी के नियोजन को शत , नियमित 
होंगे तथा 5, 000/- रुपये का एक प्रतिभूम प्रस्तुत करना 

कर्मचारी के नियोजन के शर्त के समान भी रखी गई है । 
होगा । संग्रहकारों को स्टाफ का सदस्य होना नहीं माना 

अत : उक्त प्रलेखों की अन्तरवस्तु से प्रार्थी धारा 2 ( एम ) 
जायेगा यद्यपि उन्हें उनकी प्रतिभू जमा पर ब्याज की दर 

अधिनियम में परिभाषित श्रमिक की परिधि में आता है । 
पर छुट प्राप्त होगी । अपने कर्मव्य निर्वहन के लिए संग्रहक 
को बैंक के साथ एक करार करना होगा व यह घोषित 
करना होगा कि वह अन्य किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक 

15. विज्ञान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष समर्थन 
के लिए ऐसा कार्य नहीं करेगा जब तक कि विपक्षी बैंक के 

में 1991 लैब०आई०सी० ( मद्रास उच्च न्यायालय ) 557 
लिए यह यह कार्य कर रहा है । इसके साथ ही लघु जमा 

दृष्टान्त को प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य विचाराधीन 
संग्रहक की नियुक्ति के समय निमित कर्मचारी की नियुक्ति 

प्रकरण के तथ्यों के एकरूप है तथा इसके अतीत यह अब 
के ममान को अच्छे सम्बन्धों का उल्लेग्न भी होगा । 

धारित किया गया है कि उपलब्ध साक्ष्य व दोनों पक्षों के 

करार के अनुसार टिनी डिपोजिट एजेन्ट बैंक का सेवक 
13. प्रार्थी न अपना प्रति -परीक्षण में यह प्रकट किया 

होना प्रकट होता है, एक स्वतंत्र संविधाकार नही इस अव 
है कि उसे नियुक्ति पत्र जारी किया गया था । यपि इसे धारणा के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह 
अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है । तथा 10 . 00 दर्शाया गया है कि बैंक को एक प्रमुख कार्य जमा संग्रहण 
बजे प्रातः से 3 . 00 बजे मध्याह्न तक वह बैंक में कार्य है तथा जो व्यक्ति ऐसो जमा को संग्रहित करने हेतु नियुक्त 
करता था व इसके पश्चात् 3 . 00 बजे मध्याह्न से 10 . 00 किया जाता है व बैंक संस्थान को एक भाग है, बैंक अधि 
बजे रात्रि तक ग्राहकों में राशि एकत्रित करने का कार्य कारी को ऐसे ग्राहकों को पंजीकृत करना पड़ता है तथा 
करता था । उसका यह भी कथन है कि उसे अवकाश संग्रहक एक स्वतंत्र संविदाकार नहीं है । तो भांति संग्रहक 
नहीं दिया जाता था और उपस्थिति पंजिका में उसकी हाजिरी को बैंक के व्यवसाय में नियुक्त किया जाता है जिसका कार्य 
नहीं होती थी । 

जमा संग्रहण करना है तथा वह पारिश्रमिक के रूप में 

कमीशन प्राप्त करता है जिसका उल्लेख करार में किया गया 
14. संदभित दोनों प्रलेखों को अन्तर- वस्तु से यह परि 
लक्षित होता है कि प्रार्थी को विपक्षी बैंक में लघु जमा 
संग्रहक के रूप में नियुक्ति करते समय उसका सम्पूर्ण नियंत्रण 

16. विज्ञान प्रतिनिधि विमो द्वारा संदाभत न्याय निर्णय 
बैंक के पास रखा गया तया उपबिंध 2 में निहित दशा के 

के संबंध में यह दर्शाया गया है कि इस निर्णय के विरुद्ध 
अनुसार उसे अन्य किसी वित्तीय संस्था में ऐसा कार्य करने 

विशेष अनुमति याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 
हेतु भविष्य में प्रतिबंधित किया गया जब तक कि वह 

फाइल की गई है तथा माननीय सर्बोच्च न्यायालय द्वारा 
विपक्षी बैंक के अधीन कार्य कर रहा है । इसी भांति 

अपने आदेश दिनांकित 1- 5- 96 के माध्यम से दोनों पक्षों 
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के मध्य यथास्थिति कायम कर दी गई है । अतः उनका 
तर्क है कि इस निर्णय का महाग नहीं लिया जा सकता । 


17. विज्ञान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत फोटोस्टेट 
प्रतिलिपि आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिनांकित 
1 - 5-95 में यद्यपि उनके द्वारा दान गये इस तथ्य का 
खण्डन हुआ है कि संभन निर्णय को माननीय सर्वोच्च 
न्यायालय में चुनौती दी गई है न माननीय सर्वोच्च न्यायालय 
के आदेशानुसार दोनों पक्षों के मध्य यथास्थिति रखी गई है । 
किन्तु माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा मंभित न्याय 
निर्णय में पक्षकारों के मध्य उनके संबंध को सुनिश्चित 
करने हेतु जिन तत्वों को दर्शाया गया है उनका अवलम्बन 
लिया जा सकता है तथा विचाराधीन प्रकरण में प्रस्तुत 
प्रलेखों उपाबंध 1 व 2 के आधार पर, जिनकी विवेचना 
ऊपरी प्रकार में की जा चची है, दोनों पक्षों के मध्य नियो 
जक व मेवक के संबंध होना प्रकट हुआ है । 


पन्न के आधार पर उसकी सेवाएं समाप्त की गई है । 
विपक्षी द्वारा यद्यपि यह संकथन किया गया है कि प्रार्थी 
का सेवाएं समाप्त नहीं को है क्योंकि वह बैंक का कर्मचारी 
नहीं था । किन्तु यह अस्वीकार नहीं किया गया है कि 
इस पत्र के आधार पर प्रार्या का विपक्षी बैंक में काम 
करना बंद कर दिया गया है । इसने यह मुरझापूर्वक स्वीकार 
किया जा सकता है कि प्रार्थी श्रमिक की सेवाएं पत्र प्रदर्श 
डब्ल्यू - 1 दिनांक 23- 11-89 के आधार पर समाप्त कर 
दी गई है । ऐमा करते समय धारा 25-एफ अधिनियम 
की अनुपालना नहीं की जाना प्रार्थी ने प्रकट किया है जिसका 
रखण्डन विपक्षी द्वारा नहीं किया मना जा सका है । अभीलेख 
के अवलोकन में भी यह प्रकट होता है कि किसी बैंक द्वाग 
धाग 25 - एफ अधिनियम की अनुपालना नहीं को गई है । 
अतः प्रार्थी को अभ्यर्थना स्वीकार किये जाने योग्य है । 


20. उक्त आकलन के आधार पर इस विवाद का 
अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि प्रार्थी श्रमिक 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 2 ( एस ) 
के अनुसार परिभाषित मिक है तथा विपक्षी बैंक द्वारा 
पत्र प्रदर्श डबल्यू - 1 दिनांक 23- 11- 89 के आधार पर 
उसकी सेवाएं समाप्त करना न्यायोचित नहीं है । अत : 
उक्त आदेश को अपास्त किया जाता है । प्रार्थो श्रमिक 
कृष्ण कुमार तनेजा नियोजक की सेवा में पूर्ननियोजन का 
अधिकारी है तथा बकाया वेतन के रूप में दिनांक 23- 11- 89 
से पुर्नयोजन की दिनांक तक 100 रुपये प्रति माह की 
दर से राशि प्राप्त करने का भी वह है । 


18. विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी ने भी अपने पक्ष समर्थन 
में एफ०एल०आर० 1989 ( गुजरात ) 135 को दृष्टान्त 
को प्रस्तुत किया है जिसके तथ्य इस प्रकार हैं कि पक्षकारों 
के मध्य अहमदाबाद में स्थित विभिन्न मिल्क बुथ पर दुध 
बेचने का करार हुआ । संबंधित समझौतों के आधार पर 
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे सेवा का करार होना 
नहीं माना गया है । प्रकटन . मंधित विनिर्णय के तथ्य 
हस्तगत प्रकरण के तथ्यों में भिन हैं । इसी भांति विद्वान 
प्रतिनिधि ने केन्द्र सरकार औद्योगिक विकरण , कानपुर 
के पंचाट की फोटोस्टेट प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें 
मिनी डिपोजिट कलक्टर को बैंक का कर्मचारी होना अस्वीकार 
किया गया है तथा इसका कारण यह दर्शाया गया है कि 
बैंक के निमित कर्मचारी का चयन जिप पद्धति से होता है 
उस पद्धति मे मिनी डिपोजिट कलक्टर को नियुक्ति नहीं 
होती है । इस निर्णय के बिनु रिट याचिका माननीय 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में की गई तथा माननीय उच्च 
न्यायालय के निर्णय दिनांक 23 - 8-89 को फोटोस्टेट प्रति 
लिपि प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार अधिकरण द्वारा 
पारित पंचाट के विरुद्ध प्रस्तुत की गई रिट याचिका को 
निरस्त किया गया है । किन्तु हस्तगत प्रकरण में दोनो 
पक्षों के मध्य हा करार उपबंध 1 व 2 में निहित दशाओं 
के अनुसार उनके संबंधों को नियोजक व कर्मचारी के रूप 
में सुनिश्चित किया गया है लया श्रमिक के इसे धारा 2 ( एम ) 
की परिधि में होना पाया गया है । अनः प्रदर्शित न्याय 
निर्णय व हस्तगत प्रकरण में गमरूपता होना प्रकट नहीं 
हुआ है । 


21. प्रकरण में उक्त आशय का पंचाट पारित किया 
जाता है जो केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार 
भेजा जावे । 

आर०सी० शर्मा, न्यायाधीश 


नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1997 
का . पा . 1147. - -- प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण ने , केन्द्रीय 
सरकार सेन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबस 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध के निर्दिष्ट 
प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण , अहमदाबाद के 
पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
4 - 4-97 को प्राप्त हुआ । 
[ संख्या एल- 12012/ 20/ 95- आई . आर . बी . 2] 

ब्रज मोहन , जैस्क अधिकारी 


19. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का विपक्षी 
बैंक का एक मिक होना स्वीकार किये जाने योग्य है । 
विपक्षी बैंक द्वारा पन्न प्रद उकस - 1 प्रचलित किया गया 
है जिसके अनुमार प्रार्थी को संबोधित किया गया है कि वह 
नये रखापों को खोलना बा बार दे । यह पत्र दिनांक 
23 - 11- 89 का है । प्रार्थी द्वारा यह दर्शाया गया है कि इस 
968 GI / 97 -~- 8 


New Delhi, the 7th April, 1997 
S. O . 1147 . - - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the Award of 
the Industrial Tribunal, Ahucdabad as shown in the 
Annexure in the Industrial Dispute between the 
employers in relation to the management of Contral 
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Bank of India and their workniin , which was statement etc. Though , the second party filed the 
received by the Central Government on 4 - 4 - 1997. 

statement of claim the first party did not file the 
{No. L - 12012 / 20 / 95 - IR ( B -II) ) 

written statement and, therefore , this Tribunal had to 

make several adjournnients for one reason or ano 
BRAJMOHAN , Desk Officer 

ther. However, ultimately , the matter was fixed for 
ANNEXURE 

hearing on 4 - 3- 1997 and on this day also , when 

called out, the concerned workman was not present. 
BEFORE SHRI P . R . DAVE , PRESIDING OFFI. 

From this , it is quite clear that both the parties are 
CER , INDUSTRIAL TRIBUNAL CENTRAL , 
AHMEDABAD 

not interested to proceed with this reference and 
hence I pass, the following order : 


Reference (ITC ) No 14 of 1995 


ORDER 


ADJUDICATION 


The refcrence is dismissed for non - prosecution 
and it is disposed of accordingly with no order as to 
costs . 


BETWEEN : 


Ahmedabad , 4th March , 1997 . 


Central Bank of India Regional Office Lai 

Darwaja , Ahmedabad . . . First Party 


P . R . DAVE , Presiding Officer 


AND 


The farcit , 7 


, 1997 


The Workmen employed under it. 

. . Second Party 
In the matter of terminating the services of 

Shri K , P . Kavina, Clerk . 


APPEARANCES : 


HT. 9 . 1148 Tarifto far ofafah, 1947 
( 1947 FT 14 ) 47 art 17 TAROT , forster 
सरकार यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कं . लि . के प्रबंधतंत्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीष , अनबंध 
में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण , जयपुर 
के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
07 - 04- 97 # ATT ETTI 


Shri P . S . Chari, learned Advocate for the first 

Party . 


Shri K . T . Trivedi, learned Advocate for the 

Sccond Party . 


AWARD 


[HTA 17 - 17012/ 3/ 88-974. 17 .07. 2/37- 4n ] 

ज मोहन, जैस्क अधिकारी 


New Delhi, ile 7th April , 1997 


By an Order No. L -12012 / 20 / 95 IR (B - II), 
dated 15th Junc, 1993, the Desk Officer , Ministry 
of Labour, Government of India , New Delhi bas 
referred an industrial dispute as stated in the Sche 
dule of above order between the above parties u / s, 
10 ( 1 ) of the I. D . Act, 1947, for adjudication ini 
tially to the Industrial Tribunal of Shri H . D . 
Pandya and thereafter it was transferred to this 
Tribunal by an appropriate order of the Govern 
ment, 


$ . O . 1148 . - In pursuance of Secton 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the 
Annexure in the industrial Dispute between the 
cmployers in relation 1o the management of 
United India Insurance Co. Ltd ., and their work 
men , which was succised bv the Central Govern 
ment on 7 - 4 - 1997 , 


Necessary notice was issued to both the above 
parties directing them to icmain present before this 
Tribunal and to filc statement of claim , written 


(No. L - 17012 , 3 / 88 . D . 4 - A / IR ( B - II ) ] 

BRAJ MOHAN , Desk Officer 
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अनुबंध 

किया है जो 240 दिवस में अधिक है । उसे सेवा मक्त 
केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 

करने में पूर्व एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में 
केस नं . सी . आई . टी . 35 / 1989 

एक माह का वेतन नहीं दिया गया है । अतः प्रौद्योगिक 

विवाद अधिनियम , 1947 ( संक्षेप में अधिनियम ) को धारा 
रैफरेंस : केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश 25 एफ के प्रावधान के विपरीत होने में आदेश अवैद्य है । 

क्रमांक एल . 17012/ 3/ 88 डी - 4 ( ए ) की की प्रार्थी को सेवा मुक्त कर उससे कनिष्ठ कर्मचारी नन्द किशोर 
दिनांक 10- 3- 87 

व अम्बा लाल को सेवा में रख लिया गया है तथा नये कर्म 
श्री पन्ना लाल मेघवान पिता श्री आशा राम 

चारियों को भी संबंधित पद पर नियक्त किया गया है अतः 
मेघवाल निवासी गांव मेडना पोस्ट डबोक , उदयपर । 

प्रार्थी ने सेवा मुक्ति आदेश को अवैद्य अवधारित करने एवं 
-- - - प्रार्थी सभस्त बकाया वेतन लाभ सहित उमे सेवा में पर्ननियोजित 

करने की प्रार्थना की है । 
बनाम 


यूनाइटेड इण्डिया इन्सोरेनम कम्पनी लि . उदयपुर । 

अप्रार्थी 


उपस्थित 
पीठासीन अधिकारी : श्री पार सी . शर्मा ग्रार एच . जे . एम . 
प्रार्थी की ओर म : 

श्री जे . एल . शाह 
अप्रार्थी की ओर से : श्री एन . के . सिंघल 
दिनांक अवार्ड : 

अवार्ड 
केन्द्रीय सरकार द्वारा यह विवाद इम अधिकरण को 
न्याय निर्णयन हेतु अभिनिर्देशित किये जाने पर दिनांक 
14- 3- 89 को प्राप्त हुआ । विवाद निम्न प्रकार से है : 


" Whether the action of the management of United India 

Insurance Co. Ltd ., Udaipur in terminating the ser 
vices of Shri Panna Lal Meghwal, Peon in their 
Divisional Office , Udaipur w .el, 11 6 -80 is justified ? 
If not, to what relief is the workman entitled ?” 


2. प्रार्थी श्रमिक ने अपने वाद विवरण के अन्तर्गत यह 
लेख किया है कि विपक्षी संस्थान में दिनांक 1 - 9- 79 को । 
दैनिक वेतन के आधार पर उसकी नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्म 
चारी के पद पर हुई थी तथा उसे यह मौखिक आश्वासन 
दिया गया था कि उसे उक्त पद पर स्थाई कर दिया जायेगा 
किन्तु दिनांक 16- 6- 80 को डी . एम . द्वारा साक्षात्कार लिया 
गया , जिसमें वह भी उपस्थित हुआ । किन्तु उसे स्थाई निय 
क्ति नहीं दी गई और दिनांक 11 - 6- 80 को जब वह अपनी 
ड्यूटी पर गया तब उसे मौखिक सूचना दी गई कि उसकी 
मेवाएं समाप्त कर दी गई है । उसने विपक्षी व प्रधान 
कार्यालय को इस संबंध में पत्र लिख किन्तु उसकी प्रार्थना 
पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । वर्ष 1980 में उसने 
अपना विवाद सहायक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) कोटा के 
समक्ष प्रस्तुत किया जहां समझौता नहीं होने के कारण यह 
विवाह इम न्यायाधिकरण को प्रेषित किया गया । 
प्रार्थी ने स्वयं की सेवा मुक्ति को अवैद्य, अन्यायपूर्ण व नैसगिक 
न्याय के सिद्धन्तों के विपरीत एवं अनुचित श्रम व्यवहार के 

आधार पर होना दर्शाते हुए यह लेख किया है कि उसने 
दिनांक 1 - 9- 79 से दिनांक 10- 6-80 तक लगातार कार्य 


3. विपक्षी संस्थान द्वारा उत्तर वाद विवरण के अन्त 
गत यह लेख किया गया है कि प्रार्थी की नियुक्ति दिनांक 
1 - 9- 79 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नहीं हुई थी 
तथा जब भी विपक्षी संस्थान में आकस्मिक श्रमिक की 

आवश्यकता होती थी प्रार्थी से अस्थाई तौर पर कार्य लिया 
• जाता था और उसके आधार पर प्रार्थी को भुगतान कर 
दिया जाता था । श्रमिक द्वारा लगातार कार्य नहीं किया 
गया और न ही उसे स्थाई तौर पर नियुक्ति दी गई । उसके 
द्वारा कुल 176 दिवस कार्य किया गया है जिसका विवरण 
अनुसची " अ " में अंकित है । उसे अस्थाई नियुक्ति का 
आश्वासन नहीं दिया गया तथा विपक्षी संस्थान द्वारा नियोजन 
विभाग से व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव मांगा गया था जहां 
से सुची प्राप्त होने पर समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए उन 
व्यक्तियों को बुलाया गया जिसमें प्रार्थी भी उपस्थित हया 
था , किन्तु यह असफल रहा । विपक्षी ने यह स्वीकार किया 
है कि दिनांक 9- 6- 90 को प्रार्थी से आकस्मिक कार्य लिया 
गया था किन्तु विपक्षी का लेख है कि दिनांक 10- 6- 80 से 
प्रार्थी से कोई कार्य नहीं लिया गया । प्रार्थी ने सहायक श्रम 
श्रायुक्त , कोटा के समक्ष यह निवेदन किया था कि यदि 
विपक्षी प्रार्थी द्वारा किये गये कार्य के संबंध में प्रमाण पत्र 
द दें तो प्रार्थी अपना विवाद समाप्त करने को तैयार है । 
इसके आधार पर विपक्षी ने प्रमाण पत्र दिनांक 28- 4- 81 
जारी कर दिया जिसके आधार पर प्रकरण को समाप्त कर 
दिया गया । किन्तु प्रार्थी ने दुर्भाग्वनावश पुनः क्षेत्रीय श्रम 
आयुक्त ( अजमेर ) के समक्ष अपना विवाद उठाया । प्रार्थी 
को विपक्षी द्वारा प्रचालित प्रमाण-पत्र के आधार पर अधिशासी 
अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर में चतुर्थ श्रेणो 
कर्मचारी के पद पर स्थाई रूप से नियोजित किया जा चुका 
है जहां वह कार्य कर रहा है । प्रार्थी ने केवल 176 दिवस 
ही कार्य किया है अतः धारा 25-एफ अधिनियम के अन्तर्गन 
यह मामला छंटनी की परिभाषा में नहीं आती है और एक 
माह का नीटिस अथवा एक माह का वेतन दिया जाना आवश्तक 
नहीं है । प्रार्थी के साक्षात्कार में असफल होने के कारण 
धारा 25- जी अधिनियम भी लागू नहीं होती है तथा दिनांक 
9- 6- 80 के बाद कि मी कर्मचारी को नियुक्त करने में प्रार्थी 
के किसी अधिकार का हनन नहीं होता है । विशेष कधन में 
विपक्षी ने यह भी लेख किया है कि प्रस्तुत विवाद प्रौद्योगिक 
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विवाद के अन्तर्गत नहीं आता है तथा प्रार्थी अन्य विभाग 
में नियोजित होने से बकाया वेतन व सुविधाएं प्राप्त करने 
का अधिकारी नहीं है । 


को व अम्बालाल एवं नन्द किशोर को बुलाया गया था 
तथा उनकी नियोजन कार्यालय से भी सूचना प्राप्त हुई थी , 
किन्तु श्रमिक का चयन नहीं हो सका । श्रमिक ने केवल 176 
विवस कार्य किया था जिसके संबंध में उसे प्रमाण- पत्न एम -73 
दिया गया और इसके माधार पर उसे पी . डब्ल्य , दी . में 
कार्य प्राप्त हुआ । 


9. मेंने उक्त तर्क वितकों पर विचार एवं मनन किया । 


4. प्रत्युत्तर में प्रार्थी की ओर से यह लेख किया गया 
है कि प्रार्थी का कार्य स्थाई प्रकृति का था जिसने दिनांक 
1- 9 - 79 से लगातार कार्य किया है । नियोजन कार्यालय 
जो सूची भेजी गई थी उसमें नन्द किशोर व अम्बा 
लाल के नाम नहीं थे । उसने यह स्वीकार किया है कि 
साक्षात्कार हेतु उसे बुलाया गया था जिसमें वह उपस्थित 
हुमा किन्तु भेदभाव के प्राधार पर उसे नियुक्ति नहीं दी 
गई । उसने इसे तथ्य को भी स्वीकार किया है कि दिनांक 
1- 3 - 82 से उसकी नियुक्ति अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक 
निर्माण विभाग उदयपुर में प्रस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
के पद पर हो गई है । 

5. प्रार्थी की भोर से साक्ष्य में स्वयं उसका शपथ पत्र 
प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा प्रति 
परीक्षण किया गया । विपक्षी की पोर से श्री अजय सम्बर 
वाल मण्डलीय प्रबन्धक, विपक्षी संस्थान का शपथ पत्न 
प्रस्तुत हुआ है जिससे प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा प्रति -परीक्षण 
किया गया । 


10 विधान प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा निष्कपटतापूर्वक 
इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि श्रमिक पी . 
डब्ल्यू . डी . में नियोजित है तथा उनकी प्रार्थना श्रमिक 
के पुन नयोजन की नहीं है व उनका अनतोष केवल बकाया 
लाभ प्राप्ति तक हो सीमित है । अतः सर्वप्रथम 
विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या श्रमिक द्वारा 
240 दिवस कार्य किया गया है 


तथा अभिलेख का 


6. दोनों पक्षों को सुना गया 
अवलोकन किया गया । 


11. इस संबंध में श्रमिक द्वारा अपना शपथ पत्न 
प्रस्तुत किया गया है जिसके खण्डन में अजय सब्बरवाल , 
मण्डलीय प्रबन्धक , विपक्षी संस्थान का शपथ पत्र प्रस्तुत 
हा है । विपक्षी द्वारा इस तथ्य को दर्शाने हेतु लैजर व 
कैश बुक की फोटो स्टेट प्रतिलिपियां प्रदर्श एम - 1 से एम 
71 प्रस्तुत की गई हैं , जिनको खण्डन प्रार्थी की ओर 
से नहीं किया जा सका है । इन प्रलेखों से विपक्षी के कथन 
की पुष्टि होती है तथा अभिलेख के अवलोकन से श्रमिक 
कथन की पुष्टि नहीं हो सकती है । अतः विपक्षी संस्थान 
द्वारा धारा 25- एफ अधिनियम की अनुपालना नहीं किया 
जाना प्रमाणित नहीं हुआ है। विज्ञान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा 
अपने पक्ष समर्थन में 1980 एल . एल . एन . ( मान , 
सर्वोच्च न्याय . ) 1170 दृष्टान्त को प्रस्तुत किया गया है । 
किन्तु इस दृष्टान्त के अन्तर्गत श्रमिक द्वारा 240 दिवस कार्य 
किया जाना पक्षकारों के मध्य स्वीकृत था । अतः संदभित 
न्याय निर्णय के तथ्य विचाराधीन प्रकरण के तथ्यों के 
समरुप नहीं होने के कारण इससे विज्ञान प्रतिनिधि श्रमिक 
के तर्क की पुष्टि नहीं हो पाई है । 


7 विज्ञान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा तर्क प्रस्तुत किये 
गये कि श्रमिक द्वारा दिनांक 1 - 9- 79 से दिनांक 10- 6- 80 
तक कार्य किया गया है जिसने 9 माह 10 दिन 
काम किया है । इस प्रकार उसने 240 दिन से अधिक 
कार्य किया है , जिसे एक माह का नोटिस अथवा एक माह 
का वेतन नहीं दिया गया । उससे कनिष्ठ कर्मचारियों सर्यश्री 
नन्द किशोर तथा अम्बालाल को सेवा में रख लिया गया है । 
विज्ञान प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा इस तथ्य को स्वीकार 
किया गया है कि दिनांक 1- 3- 82 से श्रमिक पी . डब्ल्यू . 

डी . में अस्थाई रूप से नियुक्त हो गया है । उनका यह 
तर्क है कि अम्बा लाल व नन्द किशोर के नाम नियोजन 
कार्यालय से नहीं आये थे तथा दिनांक 16- 6- 80 को 
श्रमिक को इन दोनों श्रमिकों के साथ साक्षास्कार के लिए 
बुलाया गया था किन्तु श्रमिक को नियोजन में नही 
रखकर इन दोनों को रख लिया गया जो कि एक गलत 
चयन है । विद्वान प्रतिनिधि द्वारा श्रमिक के पी , डब्ल्यु . 
डी . में नियोजन में होने के कारण उसके पूननियोजन के 
बिन्दु को प्रैस नहीं किया गया है । उनका यह तर्क है कि 
दिनांक 11- 6 -80 से दिनांक 28- 2- 82 तक बकाया वेतन 
मय लाभ श्रमिक को दिलाया जाये । 


12. विद्वतीय विधार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि 
क्या श्रमिक से कनिष्ठ कर्मकारों को विपक्षी संस्थान द्वारा 
नियोजन में रखा गया एवं इसके लिए श्रमिक को प्रस्ता 
वित नहीं किया गया अथवा उसे कोई अवसर नहीं दिया 
गया । 


13 यह तथ्य निविवादित रहा है कि विपक्षी संस्थान 
द्वारा नियोजन के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया 
गया जिसमें श्रमिक व अन्य दो कर्मकारों सर्वश्री नन्द 
किशोर व अम्बालाल को आहत किया गया । इस संबंध में 
श्रमिकों की ओर से केवल मात्र इस तथ्य को चुनौती दी 
गई है कि नन्द किशोर व अम्बा लाल के नाम नियोजन 
कार्यालय से नहीं मंगवाये गये थे । किन्तु श्री अजय सब्बर 
बाल द्वारा अपने शपथ पत्न की चरण सं . 5 में यह शपभ 
पूर्वक कपन किया गया है कि विपक्षी संस्थान द्वारा निधी 


8. इन तर्को का विरोध करते हार विद्वान प्रतिनिधि 
विपक्षी के तर्क है कि श्रमिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 
था जिसकी नियुक्ति नहीं की गई थी और न ही उसे कोई 
आश्वासन दिया गया था तपा उसने केवल 176 दिन ही 
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भार त का राजपत्र : मई 3, 1997/ नैशाख 13, 1919 
निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार नियोजन विभाग से व्यक्तियों 

श्री पार एस . महर्षि पुत्र श्री एम . प्रार . महर्षि निवासी 
के नामों का प्रस्ताव मांगा गया था व जिन व्यक्तियों 

हाथी बाब मार्ग, बनी पार्क , जयपुर । 
के नाम भेजे गये थे उन्हें साक्षात्कार में बलाया गया था । 

-- -प्रार्थी 
इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में भी इस तथ्य को 

बनाम 
उजागर किया है कि एम्पलायमैन्ट एक्सचेंज में नाम मंगवा 
कर सलैक्शन किया गया था जिस मुची में प्रार्थी श्रमिक 

भारतीय जीवन बीमा निगम , जयपुर । 
का नाम भी प्राया था । किन्तु उसका चयन नहीं हुआ था । 

- - अप्रार्थी 
अतः प्रार्थी श्रमिक की और से प्रेरित इस तर्क की पुष्टि 

उपस्थित 
भी अभिलेख से नहीं हो सकी है । 

पीठासीन अधिकारी : श्री पार सी . शर्मा, पार एच . के . एम . 
____ 14. उयत विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी श्रमिक की 
ओर से दिये गये तर्क सार्थक नही होने के कारण अमान्य 

प्रार्थी की ओर से . : श्री प्रार . मी . हरित 
है तथा इस विवाद का अभिनिर्धारण इस प्रकार किया 

अप्रार्थी की ओर से : श्री एम . डी . अग्रवाल 
जाता है कि प्रार्थी श्रमिक को विपक्षी प्रबंधतंत्र द्वारा मेवाएं 

दिनांक अवार्ड 

: 10- 1 - 1997 
दिनांक 11- 6- 80 से समाप्त की जाना न्यायोचित एवं 

अवार्ड 
बंध है अतः श्रमिक किसी अनुतोष प्राप्ति का पात्र नहीं है । 

केन्द्रीय सरकार द्वारा यह विवाद इम अधिकरण को 
15. उपत ग्राशय का अवार्ड पारित क्यिा जाता है 

न्याय निर्णयन हेतु अभिनिर्देशित किये जाने पर यह दिनांक 
जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे । 23- 3- 87 को अधिकरण में प्राप्त हुमा । विवाद निम्न 
पार . सी . शर्मा, न्यायाधीश 

प्रकार से है : 

क्या भारतीय जीवन बीमा निगम , जयपुर के प्रबन्धतंत्र 
नई दिल्ली, 7 अप्रैल , 1997 

को श्री प्रार . एम . महर्षि को 11 - 6-81 से सेवाएं 
का . प्रा . 1149: - - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 

समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अन सरण में , 

तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का और किस 
केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधतंत्र 

तारीख से हकदार है ? 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध 
में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण , 

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद विवरण के संबंधित 
जयपूर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार व सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि कर्मकार श्री पार . एस . 
को 7- 04- 97 को प्राप्त हुआ था । 

महर्षि को दिनांक 31- 3- 67 को विपक्षी संस्थान में विकास 
[ संख्या एल - 17012/ 28/ 86- डी JI- / माई . आर . बी .- 2 ] 

अधिकारी के पद पर नियुक्ति हुई । प्रारम्भ में उसका 
ब्रज मोहन , उस्क अधिकारी 

पदस्थापन राऊरकेला में किया गया तथा नवम्बर, 1976 

में उसका फुलेरा स्थानान्तरण कर दिया गया जहां उसने 
New Delhi, the 7th April, 1997 

क्षमतापूर्वक व निगम के संतोषजनक कार्य किया । 
S , O . 1. 149 . — In pursuance of Section 17 of the 

निगम अधिकारियों द्वारा उसे आश्वासन दिया गया था 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the कि उसका पद स्थापन बाद में जयपुर कर दिया जायेगा । 
Central Government hereby publishes the award of 
the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in 

अतः इस संबंध में उसने अपना आवेदन पत्र भी प्रस्तुत 

the 
Annexure in the Industrial Dispute between the 

किया । निगम द्वारा वर्ष 1974 में उसे कार व दूरभाष 
cmployers in relation to the management of 

की सुविधा भी प्रदान की गई थी । निगम को कार के 
L . I. C . of India and their workmen , which was re 
ceived by the Central Government on 7 - 4- 1997 . 

बीमा प्रीमियम का भुगतान करना था किन्तु इसकी राशि 
[ No. L - J7012 / 28 / 86 - D . II - A /IR ( B - II ) ] 

श्रमिक के वेतन में में काटी गई व मार्ग कर का भी 
BRAJ MOHAN , Desk Officer 

उसे पुनर्भरण नहीं किया गया । श्रमिक को मार्च 1978 

से वाहन भत्ता भी नहीं दिया गया । मार्च, 1980 से 
अनुबन्ध 

उसके 6 माह का वेतन भी रोक दिया गया । दिनांक 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 

25- 3- 80 की श्रमिक बीमार हो गया जिसने अस्वस्थता 

के अाधार पर वेतन आवेदन किया तथा इसके अवकाश 
केस नं . सी . आई . टी . 13/ 1987 

खाते में उपाजित अवकाश होते हुए भी उसे अवकाश स्वीकृत 
रेफरेंस : : केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का 

नहीं किया गया । उसके द्वारा दिनांक 4- 9- 80 को अपना 
आदेश क्र . सं . एल - 17012 / 28/ 86- डी II ( ए ) पदभार ग्रहण किया गया तथा पुनः 15 - 9- 80 में 
दिनांक 4- 3- 1987 

19- 3- 81 तक वह बीमार रहा, किन्तु उसका अवकाश 
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प्रावेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया । दिनांक 
20- 3- 81 में दिनांक 27- 4- 81 तक उसने कार्य किया , 
किन्तु इस अवधि का वेतन उसे नहीं दिया गया । उसे 
दिनांक 29- 4- 82 में 20- 5- 82 तक अवकाश पर जाना 
पड़ा । प्रार्थी द्वारा विपक्षी को अनुसरण पत्र भजे गए किन्त उन पर 
कोई ध्यान नहीं दिया गया । श्रमिक ने दिनांक 21- 5- 81 
को अपना पदभार ग्रहण किया व दिनांक 165- 6- 81 तक 
कार्य किया । जलाई , 1980 में उसे यह धमकी दी गई कि 
वह अपनी कार निगम को समर्पित कर दे अथवा उसके 
विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी । इस प्रकार उसका 
शोषण निगम अधिकारियों द्वारा किया गया । दिनांक 
12- 12- 80 को उसके विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया 
जिसमें वर्णित प्रारोप झले ब प्राधारहीन थे । इस प्रकार 
निगम द्वारा श्रमिक का शोषण किया गया जिसके कारण 
उसे भूखे रहने तक की नोबन पा गई और इन परि 
स्थितियों में अस्वेच्छापूर्वक उसे अपना त्याग पत्र देना 
पड़ा । दिनांक 11- 10- 81 को उसने अपना त्याग पत्र 
विपक्षी को प्रेषित किया , जो कि स्वैच्छिक नहीं था । 
इसके अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा उमे परेशान करने व उसका 
शोषण करने के अनेक तथ्य लिने गये । उसका यह 
त्यागपत्र तुरन्त स्वीकार कर लिया गया तथा उसके 
एक माह के नाटेन वेतन का भी परित्याग 
कर दिया गया और उसका अवकाश स्वीकृत कर 
लिया गया व बकाया वेतन दे दिया गया । इन परिस्थितियों 
में उसके द्वारा अपना त्यागपत्र दबाव ( ) के 
अंतर्गत दिया गया था । दिनांक 7- 7- 81 को उसने अपना 
त्याग पत्र वापस लेने का आवेदन दिया व अनेकों पत्र 
अधिकारियों को लिखे किन्तु उसकी प्रार्थना अस्वीकार 
कर दी गई । प्रार्थी ने यह भी लेख किया है कि उसके 
त्यागपत्र में एक शर्त यह अंकित की गई थी कि उसे 
देय समस्त राशि शीघ्र ही भुगतान कर दी जायेगी । 
प्रार्थी ने यह प्रावेदन किया है कि उसे समस्त बकाया 
वेतन सहित सेवा में पुनियोजित किया जाये तथा 
उसका त्याग पत्र शोषण व अनुचित श्रम व्यवहार के 
आधार पर दिया जाना अभिनिर्धारित किया जाये । 


किन्तु इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनका सपाना 
तरण जयपुर करने का प्रापवासन उसे निगम अधि 
कारियों द्वारा दिया गया था । प्रार्थी के वेतन में कार को 
बीमा प्रीमियम को कटौती करना उचित या तया उमे 
मार्च, 1980 से वेतन नहीं दिया गया क्योंकि बड़ा 
बिना पूर्व स्वीकृति अवकाश पर दिनांक 25- 3- 80 में 
प्रस्थान कर दिया गया था जिसके लिए उसने कोई रोगी 
प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया । निगन के नियमानुसार 
कर्मकार को अवकाश पर जाने से पूर्व उसे स्वोतन कराया 
जाना आवश्यक है तथा रोगी अवकाश हतु रोगी 
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है । उसके द्वारा 
रोगी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उम का अवकाश 
अस्वीकार किया गया तथा वह जानबमकर अपनी ड्यूटी 
से अनुपस्थित रहता था । प्रार्थी के प्रतिनिधित्व पर बाद 
में उसका अवकाश स्वीकृत किया गया जो कि उसे देय 
था तथा 25- 3- 80 के पश्चात भी उसे वेतन दे दिया 
गया । प्रार्थी अपनी इयटी से अनुपस्थित रहने का 
अभ्यस्त था तथा अन् पस्थित के पश्चात अवकाश प्रावेदन 
प्रस्तुत करता था । उसे चिकित्सक के समक्ष उपस्थित होने 
का परामर्श भी दिया गया था किन्तु वह कभी उपस्थित 
नहीं हुप्रा तथा निगम के निर्देशों का उल्लंघन किया । 
दिनांक 22- 9 - 80 को प्रार्थी का एक आवेदन पत्र निगम में 
प्राप्त हुआ जिसके अंतर्गत उसने 15 - 9- 80 से दिनांक 
20- 9- 80 तक रोगी अवकाश स्वीकृत करने की प्रार्थना 
की किन्तु इसके साथ ही रोगी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं 
था । निगम द्वारा यह लेख किया गया है कि प्रार्थी का 
शोषण नहीं किया गया । उसके विरुद्ध दोषारोपण पत्र 
प्रचलित किया गया था किन्तु इसमें वर्णित प्रारोप 
सठे नहीं थे । प्रार्थी ने अपना त्याग पत्र स्वेच्छापूर्वक 
दिया था तथा उसके त्यागपत्र देने का प्राशय उसके 
लेखन के प्रकट होता है । त्याग पत्र देने के लिए उसे 
मजबूर नहीं किया गया था । दिनांक 11 - 6- 81 को उसके 
द्वारा त्यागपत्न दिया गया जो उसी दिन उसकी विशेषा 
प्रार्थना पर स्वीकार कर लिया गया तथा निगम द्वार 
उसके एक माह के नोटिम वेतन का परित्याग कर उसके 
प्रति सदन्यवहार किया गया है । निगम ने इस तथ्य का 
खण्डन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र 
दशात्मक था ; उसे त्याग पत्र देने हेतु उस पर कोई 
दबाव नहीं डाला गया । अत : निगम ने प्रार्थी के बाद को 
निरस्त करने की प्रार्थना की है । 


3. विपक्षी द्वारा इन तथ्यों का विरोध करते हुए 
अपने उत्तर वाद विवरण के अंतर्गत यह लेख किया 
गया है कि संदर्भित अभिनिर्देशन अवैध तथा क्षेत्राधिकार के 
अभाव में है । विपक्षी ने यह लेख किया है कि प्रार्थी 
ने स्वेच्छापूर्वक अपना त्यागपत्र दिया था इस कारण 
उसकी सेवा मुक्ति का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं 
होता है । निगम द्वारा प्रार्थी का सेवा मुक्ति आदेश 
पारित नहीं किया गया है । निगम ने उत्तर वाद विवरण 
में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 31 - 3- 67 को 
विकास अधिकारी के पद पर प्रार्थी की नियुक्ति हुई थी 
जिस वर्ष 1974 में कार व दूरभाष की सुविधाए प्रदान 
की गई व उनका स्थानान्तरण राऊरकेला से फुलेरा हुआ 


4. साक्ष्य के अंतर्गत प्रार्थी की ओर से स्वयं का 
पथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रतिनिधि विपक्षी 
द्वारा प्रति परीक्षण किया गया । प्रतिवाद में श्री राम 
प्रसाद पाहवा , मैनेजर ( विधि ) विपक्षी निगम का शपथ 
पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा 
प्रति परीक्षण किया गया । 


सुना गया 


5. दोनों पक्षों को 
का अवलोकन किया गया । 


तथा अभिलेख 
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6 विहान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा संभाषण के मध्य 
यह संकथन किया गया कि प्रार्थी को त्याग पत्र देने 
के लिए विवश किया गया था तथा उसने जो त्याग 
पत्र दिया था वह इसी कारण से उसी दिन स्वीकार कर 
लिया गया । मार्च, 1980 से प्रार्थी को वेतन व अन्य 
परिलाभ निगम ने देना बंद कर दिये तथा निगम 
अधिकारियों ने उसे यह कहा कि वह त्याग पत्न दे दे तो उसे 
उसका वेतन व परिलाभ दे दिए जायेंगे । विद्वान प्रति 
निधि के अनुसार प्रार्थी ने दिनांक 7- 3- 79 में आगे तक 
के अवकाश के लिए आवेदन किया तथा आवेदन पत्र 
प्रदर्श एम - 14 प्रस्तुत किया उसके साथ एम- 115 रोगी 
प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया । किन्तु उसका यह अवकाश 
स्वीकृत नहीं किया गया । इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अवकाश 
आवेदन पत्र एम- 27, एम - 31, एम - 32, एम- 33 व एम- 35 
दिये गए जो कि स्वीकार नहीं किये गये । उसे 15 
माह तक बेतन नहीं दिया गया व उसे त्याग पत्र देने 
के लिए मजबूर किया गया । पहले उसे वेतन व अन्य लाभ 
का भगतान नहीं किया गया तथा उमके त्याग पत्र देने 
के बाद शीघ्र ही उसका वेतन व अन्य लाभ का 
भुगतान उसे कर दिया गया । अतः उनका तर्क है 
कि निगम द्वारा प्रार्थी को त्याग पत्र देने के लिए मजबूर 
किया गया था जिसके कारण उसका त्याग पत्र अस्वीकार 
किया जाये और उसे सेवा में पुननियोजित किया जाये । 


शं एम 14 प्रस्तुत किया था जिसके साथ उसने अपना 
रोगी प्रमाण पत्र प्रदर्श एम - 16 भी प्रस्तुत किया था जो 
कि अस्वीकार कर दिया गया । इसके विपरीत विरुद्ध 
प्रार्थी ने वाद विवरण में यह लेख करवाया है कि दिनांक 
25- 3- 80 में 3- 9- 80 तक उसे निगम ने रोगी अवकाश 
स्वीकृत नहीं किया जबकि उसके अवकाश खाते में अवकाश 
शेष था । इसी भांति दिनांक 15- 9- 80 से दिनांक 19- 3- 81 
तक भी उसे अस्वस्थता अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया । 
दिनांक 29 - 4-82 में दिनांक 20- 5-82 तक भी उसे अवकाश 
स्वीकृत नहीं करना दर्शाया गया है । अतः विहान प्रतिनिधि 
के तर्क व प्रार्थी के अभिवचन के अंतर्गत एक सारवान 
विसंगति है जिसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं हो 
पाया है तथा विद्वान प्रतिनिधि द्वारा संप्रेषित यह तर्क 
तथ्य विहीन व अभिलेख के विपरीत है । 


11. प्रार्थी का यह अभिवचन है कि विपक्षी निगम 
द्वारा उसका शोषण किया गया जिसके अंतर्गत बाध्य 
होकर उसने अपना त्याग पत्र प्रस्तुत किया । इसके 
दो आधार दर्शाये गये हैं : प्रथम , कि निगम अधिकारियों 
द्वारा उसके माथ दुव्र्यवहार किया गया तथा द्वितीय 
कि उमका वेतन रोका गया । 


12 प्रार्थी ने अपने प्रति परीक्षण में यह प्रकट किया 
है कि मबमे बड़ा दबाव यह था कि मेरी तना बाह 
रोकी गयी , मुझे मरने की दोबत भी आ गई . . . . । " 


____ 7. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान प्रतिनिधि 
विपक्षी निगम द्वारा संकथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा 
दिया गया त्यागपत्र ऐच्छिक है , केन्द्र सरकार 
धारा किया गया अभिनिर्देशन प्रबंध है क्योकि यह प्रकरण 
त्यागपत्र देने संबंधित नहीं है , यह प्रार्थी की 
सेवामुक्ति से संबंधित विवाद है जबकि प्रार्थी का सेवा 
मक्ति आदेश निगम ने जारी नहीं किया । उसके द्वारा 
दिया गया त्याग पत्र सही है अथवा नहीं इस संबंध में 
कोई विवाद संदर्भित नहीं है । उनका यह भी तर्क है कि 
प्रार्थी द्वारा दिये गए त्याग पत्र में कोई शर्त नहीं है , 
प्रार्थी ने अनुचित प्रभाव अथवा छान अथवा अतियातना 
के आधार पर त्यागपत्र दिये जाने का अभिवचन नहीं 
अपनाया है तथा उसके पत्रों में यह प्रकट होता है कि 
उसके द्वारा सोच समझ कर त्याग पन्न दिया गया । 


13. वेतन रोकने का प्राधार प्रार्थी द्वारा यह 
दर्शाया गया है कि उसने अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत 
किया , किन्तु उसके अवकाश प्रार्थना पत्र विपक्षी ने 
म्वीकार नहीं किये जब कि अपार्जित अवकाश व 
रोगी अवकाश उसके अवकाश खाते में शेष था । किन्तु 
प्रार्थी ने अपने इस कथन की पुष्टि में अवकाश की 
अवधि से संबंधित रोगी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं 
किए हैं । विपक्षी निगम की ओर से यह दर्शाया गया है, 
कि निगम के कर्मचारियों को अवकाश पर जाने से पूर्व 
अपना अवकाश स्वीकृत करवाना पड़ता है अथवा रोगी 
अवकाश को स्वीकृति के लिए रोगी प्रमाण पत्र प्रस्तुत 
करने चाहिए । प्रार्थी के अभिवचन के अनमार दिनांक 
25- 3-80 में उसके अवकाश स्वीकृत नहीं किये गये । 
उमने एक रोगी प्रमाण पत्र प्रदर्भ एम -16 प्रस्तुत किया 
है जो कि दिनांक 7- 3- 79 ने दिनांक 27 - 3-79 तक 
21 दिवम का है । इसके अतिरिक्त जिम अवधि में प्रार्थी 
स्वयं को अस्वस्थ्य होना अभिकयन करता है , उस अवधि 
के रोगी प्रमाण पत्र उसके द्वारा निगम के समक्ष प्रस्तुत 
कर दिए गये थे, ऐसा कोई अभिवचन प्रार्थी का नहीं है तथा 
न ही विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी संभाषण के ममय मा कोई 
रोगी प्रमाण पत्र दर्शा भके । प्रार्थी द्वारा अपाजिन 
अवकाश पर प्रस्थान करने में पूर्व निगम के अधिकारियों 
से दमकी अनुमति प्राप्त कर ली गई थी अथवा इसे स्वीकृत 


8. मैने उक्त तर्क वितर्कों पर विचार एवं मनन 
किया तथा प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा प्रस्नन न्यायिक दृष्टांतों को 
सावधानीपूर्वक अवलोकन किया । 


9. सर्वप्रथम विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है, 
कि क्या प्रार्थी द्वारा बाध्यता ( duross ) के अंतर्गत 
अपना त्याग पत्र विपक्षी लिगम को प्रस्तुत किया 
गया ? 


10. संभाषण के मध्य विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा 
यह तर्क किया गया है कि श्रमिक ने दिमाक 7 3- 79 म 
अग्रमर अवकाश स्वीकार कराने हेतु आवेदन पत्र 
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करवा लिया था , वह भी प्रार्थी का अभिवचन नहीं है ने स्वेच्छापूर्वक अपना त्यागपत्र दिया है । अतः अब 
तथा न ही ऐसे कोई तथ्य प्रकट किये गये हैं अथवा विचारणीय प्रश्न यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया 
ऐसा कोई आदेश भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया 

त्याग -पन्न प्रदर्श - ए - 63 स्वैच्छिक ह ? 
गया है । विपक्षी की ओर से उत्तर वाद विवरण के 

18. प्रार्थी ने ग्रावेदन पत्र प्रदर्श एम - 63 के माध्यम 
अंतर्गत यह स्पष्ट रूप में लेख किया गया है कि 

से अपना त्याग -पत्र प्रान्तीय प्रबन्धक, विपक्षी संस्थान 
प्रार्थी बिना पूर्व अनुमति व अवकाश स्वीकृति के अवकाश 

के समक्ष दिनांक 11- 6- 81 को प्रस्तुत किया , जिस पर 
पर रहने का अभ्यस्त था । इसकी पुष्टि उक्त तथ्यों 

दष्टि निक्षेप किया जाना आवश्यक है, यह निम्नवन 
के आधार पर होती है क्योंकि प्रार्थी यह दर्शाने में विफल 
रहा है कि उसने उपार्जित अवकाश को पूर्व स्वीकृति प्राप्त 
कर ली थी अथवा अस्वस्थता अवकाश की स्वीकृति 

" In the jucture of circumstances and continuous humilia 

tion by your subordinate officers, I am bound and 
हेतु अपना रोगी प्रमाण -पत्र प्रस्तुत कर दिया था । 

thought in come over the idea of submission of resig 

nation from the services though keeping no appro 
अतः इस बिन्दु पर प्रार्थी यह प्रमाणित करने में विफल 

priate source of income rather than the pen, I think 
रहा है कि निगम द्वारा उसे त्याग पत्र देने के लिए 

you are well known of all the humiliations from 

vour subordinate officers side to me which has no 
बाध्य किया गया । 

other alternative rather than the resignation . 

Therefore , it is humbly urged to accept the rcsignation 
14. श्रमिक द्वारा यह भी आक्षेप किया गया है 

from very date waying ono month s notico period 

and to cxpedite all the matters such as re - imbursc 
निगम अधिकारियों द्वारा उमकी अवमानना की जाती थी । 

ment of road tax, insurance Premium , rolcase of 
यद्यपि इस तथ्य को बाध्यता की परिधि में नहीं लिया 

due salary which are pending since long period 

and could not be settled in spite of my several 
जा सकता । तथापि इस संबंध में प्रार्थी द्वारा किये गये 

reminders including appeals made to you due to one 

or the other reasons, beside settlement of gratuity , 
अभिकथन पर विचार किया जाना समीचीन होगा । 

P . F . and any other payments due to me be expe 

dited at the carliest possible." 
15. प्रार्थी ने हम प्रश्न कि उमको किन अधिकारियों 
द्वारा हैरान व परेशान किया जाता था , के उनर में सर्वश्री 

19. उक्त स्थाग पत्र के अवलोकन से यह प्रकट होता 
भी . एल . जैन व उनके अधीनस्थ अधिकारी के . एल . निगम , 

है कि इसमें प्रार्थी ने निगम अधिकारियों द्वारा उसको अव 
एम . आर . बड़ाया व ए . बी . सुब्रमण्यम के नाम प्रकट किए 

मानना करने को कारण दर्शाया है जिसके फलस्वरूप उसने 
हैं । किन्तु यह भी कथन किया है कि इन व्यक्तियों मे 

त्याग-पत्र दिया । निगम अधिकारियों द्वारा किम रूप में 
दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं थी किन्तु वे उसको परेशान 

उसको अवमानना की गई इस संबंध में संगत साक्ष्य को ऊपरी 
करना चाहते थे । इसको और स्पष्ट करते हुए उसने यह 

विवेचना की जा चुकी है जिसके अनुसार प्रार्थी का कथन 
कथन किया है कि "प्रायः करके तू तड़ाके से बात करते 

विश्वसनीय माना गया है । आदेश प्रदर्ण एम - 64 के अन 
थे , यहां तक कि वे इस बात को पसन्द नहीं करते थे 

सार दिनांक 11- 6- 81 को ही प्रार्थी का त्याग-पत्र स्वीकार 
कि उनके सामने कोई सिगरेट भी पिये . . . . . . . . मैंने 

किया गया । प्रार्थी के ऐच्छिक त्याग - पत्र के संबंध में उसके अन्य 
उनमे कहा पाप तू तडाके में क्यों बोलते है , इस पर वे 

पत्रों पर भी दृष्टिपास करना संगत होगा । दिनांक 20- 8-80 
लोग मेरे से नाराज़ हो गये , तब मे मेरे विरुद्ध सा रवैया 

के प्रार्थी के पत्र एम - 61 के अन्तर्गत जो कि प्रशासकीय अधिकारी 
शुरू हो गया । " 

विपक्षी निगम को संबोधित किया गया है , प्रार्थी ने यह लेख 

किया है कि यदि वह दिनांक 30- 9- 80 तक त्याग-पत्र दे 
___ 16. श्रमिक ने निगम अधिकारियों द्वारा उमको शोषित 

तब उस अवस्था में उसके खातों की स्थिति उमे सुचित की 
करने व उसके साथ दुर्व्यवहार करने के जो कारण जाए, इसका उत्तर नियोजक द्वारा दिया गया जो प्रवर्ग एम - 60 
दए हैं वे न केवल अस्वाभाविक हैं अपितु हास्यास्पद भी दिनांकित 23. 8.80 है । प्रार्थी द्वारा अपना त्याग-पत्र प्रदर्श 
हैं । निगम अधिकारी उमे क्यों विश कर रहे थे इसका एम-63 विपक्षो निगम को दिया जाने के पश्चात वह इसकी 
कोई उचित व स्वाभाविक कारण प्रार्थी दर्शा सकने में स्वीकृति के उपरान्त एक प्रत्र प्रदर्श एम - 65 दिनांक 24. 6. 81 
दयनीयतापूर्वक विफल रहा है । प्रार्थी का कथन कृत्रिम प्रान्तीय प्रबधक विपक्षी संस्थान को संबोधित करते हालिया 
प्रतीत होता है जोकि ति अविश्वसनीय है । अत : प्रार्थी गया है जिसके अन्तर्गत उसने उसकी देय राशि के ममायोजन 
यह प्रमाणित करने में पूर्णत . विफल रहा है कि उसके 

शीघ्र करने के आश्वासन हेतु अपना धन्यवाद ज्ञापित किया 
द्वारा बाध्यता के अतर्गत अपना त्याग - पन्न निगम को 

है । इसमें अपनी ग्रेच्य इटी राणि के ममायोजन के लिए प्रार्थी 
प्रस्तुत किया गया । । 

ने उक्त अधिकारी को अधिकात किया है । 


17. इन तर्कों के विपरीत विज्ञान प्रतिनिधि विपक्षी 
का तर्क है कि प्रार्थी ने अनुचित प्रभाव से अथवा 
छलकपट से निगम द्वारा उसका त्याग -पत्र प्राप्त करना 
प्रकट नही किया है, अपितु यह कथन किया है कि प्रार्थी 


20. म प्रकार प्रार्थी द्वारा लिखित इन पत्रों के अव 
लोकन से प्रार्थी द्वारा प्राप्त किया गया त्याग-पत्र सुविचारित 
व विचारपूर्वक दिया जाना प्रतीत होता है व में पत्र प्रार्थी 
में इस कथन को झटलाने हैं कि निगम द्वारा प्रार्थी को वेतन 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- - . 
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नहीं देने के कारण बाध्य होकर प्रार्थी ने अपना त्याग -पत्र ( 3 ) 1981 मैत्र . आई . मी . मान . सर्वोच्च न्याय . 194 
प्रस्तुत दिया । 

25. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मंभित विवाद का 
21 . जहां तक प्रार्थी की ओर से दिये गये इस तक का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि दिनांक 11. 6. 8 1 
प्रश्न है कि त्याग पत्र प्रदर्श एम - 63 दशात्मक है , इसकी पुष्टि में प्रार्थी की मेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही के न्यायोचित 
भी इ . को अन्तरवस्तु में नहीं होती है । इसके अन्तर्गत प्रार्थी होने से संबंधित अभिनिर्देशन विधिक दृष्टि में दोषपूर्ण है तथा 
आग कहीं भी यह लेख नहीं किया गया है कि किपी दशा के प्रार्थी भी आर . एम. महापि रा अपना त्याग पत्र स्वैच्छा में 
पूर्ण होने पर उमका त्याग-पत्र स्वीकार किया जाय । अत : दिया गया था न कि बाध्य होकर । न : प्रार्थो की अभ्यर्थना 
प्रार्थी का यह तर्क भी अपूष्टित रहा है । 

अस्वीकार की जाती है तथा प्रार्थी किसी तरह का कोई अन् 

तोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । 
22. उक्त तथ्यों की पृष्ठमि में ऐसा प्रतीत होता है 
कि प्रार्थी द्वारा अपना त्याग-पत्र प्रदर्ण एम - 63 निगम को 26. उपरोक्त आशय का पंचाट इम प्रकरण में पारित 
प्रस्तुत करने व इसकी स्वीकृति होने के पश्चात प्रार्थी के आवे किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनाय नियमानुमार 
दन पत्र पर निगम द्वारा उमक देय वेतन व अन्य देय राशि भेजा जाये । 
का भुगतान किया गया तथा इम भुगतान के पश्चात् प्रार्थी ने 

आर. सी . शर्मा, न्यायधीश 
एक युक्तिपूर्ण पद्धति मे इसे यह आधार बनाने हा प्रकट किया 
है कि पूर्व में उसे वेतन व अन्य परिलाभ निगम द्वारा जो 

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1997 
प्रदान नहीं किये गये थे उनमे बाध्य होकर उसके बाग त्याग 

का० प्रा० 1150 - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
पत्र प्रवर्ण एम - 63 निगम को दिया गया । किन्तु तथ्यों के 

( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनमरण में , केन्द्रीय 
उक्त परिवेश में प्रार्थी के इस कथन की पुष्टि नहीं हुई है । 

सरकार म० युनाईटेड कैन्टीन मविमेज , बी०पी०सी०एल . 
ऐमा परिलक्षित होता है कि निगम द्वारा प्रार्थी के न्याग पत्र 

के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 
को स्वीकार करने के उपरान्त एक सेवा निवृत होने वाले 

अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
कर्मकार को जो मुविधा प्रदान की जा सकती थी उम म्हण 

अधिकरण, (सं०- 2 ) मुम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती 
में उसे पकाया वेतन देने हा संबंधित समायोजन किया गया 

है , जो केन्द्रीय सरकार को 7- 4- 97 को प्राप्त हुआ था । 
है । अत : प्रार्थी द्वारा अपनाया गया बाध्यता का आधार वह 
प्रमाणित करने में विफल रहा है । 

[ संख्या-एल० 20040/ 95/ 94-पाई पार० ( सी०-I ) ] 

अज मोहन , डैस्क अधिकारी 
23. यहां यह लेख करना भी उचित होगा कि यह 
अभिनिर्देशन इस आशय का किया गया है कि क्या दिनांक 

New Delhi , the sth April , 1997 
11. 6. 8 1, से प्रार्थी को मेयाएं समाप्त करने की कार्यवाही 

S. O . 1150 . ---In pursuance of Section 17 of the Industrial 
न्योर्याचत है प्रकटत : विपक्षी निगम द्वारा प्रार्थी को सेवा मक्त Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 

hereby publishes the award of the Central Government 
नहीं किया गया है अपितु स्वयं प्रार्थी जग अपना त्याग पन्न Industrial Tribunal, ( No . 2 ) Mumbai as shown in the Anne 

xure, in the industrial dispute betwcen the employers in 
प्रदर्श एम- 63 प्रस्तुत किया गया है व निगम द्वारा केबल मात्र 

relation to the management of M / s. United Canteon Services, 
आदेश प्रदर्श एम- 6 4 रा उसे स्वीकार किया गया है । इस के BPCL and their workmen , which was received by the Central 

Government on 7 -4 - 1997 . 
विपरीत यह अभिनिर्देशन भी किया गया है कि क्या प्रार्थी 

[ No. L - 20040 / 95 / 94-IR ( C -1 ) ] 
द्वारा प्रस्तुत न्याग पत्र दिनांक 11. 6. 81 उसके द्वाया बाध्य 

BRAJ MOHAN , Desk Officer 
होकर प्रस्तुत किया गया अथवा उसे स्वीकार किया जाना 
औतिचित्यपूर्ण है ? इस प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा जो 

ANNEXURE 
विवाद संघभित किया गया है उसका अभिनिर्देगन विधिक 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
दृष्टि से दोषपूर्ण है । 

____ TRIBUNAL NO. 2. MUMBAI 

PRESENT : 
24. विज्ञान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा इसके विपरीत यह तर्क 

Shri S . B . Panse , Presiding Officer , 
दिया गया है कि मा अभिनिर्देशन मंभित किया जा सकता 

Reference No. CGIT - 2 / 1 of 1996 
है तथा इस संबंध में उन्होंने निम्न न्याधिक दृष्टान्तों को प्रस्तुत 

Employers in relation to the management of M /s. United 

Canteen Services , BPCL Contractor 
किया , किन्तु उनके तथ्य विचाराधीन प्रकरण के एक रूप के 
नहीं होने के कारण उनसे विधान प्रतिनिधि प्रार्थी के तर्क की 

AND 
पुष्टि नहीं हो पाई है । अत : विधान प्रतिनिधि का यह तर्फ 

Thelr Workmen . 
अस्वीकार किया जाता है । 

APPEARANCE : 


For the Employer No. 1 - No Appearance. 

No . 2 - Mr. S . K . Talsania and Mr. V . H . Kantharia 
Advocates . 


1. 1984 ( i ) एल . एल. एन. ( मा . बाम्बे उच्च न्याय . ) 203 
( 2 ) 1984, लैब . आई. सी०मान . सर्वोच्च उच्च न्याय . 102 
968 GI/ 97 - 9 


For the Workmen - Mr. M . R. Anchan, Advocate. 
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Mumbai, the 26th March , 1997 

the services of the worker on 19 - 1 - 97 after holding a depart 
AWARD 

mental inquiry . The contract of M / s. United Canteen 

Services come to an end on 31- 12 -91, and a fresh contract 
The Government of India , Ministry of Labour by its 

was given to M s. Popular Catering Services to run the 
Order No. L -20040 95 / 94 - IR ( Coa - I ) dated 27 - 12 - 95 , had 

canteen . It is submitted that the trade union known as 
referred to the following industrial dispute for adjudication . Lalabavata Hotel and Bakery Mazdoor Union fled & writ 

petition No. 891 of 1992 in the High Court of Judicato of 
" Whether the action of M /s. United Canteen Services 

Bombay. It was decided on 17 - 3 - 92 by which it was directed 
Contractors for M / s. BPCL. , in terminating the 

that the workers working in the Canteen are to be absorbed 
Services of Shri Dattaram Koli is justified or not ? 

as regular employees and the order was effect from 1 - 4 - 93 . 
if not , to what benefit the workmen is entitles! ?" 

It is averred that the name of the worker does not figure in 

the list of contract labour set out in Exhibit- A to the writ 
2 . The workman Dattaram Koli filed a statement of claim petition in which the Hon blo High Court directed the 
at Exhibit - 4 , He contended that he way employed as a Corporation to absorb as the number of workman from 
trolley boy in departmental canteen of BPCL , Mchul in amongst the contract labour whose names are set out 
1969. In that period the canteen was given on contract to in Exhibit- A to the said writ petition and presently 
M / s. United Canteen Services Private Limited by BPCL Working in the Refinery canteen . It is therefore submitted 
On 28 - 10 - 86 he was suspended . Subsequently he was issued 

that linder such circumstances the workinan is not cntitled 
chargesheet dated 17 - 11 - 86 , for different misconducts . 

to the reliefs as claimed on the basis of the Tudyment of the 

Hish Court. For all these rersons it is stibmitted that no 
3 . The workman asserted that a domestic cnquiry was Order can be given against BPCL for joining the worker 
held against him which was against the Principles of Natural 

as an emnlovee of the BPCL . It is further plended that 
Justice . He was not given copy of the alleged complaint 

if the Tribunal comes to the conclusion that 10 direction 
against him on which hasis the chargesheet was issued . He has to he given against the Bharat Petroleum Corporation , 
was also not asked to explain and submit explanation in 

Thuis in that case it may be given an opportunity to justify 
respect of the chargesheet. He also pleaded that he was its action . 
not given a list of witnesses. It is a verred that the findings 
of the inquiry officer arc perverse . The disciplinary autho 
rity on the basis of the perverse report of the inquiry officer 

11. The issue that fall for niy consideration and my 
dismissed him from service on 29th January , 1987. 

findings thereon are as follows : 


ISSUES 


FINDINGS 


1 . 


No 


4 . The workman then raised an industrial dispute before 
the Assistant Labour Commissionsr , Bombay . There was 
no settlement. In the result the Commissioner referred the 
dispute to Seventh Tabour Court , Bombav being Reference 
No. 815 of 1987. The Contractor risc objection reparding 
the furisdiction . Ultimately the union gave an application 
for withdınwal of the disnute and accordingly the Labour 
Court dienosed off the clinpite . "Thereafter again the matter 
was referred to the Assistant Tabour Commissioner Central 
Bombay who in turn referred the dispute to this Tribunal. 


Whether there is any relationship of the 
worker and the Bhurat Petroleum Corpora 
tion as employer and employed ? 


2 . 


to any 


Whether the workers is entitled 
reliefs against the RP .CL. ? 


3 . 


Whether the domestic enquiry which was 
held acainst the workman was against the 
Principles of Natural Justice ? 


4. 


Whether the findings of the inquiry officer 
are perverse ? 


Yes 


5 . 1 he workman pleadel that the Canteen Emnlovees of 
Bharat Petroleum Cornoration Limitrd filed a writ petition 
before the Rombav Hiph Court nraving for aholition of the 
contract Tahour sustem to the Bharat Patrolerim Corneration 
Ltd . The Hivh Court directed tho Rhasnt Petroleum Cor 
mention Timitmd to holish the contract Inhour Sustein , 
Sutrcanently the pinnlover of the canteen of the Bharat 
Petroleum Cormoration Limitent beenme the reaulas employees 
of the Bharat Petreloum ( ornoration from 1993 onwards . 

6 . The workmon pleaded that as the inquiry was against 


5 . Whether the workman is cntitled to any No, as he 
reliefs ? 

claimed the 

rolief against 
the BPCL only . 


the princinles of Natural Justice and the findings are rerverse 
the Tribunal may nleas hold that the action of M s . 
United Canteen Services Contoret for M / S . BPCL in termi 
nating his cervice is illegal and not justified and he is cntitled 
to trinatatement in Service with full back wages and 
continuity of service , 


7. Even thouch United Contoen Services were duly served 
they remained absent. 


8 The Bharat Petroleum Cornoration sunnlied another 
address of the TTnitedi ranteen Cerviria where the notions 
were send hv Peristera, nost acknowledrement duc . But 
it roma hack with an pongament Inft 

9 . The Bharat Petroleuni Corporation Limited resisted 
the claim by the Written statement Exhibit- 5 . It is pleaded 
that at no point if t me there was an emplover and en wovee 
relationship between the worker and the Bharat Petroleum 
Marmoration Limited . It is also nlended that at no point 
BPCL was the emplover in relation to management of 
tinitron Contmen Services. Tt is averred that the canteen 
eminloveri Koli and the disciplinary action was taken noinst 
him hy the canteen The inctificntion is before the Tribunal 
but is without the involvement of the BPrl in the matter . 
It is nyerred that the inclusion of Bharat Petroleum Cornar: 
tion Limited in this rcfercice is a clear case of misirinkler 
of norties. 


REASONS 
12 . Certain facts can be said to be not in dispute , The 
worker was appointed as it trolley boy in the canteen run 
by United Canteen Scrvice Cortract at Bharat Petroleum 
Corporation ( R ) Mehul. He was alleged to have committed 
a major misconduct and was suspended on 28 - 10 - 86 . After 
due inquiry a chargesheet was given to him on 17 - 11 - 86 . 
Then there was a domestic inquiry . The inquiry officer 
submitted his report and at last the Union Canteen Services 
dismissed his service on 29 - 1 - 87. 

13 . The writ petition wis filed by Lalbavta Hotel and 
Bakery Mazdoor Union hearing No. 891 of 1992 against 
the BPCL and Popular Catering Services (Ex -62) . It is 
pertinent to note that his Lordships allowed the writ petition 
and ordered that there should be abolition of the system of 

contract labour existing in the canteen and the refinery 
with effect from 1 -4 - 93 . It also directed for absorbtion 
of the canteen labourers presently working. It can be seen 
that. that order was confirmed by the Supreme Court 
( Fxhibit-6 / 2 ) . The contract of the United Canteen Service 
came to an end on 31- 12- 91 and a new contract was given 
to M / s . Popular Caterion Services to run the said canteen . 
It is therofore in the writ petition M / s . Popular Catering 
services was the Respondent No. S . It is not in disputo 

that Kole the present worker was not listed in the 
list of the worker in the writ petition. Obyiously because 
he was dismissed from service long back that is on 29. 1 -87. 

It is therefore rightly argued on behalf of the management 
of BPCL that no relief can be given to the worker on the 
hasis of the Hinh Court Judement. It can be further seen 
that the M / s. United Canteen Services were not party to 


10 . The management pleaded that the contract was given 
to the M s United Conteen Services to run the canteen of 
the BPCI, ( Refinery ) ist Mehul. The canteen terminated 
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WITH FIT TUT: 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - = 

- 
the writ petition nor the present worker . Therefore it is 
rightly submitçed before me that d $ there is 110 relationship 
of employer and employces or a master ind servant between 
the present workman and the Bharat Petroltum Corporation 
no relief can be given to the worker against the Bharat 
Petroicum Corporation Limited . 


S . O . 1151. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, ( No . 2 ) , Mumbai as shown in the Anne 
Xure in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of M / s. BPCL and their workmen , which 
was received by the Central Government on 7- 4 - 1997. 


14 . Dattaram Kisan Koli ( Exhibil- 7 ) alfirmed that he 
was suspended on 28 - 10 - 86 . Later on 17- 11- 80 he was given 
a chargeshecl alleging misconducts : 
( 1 ) Riotous disorderly or indecent behuviour on the 

promises of the establishment ; 
( 2 ) Use of abusive language , threatening and coercing 

within the premises ; 


INo. L - 20040 / 97 95- IR ( C - 1 ) ] 
BRAJ MOHAN , Desk Officer 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAI, NO . 2 , MUMBAI 


( 3 ) Commission of any act subversive of discipline or 

good behaviour on the premises of the establish 

ment. 
Then the inquiry was started against him . He affirmed 
that he was not given an opportunity to give his say 
in regard to the chargesbeet which was issued to him . 
He then wrote a letter dated 24 - 11- 86 and called for 
copies of complaint and Shri Krishnamurthy but it was 
not given to him . He was also not given a show cause 
notice in the matter . He therefore subinilled that the 
inquiry which was held against him 18 against the principles 
of natural justice . There is no cross examination by United 
Canteen Services us the party is absent. Under sucli cir 
cumstances there is no reason for accepting the word of 
Koli that the inquiry which was held against him is against 
the Principles of Natural Justice . 


PRESENT : 

Shri S. B . Panse, Presiding Ollicer, 

Reference No. CGIT -2 / 18 of 1996 
Employers in relation to tic management of Bhurat 
Petroleum Corporation Lid . 

AND 

Their Worknien . 
APPEARANCE : 

For the Employer — Mr. R . S. Pai, Advocate . 


For the Workmen - Mr. Kunda , N . Samant, Advocate . 

Mumbai, the 17th March , 1997 


• 15 . The inquiry officer findings are based on the cvidence 
which was before him . But for the reasons stated above 
it has to be said that the findings are not correct. After 
going through the inquiry proceedings Exhibit-6 ; t it can 
be also scen that the findings of the inquiry officer are 
perverse . 


AWARD PART I 
The Government of India , Ministry of Labour by its Order 
No. L - 20040 /97 , 95 -JR (Coal- I ) dated 19 - 3 - 96 , had ieferred 
to the following industrial dispute for adjudication , 


" Whether the action of the management of Bharat 

Petroleum Corporation Ltd ., in dismissing the services 
of Shri V . N . Shindc w . e. , 1 - 2 - 48 is justified ? If 
not, to what relief is the workman entitled ?" 


16 . Mr. Anchan , the Learned Advocate for the worker 
had filed a written argumcnt at Exhibit- 12 . The relief 
which he has sought is against the Bharat Petroleum Cor 
poration Limited and not against the United Canteen Service . 
Really speaking now the United Canleen Service had no 
concern with the Bharat Petroleun Corporation Limited 
because their contract is already over and it was given to 
another contract. Further more in the year 1993 the 
contract system was abolished and the workers working 
at that time were also absorbed as the regular employees 
of the Bharat Petroleum Corporation Limited . In the result 
I record my findings on the issues accordingly and pass the 
following order : 


2 . V . N . Shinde joined the service of the company in 
the year 1986 . He was introduced by employment exchange , 
He was selected as a general workman in the post reserved 
for scheduled castes and scheduled tribes . Ho pleaded that 
he wils working sincercly, deligently und faithfully . 


ORDER 


3. On 26 - 9 - 87 he was suspended fo ; the alleged charge 
of disorderly or indecent behaviour, wilful falsification of 
personal records , wilful insubordination or disobedient and 
commission of any act submersive to good behaviour or 
discipline of the establishment. The churgeshect dated 5 - 10 - 87 
was issued to him . Later on it was dropped . 


The workman Koli is not entitled to any relief against 

M / s. Bharat Petroleum Corporation Limited , 
Dated : 26 -3 - 1997 

S. B . PANSE , Presiding Oflicer 


7 faraft, 8 907, 1997 
ATOSTO 1151:- - Teutforeni fuata ufafa, 1947 
( 1947 FT 14 ) of UIT 17 # 770 # , Firma 
सरकार मैसर्स बी०पी०सी०एल० के प्रबन्धतंत्र के संब नियो 
जकों और उनके कर्मकारों के बच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
( सं0 - 2 ) मम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो 
# FIT #TEAT # 7- 4- 97 # 7 M T 


4 . The workman contended that ugain on 1 - 2 - 88 he was 
given another chargesheet contending that his act amounted 
to misconduct under the companys standing order namely 
wilful falsification of the personal record or any record 
of the company and commission of any act submersive to 
good behaviour on the premises of the establishment. 
Thercafter the inquiry officer was appointed . A domestic 
inquiry was conducted against him . It is submitted that 
the charges which were levelled against him wero defectivo 
and no precise misconducts were mentioned in it. It is 
further pleaded that the inquiry which was conducted against 
him was against the principles of natural justice and the 
report of the inquiry officer is perverse . It is not based 
on legal evidence . It is further pleaded that the disciplinary 
authority did not consider the report properly and acted 
on it mechanically . It is ayerred that the appeal was also 
dismissed mechanically . Accordiag to him the punishment 
which was awarded to him is disproportionate to the charges 
proved . Ho thereforo praved for reinstatement in service with 
continuity alongwith back wagos . 


[* * 41- - TT0- 20040 / 97 / 95 - 9760 FTTO ( # 70 - I] 

ब्रज मोहम , डैस्क अधिकारी 


5. The management resisted the claim by the written 
statement Exhibit-4 , It is averred that the disciplinary 
· Huthority exonerated the workman for the charges lovolled 


- 


- 


- 
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against him by the chargesheet dated 5 - 10 -87. But so far The above act of yours amounts to misconduct under the 
as the charges levelled against him by the chargesheet dated compunys standing orders as applicablo to you , namcly : 

1 - 2 -88 is concerncd he was found guilty . It is asserted 
that the inquiry which was conducted against the workman 

Wilful falsification of personal record or any record 
was as per the principles of natural justice and the findings 

of company commission of any act subversive of 
of the inquiry officer are based on the evidence before him . 

good behaviour of establishment." 
It is denied that the charges levelled against the workman 
werc vague. It is therefore submitted that the workman is 

II. After reading this it is very clear that there is no 
not entitled to any of the reliefs. 

ambiguity and it is very clear . The defect one can say 

in the chargcsheet is not mentioning of the number of the 
6 . The workman filed a rejoinder at Exhibit-6 and reite standing order but it hardly matters . I do not find any 
rated the contentons takcn hy him in tho statement of jnerit in the contention of Ms. Samant the Learned Advocate 
claim . 

for the worker that that has caused injustico to the worker 

and it has to be said the inquiry which was held against the 
7 . The issues arc framed at Exhibit- 12 . The issues Nos. workman was against the Principles of Natural Justice . 
1 and 2 are treated as a preliminary issues. The issues and 
my findings thereon are as 

12 , D . N . Reddy ( Exbibit - 22 ) and Ekbote ( Exhibit - 23 ) 

the present officer and tho inquiry other corroborates caclı 
ISSUES 

FINDINGS 

other on tho point that the domescic enquiry which was 

held against the workman wils according to the principles 
1 . Whether the domestic inquiry which was No 

of natural justice . It is categorically mentioned that the 
held against the workman was against the 

chargeshcet was explained to tho worker which he under 
Principles of Natural Justice ? 

stood but there is no mention of that the worker under 

stood the same. I do not think that, that can be said to 
Whether the findings of the inquiry No 

be illegality in the proceedings . The inquiry officer also 
officer arc perverse ? 

afflrmed that a copy of the standing order was issued to 

the worker . He denied the suggestion that he cross - examined 
REASONS 

the worker in the domestic inquiry . From the inquiry 

proceeding also it cannot be said , he took a scarching cross 
8 . Vijay Nunaji Shinde ( Exhibit- 10 ) in his cross- exami 
nation admits that the form ( Ex -8 / 15 ) which is dated 

examination of the worker 29 alleged by him . Because 

there was a presenting officer who had done the job . He 
19 - 2 - 86 was signed by him , It refers to a question if you 

does not dispute the position that he had not asked thọ 
over suffered from an occupational diseasc or un injury . 

workmun the question why the witnesses are deposing falsely 
It also refers to nervous disease of any kind for which the 

against him . Infact that has not created any problem in 
workman had replied in the negative, Thereafter he was 

that inquiry . The learned advocate for the worker placed 
medically examined and was given a job . Ho tried to submit 

reliance on Associated Cement Companies Ltd . and Their 
that somo worker filled the form but he has not examined 

-workman 1963 II LLJ 396 wherein it is observed by Their 
by him nor it is his case that the information was not given 

Lordships workman be asked whether he wants to give 
by him . 

any explanation about the evidence lead against him . It is 
9 . He admits that he had not complained to any body 

not that an opportunity was not given to the worker for 

leading cvilience . 
against the inquiry oflicer. He had signed the inquiry pro 

There is a different way of putting 2 
ceedings after receipt of the chargeshect. He was represen 

question . I do not find that the ratio given in the above 
ted by one Hinduja the defence representative . The proceed 

stated authority hay violated by Mr. Ekhote in this inquiry , 
ing was in English . According to him he did not follow 

Further it can be seen that thc facts of that case are quiet 
tho samc. But it is without any basis. Because in the 

different from the facts before me. 
inquiry proceedings it is mentioned thut the proceedings will 
be recorded in English and will be explained in Marubi. 13, lo this case ovidence of Dr. Deshmukh was not 
There is no record to show that at no stage there was objec recorded in person . He was send a questionnare by tho 
tion on behalf of the worker for such u procedure or any inquiry officer on the represcntation by the managemcnt 
complaint that ho never followed the proceedings. Now thic representative which Dr. Deshmukh answered . Therçafter 
contentions which is tricd to be taken in the affidavit appears tho defence representative put his question which were again 
to bc An after thought. 

send to Dr. Deshmukh by the inquiry officer which ho 

answered . Infact while adopting this procedure no objection 
10 . In the statement of claim contentions appears to be appears to have been taken by the defence representative. 
that the charge which was levelled against him was not precise When the matter way argued before me it is tried to submit 
and specific . It is at Exhibit - 8 / 9 . It rends. " You were that under such circumstances the evidence of Dr. Deshmukh 
engaged as General Operative in the Corporation s services should not be replied upon. I am not inclined to accept 
on 19 - 2 - 1986 . You were sent for pre -employment medicul this . The procedure to be followed in a domestic enquiry 
examination to the company s Medical Officer on 19 - 2 - 1986 is the choice of the inquiry officer but at the samo time it 
before employing you in company s service . At this juncture has to be seen that it has not coused any prejudice to 
on 19 -2 - 86 you filled in pre employment medical examina the worker or to the management. Here in this case both 
tion from ( Annexure A ) and in answer to item 3 which of them were given an opportunity to put the questions to 
required to say whether you have ever suffered from Nervous the doctor by a questionnaire . After going through that 
disease of any kind and any other illness you entered you ans quesitonnaire I do not think that any more purpose would 
wer as "NO " in both places . 

havo served if he would have come before the inquiry officer 

for leading evidence . 
In item 5 of the form , you have signed a declusation 
and have agreed that in the event of any statement found 

14 . The Learned Advocate for the worker placed relianco 
to be wrong the company may huve unwittingly engaged 

on Sur Enamel and Stamping Works , Ltd , and Their work 
your Services, you shall therefore have no claim against 

man 1963 JI LLJ 367 wheroin Their Lordship have observed 
the company if for these rcasons you are discharges from its 

that the inquiry cannot be said to be have been proporly 
servicos. 

held unless the witnesses are exumined ordinarily in tho 

presence of the employees in respect of the charges. Hero 
You have sent a letter dated 15 - 10 -87 to Dy. Manager the word ordinarily is used . Further more for the reasons 
I. R . ( R ) stating that you have suffered from Schizophrenia stated above and looking to the facts in the case cited 
in the year 1984 and you were treated by Dr. D , K . Desh above , the procedure which was adopted by the inquiry 
mukh (Annexurc D ) you have also enclosed a certificate officer cannot be said to be illegal and prejudiced to the 
from Dr, Deshmukh dated 14 - 10 - 87 where in he has certi worker . 
fied that you are suffering from Schizophrenia and you have 
suffered similar disease in 1984 ( Annexure C ) . 

15. Mr. Pai, the Learned Advocate for the management 

placed reliance on Syed Ahmed Magdoon Syed Vs. Bank of 
You have therefore given an untrue answer in your India and Ors . 1994 II CLR 284. In that caso the worker 
pre- employment medical examination form and have also was not explained the circumstances appearing against him 
withheld the fact that you have suffered from Schizophrenia in cvidence as required by the regulations. It is observed 
in the year 1984 . 

by their Lordships that the aforesnid aspect do not invalidate 
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the departmental inquiry nor it can be said that the Principles 

माननीय विधायक श्री गुरुदास चटर्जी की मध्यस्था से प्रबन्धन 
of Natural Justice were violated . 1 rely upon the fatio 
given in the above said authority to substantialc my carlier और मजदूरों ने सय किया है कि दोनों पक्ष भविष्य में 
reasons. It is tried to argue thut the findings of the inquiry 
officer are perverse . The inquiry procecdings are at Exhibit 

आपसी भाई चारे के माहौल में कारखाने को चाल करेंगे 
8. 13. Mr, Ekbote the inquiry oflicer had given his report 
( Exhibit - 8 / 16 ) 

किनी प्रकार की शिकायत को प्रापम में बैठ कर मममीता 
dated 10 -988. He had considered the 
evidence of V . B . Salvę (MW / 1 ), D , K . Bhosale (MW -2 ) , कर लंगा यदि अावश्यकता पड़ी तो मध्यस्थों की सहायता 
Dr. S. M . Shanbagh ( MW. 3 ) alongwith the documents such 
is cmployment medical cxamination form , certificates dated ली जायेगी । 
14- 10- 87, 27-11- 87 and 15- 2 - 88 issued by Dr. D . K . Desh 
mukh to the worker and letters of the worker dated 15 - 10 - 87 

( 1 ) प्रबन्धन किमो भी मजदूरों को कारखाना चालू 
11 - 10 - 87 and 30 - 11 -87. While giving the report the inquiry 
officer also considered the answeres given by him to the 

होने पर वगैर किसी कारण तंग और काम में 
questionnaires send to Dr. Deshmukh . He had given his 
detailed report based on the evidence namely oral and 

नहीं बैठायंगे । 
documents before him . The inquiry officer rightly came to 
the conclusion that the charge which was levelled against 

( 2 ) नियमानुसार एवं परिस्थिति के अनुकूल मजदुरों को 
the workman was proved . I do not find any perversity 

__ प्रबन्धन सभी सुविधायें देंगे । 
the findings of the inquiry officer . For all these reasons 
I record my findings on the issues accordingly and pass the 

( 3 ) मजदूर भी अपना काम ईमानदारी एवं निष्ठा में 
following order : 

करेंगे ताकि प्रबन्धन को कोई शिकायत नहो 
ORDER 

हो । 
The inquiry which was held against the workman 
was as per the principles of natural justice . The 

( 4 ) काम नहीं पैम। नही का स्वरुप होगा । 
findings of the inquiry officer are not perverse . 
Dated : 17-3-1997 

( 5 ) मजदूरों की मकाया राशि यदि पावना होगी तो 
S. B . PANSE , Presiding Officer 

प्रबंधन उसका भुगतान करेगी । 

( 6 ) प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार की मजदरों की छंटनी 
नई दिल्ली , 9 अप्रैल , 1997 

नहीं होगी वर्गर किसी कारण मे । 
काग्रा०115 2: - - औद्योगिक विकाद अधिनियम , 1947 

( 7 ) प्रबंधन स्वयं मालिकों ने आश्वासन दिया कि किसी 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 

भी शतं पर कोई भी बाहरी व्यक्ति अथवा अपराधी 
मरकार म० , पपन हाई कोक इंडस्ट्रीन के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 

चरित्न के लोग कारखाने के मामले में हस्तक्षेप 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबन्ध में निर्दिष्ट 

नहीं करेंगे । 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार ओद्योगिक प्रधिकरण , 

यह समझोता यातां विपक्षीय हुई है । 
( सं0 - 1 ) , धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 

हस्ताक्षर : 
केन्द्रीय सरकार को 8- 4- 97 को प्रान हुया था । 

मध्यस्थ : 

प्रबंधन 

मजबूर 
[ सं० एल -20012/ 37/ 9 3-प्राई ० प्रार० ( सी०-I) ] 
___ अज मोहन , डेस्क अधिकारी 

ANNEXURE 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
New Delhi, the 5th April, 1997 

TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 

In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) ( d ) (2A) 
S . O . 1152. - In pursuance of Section 17 of the edustrial 

of the Industrial Disputes Act, 1947. 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes tho award of the Central Government Indus 

Reference No. 56 of 1994 
trial Tribunal, INo. 1 ) , Dhanbad a shown in the Annexure 
in the Industrial Dispute between the employers in relation Parties : 
to the management of M /s. Pawan Hard Coke Industries 
and their workmen , which was received by the Central 

Employers in relation to tlc management of M / s. Pawan 
Government on 8 -4 - 97 . 

Hard Coke Industries . 
ENo . L -20012 / 37 / 93-IR( C - 1 ) ] 

AND 
BRAJ MOHAN , Desk Officer 

Their Workmen. 
सेव । में , 

Present : 
उपायुक्त , 

Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer . 
धनबाद । 

Appearances : 
द्वारा : - - अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद । 

For the Employers : Shri B. Joshi , Advocate. 
समझौता वार्ता 

For the Workmen : Shri D . Mukherjee, Secretary, Bihar 

Colliery Kamgar Union . 
आज दिनांक 20- 3- 93 को सर्व श्री पवन हाई कोक 

STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coke 
इंउम्ट्रीज , रतनपुरा ( गोबिन्दपुर ) धनबाद में प्रबन्धन एवं 

Dated , the 1st April , 1997 
मजदरों के श्रापसी विवाद के कारण जोधारन 144सोप्रार . 

AWARD 
पी०मी० प्रशासन द्वारा लगा दिया था फलस्वरुप कारखाना 

By Order No . L - 20012 ( 37) / 93 - I. R . ( Coal -1 ) dated 25 - 3 - 94 
बन्द है , जिमकी वजह में प्रबंधन तथा मजदूरों को हानि the Central Government in the Ministry of Labour has, in 

exercise of the powers conferred by clause (d ) of sub - section 
हो रही है । अतः सर्वश्री ओ०पी० लाल , सं०वि०स० एवं 

(1 ) and sub -section (2A ) of Section 10 of the Industrial 
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Disputes Act, 1947,, referred the following disputo for ad 

5 . That this Settlement resolved all the industrial dis 
judication to this Tribunal : 

pute with respect of Sri Md. Mustafa . 
" Whether the action of the macageipent of Mi s, Pawan 

That Sri Kailash Prasad Chauhan has regretted for 
Hard Coke Industries , Ratanpur, Govindpur, Dhan 

his misconduct and gave assurance to the manage 
bad in stopping workers from work w . e. f. 5 - 9 - 92 is 

inent und gave assurance to the management, 
justifiod ? If not, what relief arc the concerned 

that in tutuie ho shell maintain tho discipline ; 
workmen entitled to ? " 

as such he is emp.oyed with effect from 11 - 10 - 1993 

on the same wages , and terms & conditions, which 
2 . The dispute has been settled by thc management and 

was , being paid to him before dismissal. He shall 
the sponsoring union out of the Tribunal. A memorandum 

have no claim whatsoever in respect of wages and 
of settlement has been sled in this Tribunal, I have gone 

other benefits for the idle period . 
through the terms of settlement and I find then quite fair 
and reasonable . I allow the prayer and pass an award in 

That the representative of the Union also assured 
terms of the settlement dt. 20 3 . 3 and 10 - 10 - 93 . The mcmo 

that Sri Kailash Prasad Chauhan shall maintain 
randum of settlement shall form part of this award . 

discipline and work - hongstly , sincerely , and never 

disturb the smooth funning ot tho industries . 
- 3 , Lot a copy of this award be sent to the Ministry as 
required under Scc. 15 of the I. D . Act, 1947. 

That this Settlement is fair and proper and the 

parties huving -understood the game, have put in , 
TARKESHWAR PRASAD , Presiding Officer 

their signatures hereinunder. 
FORM -H 

That it was resolved that, a copy of this Settlement 
(See Rule -38 ) 

be filed before the Assistant Labour Commissioner 

( C ) , Dhanbad and the said authority may be req 
FORM FOR MEMORANDUM OF SETTLEMENT 

uested to accept the Settlement and register the same 

and forward a copy of this Settlement to the Min 
NAMES OF PARTIES ; 

istry of Labour , New Delhi in accordance with the 

provisions of Industrial Disputes Act, 1947 . 
Representing Employer : Sri Binod Kumar Dhukania , 
Partner of M / s, Pawan Hard Coke Industries , 

SIGNATURES OF THE PARTIES 
Ratanpura , P . O . Gobindpur, District- Dhanbad . 

1 . . . . . . . . 
Representing Workmen : Sri Guru Das Chatterjee , M .LA , 

Signature of the Represcntative 
This Settlement is made on 10 + ! day of October , 1993 

of the Employer 
by and between the employers of M /s . Pawan Hard Coke 
Industries as onc part and the workmen represented by Sri 

Signaturo of the Representative 
Guru Das Chatterjee, M . L . A . 45 Other Part. 

of the Workmen . 

Signature of the Workmen 
SHORT RECITAL OF THE CASE 

( 1 ) Md. Mustafa , 

( 2 ) Kailash Prasad Chauhan 
Sarvshri Mohammad Mustafu and Kailash Prasad Chauhan , 
both , were dismissed from their services for proved mis 

WITNESSES : 
conduct. They have roised an industrial dispute which is 
pending before the Assistant Labour Commissioner ( C ) , 

1. Mahabir Singh 
Dhanbad . 

2 . Chandial Clulhji 


9 . 


2.. . .. . . . 


ini Ri 


Good sense having prevailed , both the parties settled the 
industrial dispute amicably , which is pending before the 
Assistant Labour Commissioner ( C ), Dhanbad on the fol 
lowing : 

TERMS AND CONDITIONS 
That Shri Md. Mustafa tendered his resignation 
and his resignation was uccepted by the employer. 


That Shri Mustafa shall be paid lump sum of 
Rs. 30 ,000.00 (Rupees Thirty thousands) only by 
way of and including Gratuily payable to him under 
the Payment of Gratuity Act, 1972 , Bonus payable 
to him under the Payment of Bonus Act, 1965, 
for the year 1992- 93, Leave Wagen, Earned Wages 
and all other dues . 


forft, 99 , 1997 
FITUTTO 1153: - - tafiti faaiz fatta , 1947 
( 1947 T 14 ) ait gri 17 & HET # , for 
सरकार मै० ई०सी०एल के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , ( सं० - 1 ) , 
धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सर 
FIT FT 8 - 4- 97 777 7 1 
[ 70 - 20012/ 261/91- 160H /T ( 10 -1 ) ] 

बज मोहन , डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 9th April , 1997 i 


(1) Calculation of Gratuity : 
Total nos. of years worked - 17 years 

Last wages drawn - Rs. 46. 254 per day. 
Total Gratuity payable to him Rs. 11,759, 29 Paise. 
( Rupees Eleven thousands Seven hundrel fifty nine and Pajse 
Twentyninc ) only . 
3 . That the aforesaid amount of Rs . 30 ,000 .00 (Rupees 

Thirty thousands) only shall be paid and is being 
paid to him by way of crossed Account Pavec 
Cheque vide Cheque No. 053187 of dated 10 - 10 -93 
drawn on the Union Bank of India , Dhanbad 
Branch , for a sum of Rs. 30 , 000 / - (Rupees Thirty 
thousand ) as aforosaid . 


S . O . 1153. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal (No . 1), Dhanbad as shown in the Annexure 
in the ludustrial Dispute between the employers in relation 
to the management of M / s . E . C . L . and thoir workmen , which 
was received by the Central Govornment on 8 -4 -97. 


[NO. L -20012 /261 /91- IR ( C - 1) ] 

BRAJ MOHAN , Desk Officer 

ANNEXUE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 
In the matter of a refercivo under Section 10 (1 )(d ) (2A ) of 

the Industrial Disputes Act, 1947 


4 . That Sri Md. Mustafa shall have no other claim 

wbratsooper with respect to his, services, bratuity , 
bonus, Teaye -wagos and for any other ducs . . . 


[ 479 III . 3 (ii) ] .. .. . . ..NICA FI TTT : H 3,16:97 
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: 13,10-19 : : . .. : : : 
- - - 

- -- - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - 

- - 

- - 
- --- - - - - - - - 

S E GA M 
Reference No. 85 of 1992 

3 . This settlement will takc effect from the date the Hon ble 

Tribunal accept this settlement as fair and proper and is 
PARTIES : 

pleased to pass an award in teims of the settlement. 
Employers in relation to the management of Kumardhubi 

Both the parties pray that the Hon blo Tribunal may ho 
Colliery of M /s. E . C . Ltd. 

pleased to accept this settlement as fair and proper and 

may be further pleased to pass an award in terms of this . 
AND 

fcttlement. 
Their Workman , 

Sư . - 
PRESENT : 

Sri Awadesh Kr. Singh , 

R . C . M . Ş . . . 
Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer. 

Sd . / 
APPEARANCES : 

Sựi Harinarayan Yadav, 
For the Employors : Shri B . M . Prasad , Advocate.. : : 

Concerned Worker . 

Sd . / 
For the Workman : Shri S . Bose, Treasurer, Rashtriya 

(S . N . Singh ), 
· Colliery Mazdoor Sangh . 

Personnel Manager 

Sal. 
STATE : Bihar. · INDUSTRY : Coal. 

(A . P . Yadav ), 
Dated, the 2nd April, 1997 

Personnel Manager 
AWARD 

Witnesses : 
By Order No. L - 20012 ( 262) / 91- I. R . ( Coal- I ) dated 27- 8 -92 · 1. Arun Seraphia, Os , Mugma Arco. : 
the Central Government in the Ministry of Labour has, in 
exercise of the powers conferred by, clause ( d ) of sub- section 

2 . Shambhu Nath Singh , Clerk -BO UP . 
( 1 ) and sub - section (2A ) of Section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adju 

foreft , 9 HT, 1997 : : : 
dication to this Tribunal : 

1909101154 :- - iteitfra famig affaca , 1947 
-" Whether the action of the management of Kapasara 
... Arca of M / s. E . C . Ltd . in denying the correction ( 1947 # ! 14 ) 4T ETTT 17 TETT # , aparenta 

of age in respect of Shri Harinarayan Yaday, Tund ] 
Zamadar , Kumardhubi Colliery is ju tified if not, 47917 Ảo torto frontato serreria i de fpat 
to what relief the concerned workman is entitled ? " 

जकों और उनके कर्मचारी के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट 
2 . The dispute has been settled by the management and औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 
the sponsoring union out of the Tribunal. A memorandum 
of settlement has been filed in this Tribunal. I have gone ( 0 - 1 ) , TATE E it safe frat , 371 
through the terms of settlement and I find them quite fair 
and reasonable . I allow the Prayer and pass an award 

CFT FT 8 - - 97 TSIT 1 T . 
in terms of the settlement. The memorandum of settlement 
shall form part of this award . 

[FOTO -20012/ 114/89-9TATTO (970-1) ] 
3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as 

: : : : # 16 , it s 
required under Section 15 of the ID . Acț. 
: TARKESHWAR PRASAD , Presiding Officer 

.. New Delhi, the 9th April, 1997 ., s, i r 
BEFORH THE HONOURABLE PRESIDING OFFICER . . S .O . 1154. In pursuance of Sectiori 19 of the Industriat 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL . Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
. . NO . I, DHANBAD . . . . 

hereby publishes the award of the Central Government In 

(lustrial Tribunal (No. 1) , Dhanbad as shown in the Annexure 
1 . Reference No. 85 /92 of 1992 

in tho Industrial Dispute between the employers in relation 
PARTIES : 

to the management of M / s. B . C . C .L . and their workman , 

which was received by the Central Government on 8 - 4 -97. 
Employers in relation to the Management of Kumardhuhi 
Colliery of Eastern Coalfields Limited 

[No. L -200127114 789 - IR ( C -1) ] 
. . " . . " AND " 

BRAJ MOHAN , Desk Officer 
Their Workman (Represented by R . C .M .S .). 

ANNEXURE 
in • Joint Petition "of Compromisos - 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
Both parties herein concerned beg to submit as under : 

: - TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD..... 
1. That instant matter has heen pending long before 
the Management and the Union under discussion and 

In the matter of a reference under section 10x1ya ) (ZA ) of 
after series of negotiation between rarties it has 

. . - the Industrial Disputes Act , 1947 do 2 , ; ;! 
heen possible to come to an agreed settlement and 

Reference No . 201 of 1989 
instant matter has becii settled between the parties 
on following terms, 

PARTIES : : : . ; 
TERMS OF SETTI .EMENT : 

Employers in relation to the management of Dugda Coal 

Washery of M / s. BCCT.. - . . . 
* That Sri Hari Narayan Yadav , Tyndál workman herein 
concerned wilt be referred to . Anpex Medical Board for deter 
mination of his age and age so determined will be acccp ed 

. . ;, .. ,1. . AND . 
by both parties and my further dispiuc , will be raised by 

: Their Wortman . : : 
either the workman concerned himself or his Union repre 
senting his case in any court of law. in future .. . . . : PRESENT: 
2 - Hotti partjes agreed to withdraw the case from Tribunal. 

Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer : 
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APPEARANCES 

For the Employers : Shri H . Nath , Advocato . 

For the Workman : None . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal . 
Dated , the 1st April, 1997 

AWARD 


Reference No. 43 of 1995 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 
Jealgora Ropeways of Ms. BCCL . 

AND 

Their Worknyan 
PRESENT : 

Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer. 


By Order No . L - 20012 / 114 / 89 - I. R . (Coal- 1) dated 11 - 12 - 89 
tho Central Government in the Ministry of Labour has, in 
Oxercise of the powers conferred by clause (d ) of sub- section 
( 1 ) and sub - section (2A ) of Section 10 of the Industrial Dis 
putos Act, 1947, referred the following dispute for adju 
dication to this Tribunal : 


APPEARANCES : 


" Whether the management of M /s. Bharat Coking Coal 

Ltd . in relation to Dugda Coal Washery , Dugda , in 
justified in superannuating the workman Shri Chan 
drika Singh , Rigger with effeat from 31 - 7 - 88 if 
not, to what relief the said workman is entitled to ? " 


2 . The order of reference was received in this Tribunal 
on 15 - 12-89, Thereafter notices were issued to the parties 
and the parties fled thcir respective written statements and 
rejoinder . But since 2 - 3 - 93 none is appearing on behalf 
of the workman though several adjournments were given . 
Despite registered notice sent to the sponsoring union none 
was present on 1- 4 - 1997 . It, therefore , appears that neither 
the concerned workman nor the sponsoring union is interested 
in prosecuting the prosent case . 


For the Employers : Shii B . Joshi, Advocate. 
For the Workmen : Shri Anand Mohan Prasad , 

President, Coalfield Labour Union . 
STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , the 31st March , 1997 . 

AWARD 
By Order No. L - 20012 / 27 / 94 -I. R . ( Coal- I) , 
dated 1 -3 - 1995 the Central Government in the 
Ministry of Labour has , in exercise of the powers 
conferred by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) and sub 
section ( 2 - A ) of Section 10 of the Industrial Dis 
putes Act, 1947, referred the following dispute for 
adjudication to tliis Tribunal : 


3 . Under such circumstances I render a no dispute award 
in the present industrial dispute . 

TARKESHWAR PRASAD , Presidinr Officer 


af faraft, 9969 , 1997 


4709101155 - - uita fatt fafara, 1947 
( 1947 # 1 14 ) 7 gr 17 * 

# , ET 
सरकार में० बी०सी०सी०एल० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मचारी के बीच, अनबन्ध में निर्दिष्ट औद्यो 
fory feat # pretty fire profit from ( 02) 
धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
477 8- 4- 97 T G 647 
# 9 TETO - 20012/ 27 / 94- 91f09rco ( # TO - I) ] 

अज मोहन , ईस्क अधिकारी 


" Whether the action of the management of 

Jealgora Ropeways of M / s. BCCL in 
cancelling the retirement of Shri Keshav 
Bhuian under VRS and not giving it s 
benefits is justified ! If not, to what rc 

licf the concerned workman is entitled " 
2. The dispute has heen settled by the manage 
ment and the sponsoring union out of the Tribunal. 
A nemorandum of settlement has been filed in this 
Tribunal. I have gone through the terms of settle 
ment and I find them quite fair and reasonable . I 
allow the prayer and pass an award in terms of the 
settlement. The inemoranduri of settlement shall 
forni port of this award . 


3 , Let a copy of this award be sent to the Minis . 
try as required under Section 15 of the I. D . Act. 
1947. 

TARKESHWAR PRASAD , Presiding Officer. 


New Delhi, the sth April, 1997 
S , O . 1155 . In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Goverament hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2 ) , 
Dhanbad as shown in the Arineture in the Industrial 
Dispute between the employers in relation to the 
management of M / s. B . C . C .L . and their workman , 
which was received by the Central Govemment on 
8 -4 - 1997 

(No. L - 20012 /27 / 94 - IR ( C -I ) ] 

BRAJ MOHAN , Desk Officer , 


FORM — II 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 , DHANBAD 
In the matter of a reference under section 10 

( 1 ) ( a ) ( 2 - A ) of the Industrial Disputes 
Act, 1947. 


(Sec Rule --- 58 ) 
Meinorandum of settlenient arrived at between 
the management and Coal Field Labour Union . 
Chanbad , in accordance with the recommendation of 
the Joint Committec constituted at H . Qrs . Koyla 
Bhawan , in which Shri S , N . Mishra, the then G . M . 
( P ) /Member Joint Committee and Shri Anand 
Mohan Prasad , President. Coal-Field Labour Union 
arrived at a settlement duly approved by the Com 
petent authority vidc rcference No. BCCL /Per / IR ! 
JC / 06 / 0950 , dated 9 / 13 - 8 - 1996 issued by C .G . M . 
( P & IR ) , Koyla Bhavan . Accordingly a term of 


TITAT | | - - 9 : ( ii ) ] STINA TITTEE . 45 3, 1:997/ 13, 1919 
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settlement inade between the Management and Union 

AND 
15 iuppened below : 

Their Workman . 
SHORT RECITAL OF THE CASE 

The humble petition on behalf of the employers 
Shri Kesho Bhuiya Ex. Helper Bucketman , Ropa 

& Workmen above named respectfully sheweth : - - - 
ways Area had condered his resignation from service That the following disputc has been referred to 
under BPE - VRS on 19 -4 - 1992 which was accept this Hon blo Tribunal for adjudication , 
cd on 2 - 5 - 1992 . Later on when the Terminal hene 

" Whether the action of the Management of 
ſit, bills were prepareel it was cetected that Sri Kesho 

Jealgora Ropeway of M / s . B . C . C .L . in 
Bhuiya lad taken certain inauthoriscd paynıcnt 011 

connecting of the retirement of Shri Kesho 
account of LTC /LLTC in the year 1987 -88 amoun 

Bhujia under VRS not gving its benefits 
ling to Rs. 4492 / -. 

is justificd . If not to what relief the con 

cerned workian is entitled ?" . 
TERMS OF SETTI EMENT 

That both employers and the workman hold mu 
( 1 ) That payment of gratuity and terminal bene tual negotiations for an amicable settlement, 
fit unicer BPI -VRS will bupid to Shri Kesho Bliui. 

Tliat after discussion on several dates both the 
ya , Ex . Helper Bucketman deducting the excess suin 

parties have amicably settled the dispute and a 
paid to him on account of LTC /LLTC during the 

settlement has been arrived at betwecn the parties , 
year 1987 -88 amounting to Rs. 4492 + a sum of The aforcşuid settlement is at Annexure - A . 
Rs. 5000 /- as penalty from thc amount payable to 
wards the benefit under the BPE -VRS. 

That no dispute is existing letween the employers 

and workman . 
( 2 ) That no payment of interest will be paid It is , therefore humbly prayed that an award in 
towards gratuity payment or otherwisc . 

terins of the settlement may kindly be passed . 

For thic Woikinen , 
( 3 ) That the Union sholl not claim or raise any 

1. Sd ./ 
demand regarding monetary henefit or otherwise in 

( Illegible ). 
future before any statutory authority or otherwise . 

For the Employers . 
Representing Management 

Sd :/ 
Representing Union /Worknian , 

General Manager. 
Sd ./ 

Ropeways & Stand Project Area 
1 . S . K . Ghosh , 

B . C .C .L . 
Personnel Manageri, Ropeways . 

7 feruift , 9 , 1997 
Sd./ 

FITOT! 1156 : - - 3ruttura fata FETH , 1947 
1. Anand Mohan Prasad, 

( 1947 411 14 ) FT ETT 17 # TUT # , 
President, Coalfield 
Labour Union , 

सरकार बी०पी०सी०एल० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
Witness : - . 

विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर 
1. Su . . . 

के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
( Illegible ) . 

8 - 1- 97 FT ETT AT TI 
2 . Sc . / 

[sho prato - 2004072 /94- 7600770 ( oftol ) ] 
( Illcgible ) 
Part of the Award . 

ग्रज मोहन, ईस्क अधिकारी 

New Delhi, the 9th April, 1997 
Sd. / 

S . O . 1156 . - In pursuance of Section 17 of the 
General Manager, Ropeways Area , 

Industrial Disputes Act, 194 " ( 14 of 1947 ) , the 
ANNEXURE 

( entral Government hereby publishes the award of 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

the Central Government Industrial Tribunal, Kon 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 , 

pur as shown in the Annexure in the Industrial Dis 

pute between the employers in relation to the mana 
DHANBAD 

geinent of M / s . BPCL and their workmen , which 

was received by the Central Government on 
Reference No. 43 / 95 / 9 - 22 . 

8 - 4 - 1997 . 
Employers in relation to B .C . C .L . Ropeways , 

( No . L -20040 / 72 / 94- IR ( C - I) ] 
Area . 
908 G1 /07 - - 10 . 

BRAJ MOHAN , Desk Officer, 


2398 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 7, 1997 , VAISAKHA 13 , 1914 (Pari 11 - Src . 3 ( ii ) ] 


ANNEXURE 


5 . When there is no relationship of master and 
Servant between the two question of illegal termina 
tion does not arise . Hence , my award is that th : 
concerned workman is not entitled for any relief, 


BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, 

PANDU NAGAR , KANPUR 


6 . Reference in answered accordingly , 


1 -4 - 1907 


Puidustrial Dispule No. 109 of 1995 . 


B . K . SRIVASTAVA , Presiding, Officer, 


In the matter of dispute between : 
Suresh Kumar S/ 00 . Ram Tutar r / 0 . 150 Garhi 
Kola Leader Road , Allahabad . 

AND 


The Manager , Bliarat Petroleum Corporation 

Lid . 44 , Subedarganj, Allahabad , 


7 faraft , 10 , 1997 
# T . FT . 1157. - - TETET# fate #ff72h 1947 
( 19 47 + 1 4 ) HT HTTT 17 4 HHT , Trang TTTT 
देना बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोगको और अनके कर्म कागे 
के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रायोगिक विवाद में प्रौद्योगिक 
अधिकरण -I, हैरदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है , 
Ir prato ETT FT 04 . 04 . 97 FT K ATTI 
[7 . 199 – 12012/ 1 47/ 92-97 ( 17 #ft- 11 ) ] 

ग्रज मोहन , इस्क अधिकारी 


AWARD 
1 . Central Government, Ministry of Labour , New 
Dellii, vide its Notification No . L - 20040 / 72 / 94 - IR 
(Coal-I ) , dated 19 - 9 - 1995 has referred the follow 
ing dispute for adjudication to this Tribunal 
Whether Sri Suresh Kumar S / o . Sri Ram Avtar 

was engaged by M1 , Bharat Petroleum 
Corporation Ltd 44 , Subedarjang Allaha 
bad and if so , wliether the termination of 
his services w . c .l . 1 . 11- 1988 by the mana 
gement of Bharat Petiolcum Corporation 
Ltd . is justified ? If not, what relief is 
the workman entitled ? 


New Delhi, the 10th April, 1997 
S . O . 1157 , - In pusuace of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cential Governinient 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 1, 
Hydcrubad as shown in the Annexure in the industrial clispute 
between tho cmployers in relation to the management of 
Dena Bank and their workmen , which was received by the 
Central Government on 1 -4 - 1997. 

[No. 1.- 12012 / 147 / 92 - IR ( B - T ) 

BRAJ MOHAN , Desk Officer 


2 . The concerned workman Suresh Kuniar has 
alleged that he was engagerl is a peon on 1 - 4 - 1984 
by the opposite party M , s, Bharat Petroleum Cor 
poration Limited against a permanent post. In sup 
port of this case the copy of identity card renewal 
card and letter Jatcd 9 - 0 - 1986 has becn filed , Ho 
had continuously worked thereafter upto 31 - 10 - 1988 . 
Thereafter his services were illegally terminated in 
breach of section 25 - F of 1 D . Act . 


3 . The opposite parly management has filed reply 
in which it has been alleged that the concerned work 
man is not the employee of the management at all. 
Instead he is a contract labour, 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAI, TRIBUNAL - I AT 

HYDERABAD 
PRESENT : 
Si A , Hanumanthu , 11. 1., LI. B ., Industrinl Tribunal-1, 

Dated , 23rd Jay of December , 1995 
Industrial Dispute No . of of 1992 

BETWEFN 
N . Lakshminarayana . Worknin 

. . Petitioner 

AND 
The Management of Dena Bank , 
Regional, Manager, Bangalore 

Respondent 
IPPFARANCES : 

Sri Ch . L.sıxminarayana , Advocate for the Petitioner. 
M / S. S . Ravindranath , G . Suryan vid M . Sohan , Advn . 

cates for the Responde: it . 


4 . Io support of his case the concerned workmu 
Suresh Kumar has examined liimself and has sup 
ported his case whereas Manager D . R . Dubey M . 
W . 1 has been examined to prove that the concerned 
workman is a contract labour, Ext . M - 1 to M - 7 are 
papers to establish the factum of contract. Ext. 
W 1 and W . ? are identity card whereas W . 3 is 
the letter issued by the opposite party to the termin 
nal Manager dated 9 - 9 -1986 for issuing identily 
card . In this letter the concerned workman has 
been shown as temporary contract staff which goes 
to believe the version of the workman as according to 
own papers of the conceincd workman he is a con 
tract staff . In view of this paper alone I disbelieve 
thic version of the concerned workman and hold that 
conccrucd workman is not in cmployee of the op 
posite party instcad he is a contract labour , 


AWARD 
This reference has been made by the Government wf India , 
Ministry of Labour, New Delhi by its Order No . L - 12012 / 
147 , 92 - IR ( B - II ) dated 1 - 9 - 1990 under Section 10 ( 1 ) (di 
ind ( 2 - 1 ) of the industrial Disputes Act, 1947 ( hereinafter 
called the Act ) for diudication of the dispute anexed in 
the schedule thercin which relis ils follows ; 


" Whether the action of the management of Dona Pauk 

in dismissina Sri N . Laxminarayana , Clerk - cum 
Cashier w . e. f. 5 - 2 -91 without giving notice , is justi . 
fied ? If not, to what relief he is entitleci ? 


[WT1 II - -- 453 ( li )] 71747 71 1517 : 46 3, 1997/ÂNTU 13, 1919 
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The said reference has been registered as Industrial Dispuite that the Management wanlal tv victimis , the petitioner for 
No. 61 of 1992 on the file of this Tribunal. 

hiy Tiade Union aci vilics by issuing charge-sheets . The 

action was initiated because le played fritud on the Banh . 
2 . On behalf of the Petitioner-workman , it claim statement The disciplinary action was taken against the petitioner on two 
11s been filed to the folloviny cllect. The workman N . misconducts which are of serious in nature and the Managc 
Luxininarayana is the Vice President of Dena Back Employees ment lost confidence in the petitioner, Uc petitioner is not 
Union , Nizainabud . Ile had several deposit accounts in Den entitled for any relief, 
Bunk in his name and his twinily members names. He had 
Taken SDR for Rs. 12 , 00 ).00 0 .11- 3 - 1979. He prepareci 

4 . No oral evidence liay been adduced on either side. Only 
Concerned creclit and debit vouchers of his saving bank dugumcnts Ess . H - 1 10 W -4 and M - 1 to M - 10 are marked on 
account and other joint ilccounts of his fainily incmbers . behalf of the Petitioner and Respondent respectively . The 
Pooling the money together he wanted to avail S . D . R . for details of the documents are appended to this Award 
Rs, 12 ,000 . 00 . Due tu error on the part of the concerneci 
Ollicers , one sving bank account if N . Luminarayana hadi 5 . The points that arise for consideration are as follows : 
not been debited to the extent of Rs . 10 , 802 . + 7 and the S . D . R . 
was issue , Tlic Rank 1 . d located the crror in the year 

U ) Whether the activa cf the Management of Dena Bank 
1983 and the woman wus ished 10 pay the difference in 

in kismissing the workinu N . Iuminaniyana Clerk 
accordingly he had credited the mount to his account 10 

cum -Cashier is justificil ? 
rectify the untry . In 1989 live Management chose to issue 
chiligcshcet diled 20 - 1 - 1989 only to victimise him for his 

( 2 ) TV what relief the workm ın N . Lavininarayana is 
Trade Union activities . The cdquiry hole ilgilinst the work 

entitled ? 
milli laimingja vana is lusel and it is a violation of princi. 
ples of natural justice. Uc yuult of the workmit has not been 

6. Point ( 1 ).- --The facts lending for making this reference 
proved in the enquiry . The punishment of dismissal without are as follows :- - 
notice basing on such enquiry is illegal. The Enquiry Officer 
ind the presenting Otlicer never bothered to produce any 

In the year 1979 the workman N . Laxminarayana Wals 
willlons in the enquiry . They simply filc kome jclevant and 

Horking as Cashie : -cum -clerk in Dena Bank , Nizaliska 
Televät thiril pitty documents and on lelying on them the 

bau Branch . On 7 - 3 - 197 ) le hubmitted in appli 
Enquiry Ollicer heki Laxminliyini guilty and bursing on blat 

cution to the Barh for issue for Simruddhi Deposit 
enquiry , the Disciplinary Suthority iniposed the punishincnt of 

Receipt ( in short cuilcu 15 SDR ) for Rs. 12 ,000 , 00 
disinissul without notice 1112 - 1 . 1 . 0 . The Appellate Authority 

for a period of ng months in the nanie: of hitrisclf 
al dismissed the appeal without giving illiy valid 102 : 0115 

and his wife N . Lixmi Bai To make good tiwit 
and confirmed the punishment of dismissal vin 1 .1 - 1 - 1990 . The 

umount he prepared to debit vouchers and two 
workman N . Laxminarayi Hit is not responsible for any of the 

crcuit vouchers is Under : 
misconducts of commission and omission of others . The 
punishment imposed on lumilisproportionate to be mis 

Dr. Saving Bank Alc . No. 128 

Rs. 4 ,000 .00 
conduct proved syunst liim . llence the punislımcnt of dis 

( r. Svings Bank A / . No. 33,3 
missal without notice imponert on Lixnin : /uyana Siould he set 

Rs. 4 ,000 . 00 
aside and he may be reinst.ited into servicc . 

Di. S . B . Alc . No. 333 

Rs. 10 ,802. 47 
( r. S .D .R . 

Rs. 12 ,000 . 00 
3 . On behalf of the Responilunt-Management 2 counter has 
been filed to the followiny elfcc !. The workman N . Laxmi 

S . B . A c . No. 128 stands in the name of the workinan N . 
narayana was working in Nizamabadl Brunch as Cuslier - cum 

Laminarayana ind) S . B . / c . No . 333 standy in the joint 
Clerk . On 7 - 3 - 1979 he was officiating a s Cashier as regular 

Daines of workman N Lixinini yallit and his minor child . 
cashier was on leave . Ile was chargc shected on 20 - 1 - 1989 

The balance amount of Rs. 1, 197.33 was tendered by him by 
on the allegations that "Doing an act prejudiciul to the in 

premature encashment of cash cerulicute No . 43674 on the 
terests of Bank or cross ncgligence of negligence involving the 

very Simhe day i. e. 7 - 3 - 1974 , SDR bearing No. 066331 
Bank or likely to be involved th : Bank in scrious less as in 

1or Rs. 12 ,000. 00 wlis lied in 
pärn 

his 110c along with 
19 . 5 ( j ) of Bipartite Settlement dated 19- 9 - 1966 and 

the name of his wife on the ane lay i.c . - 3 - 1979 . But 
comitting fraud and misappropriation of Bank s nioncy raia 

debit entry for Rs. 4, 000.00 in $ .13, A C . No. 128 and debit 
19 . 13 of Bipulite Setlement" il lie was called upon to offer 

entry of Rs, 10), 802. 47 in S. B . A / No . 333 and Credit untry 
his explanation , but he dich nyt oiter any caplupation . There 

of Rs. 4 , 000 ,00 in S . B . 1 / c . No. 333 were not poseted / 
fore , the Respondent uproin : one B T . ( Vandhi Deputy 

lccounted on 7 - 3 - 79 . Subsequently on 10 - 3 - 1979 he posted 
Regional Manager ( Administration ) Bangulore its Enquiry 

# chcuve for Rs. 163. 00 favouring Sii N . Sridhar Rito in his 
Officer . The cnquiry was hold vil various dutes . One Vera 

S . B . 1 / c . No. 128 , 
was appointed : Presenting Officer. The workman took the 
assistillice of Prithvi Raj, General Secretary of the Dena Bank 
Employees Union to defend luni in the enquiry . The Manage 

On 21- 3 - 1979 the workman Laxnumgayan , prepared an 
ment cxauninal one Madhilean R20 . Accountant and docu other sel of vouchers by Hebiting SDR A c , for Rs. 12 , 000 00 
ments were marked . No cvidence was adduced on behall and crcditing FDR A /c . for the same amount stating " The 
of the workman , Writen fluments wore submitted by amount wrongly credited lo SDR on 7 - 3 - 1979 being reversed 
the Presenting Officer as well as the lepresentative of the ind FIR hearing No . 1578701 dated 7 - 3 - 1979 being issued in 
vorha . The Enquiry Of er after considering the evidence its place" . He is availed overdraft limit of Rs. 10 , 800 .00 
on record , hcl that the charges levelled against thic wortman s against the said IDR for Rs. 12, 000 . 00, le also received 
ille proved and submitted his jeport to that cflect on 3 - 8 - 1990 . credit of Rs. 1 , 183.57 being the amount of monthly interest 

from 
A second show Cause notice will served in the workman pro 

1 - 1 - 1970 to 10)- 3 - 1980 for the said FDR and he also 
posing the punishment of liinissal from scrvice . Alongwith pre -maturely encashed the sizin IDR on 8 . - 1980 and 1 fresh 
the second slow cause notice , the repert of the Enquiry Officer FDR was taken by him . 
was alsu cnclosed . Personal licuring was given on 31- 8 - 1990 
to the workmin und his repreientative . The disciplinary 

On 28 -22 - 198 .4 i.e . after lipse of five years , non -posting / 
authority imposed the punishment of dismissal from service 

accounting debit cntries of Rs. 1000 .00 and Rs. 10 , 802 . 47 
with cllcct froni 22 - 9 - 1992. The appeal preferred by the in S .B . A c . No. 128 and S . B . Ac. No. 333 respectively were 
workman will also clismissed 01 14- 1 - 1991. Ilie petitioner detected and the workman Laxminary211a immediately repaid 
plivel deliberate fraud the Bank in not clebiting Rs. 

the amount of Rs. 11, 986 . 46 1 the Bank . 
12 ,000 .00 in Saving Bank Iccml. He remainel silent till 
the fraud was detceted . The action of the petitioner in 

As the said acts of the workinin 1 .21xminaryrje amounte 
converting SDR to FDR and subsequently opting for rie . to authorised utilisation of Bank , money to 7 tune of 
maluire closure of FDR TU 17 . ke a fresh TDR clarly shows Rs. 11,986 . 46 and as it cunstulvil an act prejudicial to the 
the meticulous modus operanli adopted by the Petitioner to 

interests of the Bank and a constituted froud and mis 
wipe out the origin of the FDR . When the petitioner has 

appropriation of Bank s monsy in terms of Para 19 . 5 ( j) of 
ensuntereil Hith the facts of the incident during February 

Bipartite Settlement and 19 ,13 of Binurlite Set11cmsnl dateci 
198 -1 lię rendily inade pod the sun without even taking the 

19 - 10 - 1966 , the Nancement issued a charge -sheet (Lx. M - 1 ) 
ains to crusy checking the accounts. The petitioner wanted 

Witted 20 1 - 1989 calling for his explanatiku to the clinrycy 
to keep silent ils long as it will unclciccted hut pail the amount 

within one wcek from the date of the receipt of the charge 
05 soon as it was detected. There is no truth in thc allegation 

sheet. The workman received the said charge- sheet 01 


W 
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30 - 1 - 1989 AS seen from his endorsement on Ex, M - ) . But can interfere with the findings of th : Enquiry Odlicer only 
tho workman did not choose to file any explanation to the when the finding is not based on legal evidence such as 
said charge shect. As no cxplanation was received from no reasonable person could have arrived at on the basis 
the workman , the Respondent-Management ordered domestic oť material before it i. e . jn our words the mding is treated 
enquiry and appointed onc B . 1 . Gandhi us Enquiry Officer as perverse , and when the Tribunol conies to the conclusion 
and J . K . Vora as the Presenting Officer or 8 - 4 - 1989 under 11811 the punilimenų 1117 ]* %sed in extremely harsh and unjust 
Ex, M . 2 . The workian suult copies of some cudients and wholly dispi.sportionate to the misconduct proved and 
for submitting his explanativii to to chuge slice The that it may lead to an inflict of vicri 143111on . In the 
enquiry ollicer conducted the coquiry against the workman , case of victimisaiion or forir labour rructive , it is open to 
Tho workman participated in the enquiry find he was also the Industrial Tribunal w Lo into th .: incrits of the cast 
clcfenced by his representative I . Pritlivi Raj. During the ind in investigate whether the wider of pwishnien ! is justi 
coursc of cnquiry , ono witness was examined on behalf of lied . The Indusirial Tribu would be justitiei in categouis 
the Management and documents were marked . On bchalf of the ing the (inding recorded in the domestic enquiry als peuvern 
workman , no oral or clocomcntay cvidence was adducet. only if it is shown that he will limling is not supported by 
EX, M1- 3 is the enquiry proceeding. Ex. N - I are uic criçin : i ny t v !( lence or is entirelyo led lowly hally of evidence 
documents je. Samiudhi Deposit Receipt FDRs, debit and produccu hefore him , luthier i litrcisin : the discretivinary 
credit vouchers and extincts of the ledgers relating to S . B . rower contered on the Tribunal by Section 11 .. of the 
A / cs. No. 333 und 128. The Presenting Oficer is well as 

ct , to interfere with the pushintent, the discretion should 
deilonce Representativo submitted their written arylinients not be exercise in an ibilny manner but it should be 
Exs . M - 5 and M -6 rcspectively , before the Enquiry Oficer . cxercised ill judicial 1714 judicis manner. Turlier the 
On a consideration of the oul : documentally cvidence altered punisuneni in posed by the Tulun ! should not amount 
placed before liiin and written arglunents, the Engury Ollicer lu absolving the employee of the misconduct or make the 
submitted his cnquily repoit Ex . M - 7 w 30 - 5 - 1490 al he punisinot merely illuu V and illuw the employce to Pro 
held that the charges levelled against the workman are prored . scot lite , pullicinarly then ih . chili Uc found 10 lie 
The Discipliagry Authority issued il second show cum notice 

ve in nalund ( Vide A . P . Suite Road [insport Corporation 
dated 3 - 8 - 1990 ( Ex. M - ) proposing the punishment of disa VN . Addl. Labour Court -Clun -Industrial Tribunal. ( 1983 — 63 
missal from service and he also enclosed a copy of the IR 230) ) . It is also wel: lechenisu puncipe of jurispru 
Enquiry Officer s report. The workman Way also given cence regarding the penalty to be impc for misconduct 
personal by the Disciplinary Authurity on 31-4 - 1990 . Ex . that the perilly imposed should be comincnsc to the 
M - 9 is the proceedings of the personal hearing in iespect of frivily of charge provedl. 10 : Tribunul milyWart lesser 
the proposed punishment to be imposed on the Vulkman . punishment if it is of unc opinion that provec misconduct 
Thereafter, the Disciplinary Authority on il consideration vf does not merit the punishment by way of discharge or din 
the cvidence on record in the findings submitted hy the misal. It is also well retilec that lenience can only dcpenel 
Enquiry Ollicer, concurred with the findings of the Enguiry lipon the nature of misconduct illcyed i Lainst a workmani 
Officer and by his order dated 22 -4 . 1990 ( Ex. M - 10 ) imposed and not on the question is io whether the workman is marrical 
Une punishment of dismissal fron service . Acgricved lry Or that he fly put in piu ticuar length of crvice . 
that order , the workman preferred an arreal to the Zonal 
Manager , Dena Bank , Bangalore . Ex . W - 1 is the verox 
copy of the memorandum of appeal dated 26 - 10 - 1990 ubmit 

2 . In the instant care , ille proveel misconduct on the plit 
ted to the Zulal Manager . The Zonal Manager gavo personal 

of the petitioner -wochinin is that hy merely depositing i 
hearing in the appeal to the workmon and his representative sum of Rs. 1, 197.53 10 workin could successfully secure 
Prithvi Raj on 1 - 12 - 1990 . Fx. W - 2 is the verox copy of the 

S . D . R . for it sum of Rs. 12 , 000 while he was working as 
proceedings of the personal heuring in the matter of appe :11 

Clerk cum -Cashier on 7 - 3 . 79 , that on 21- 3 -79 , he cancelled 
filed hy the workman . Thereafter ly lis orcier dated 14 - 1 : 1991 

the S . D . R . and converted it into F .DR . ind availed the ver 
( Ex. W - 3 ) the Appellate Authorityje ; Zonal Manager , 

draft of Rs. 10 , 000 und he also enjoyed the benefit of 
Bangalore disinissed the appeal of the workman sit confir 

Rs. 1183 .57 towards inierent for the period from 4 - 4 -79 to 
med the order of dismissal passed against the workman . 

10 - 3 - 80 and thus he um oriscully utilize the money of the 
Therealier a dispute wils Taised before , the Assistant Com 

Rank to a tune of Rs. 10 ,802.47 with interest thereon and 
misioner of Labour ( Central) Hydernbait and the concilia 

thus committed fraud on line Bank : p involvcil hc Bank 
tion Proceedings ended in fulure . Thereafter the Govern 

in serious loss . Ex . N . ale to original documents i. e . 
nient of India , Ministry of hour made this reference for 

Saniruddi Deposit Receipt, F . D . R .i. ind Dcbit and Credit 
sadjudication of tho dispute by inis Tribunal. 

Vouchers , cash Certificatu , Hilacis of Vie lodgers relating to 

the Savings Bank Account Nos . 128 and 333. Ex. M - 3 is 
7 . Before this Tribunal the counsel for ilic workma look the Fnquiry Proceedings into the chargra levellect against the 
in preliminary objection stating that the domestic enguiry held petitioner , Ex . M - 7 is Te jcpart of the Enquiry Officer 
in this case is defective and as such invalid . But this Tuibu holdinų the charges levelled against the workman as proved . 
nal, by its order dated 27- 3 - 1495 , helt that the domestic A prunal of the original documents under Ex . M - 1 and the 
enguiry conducted in this case is just and proper , There findings recorded by the Eng . iry Officer under Ex . M -7 
ufter on behalf of the working . L. A . No . 59 /95 was filed to reveals that the conclusions drawn by the Enquiry llicer 
direct the Respondent-Managecut to produce three letters are perfectly correct and the Enguiry Officer las lightly 
mentioned in the petition for perusoil by this Tribunal. After held that the charges lierrored . There is nothing on record 
contest, this Tribunal allowed the il petition and thic Res to show that thic lindines (if the Enquiry Ollicer ale malafide 
pondent Management wis circted to produce those threo 

or resverse . It cannot be suit that no case has been niade 
letters mentioned in the polition for consideration by this out against the petitioner Wool milil. Admittedly the petitioner 
Tribunal on or before 31 - 7 - 1995. The Respondent Muraye Workmin had two S . B . Recounts one bearing No . 128 stand 
inent took timc till 9 - 10 - 1995 for production of the said 

ing in his name and another bearing Account No. 333 in his 
documents, but on 9 - 10 - 1995 on behalf of the Management, name as well as in the name of his minor daughter. He 
a Memo was filed stating that the clocunients called for are made an application for issuince of Samuddi Deposit Receipt 
tot traceable and that the Respondent Miragement has 10 for Rs. 12 ,000 on 7 - 3. 79. Por issuanc : of Samruddi Deposit 
objection if the Petitioner files copies of the said documents Receipt of Rs. 12 , 000 he prepared credit voucher transfering 
before this Tribunal. The sail Neno las len recorded . Rs, 1,000 lying in his S .it. lccount No. 128 to the credit 
On 28 - 10 - 1995 the counsel for the petitioner Gled xerox copy of SB Account No . 33 , Vidd he also prepared debit voucher 
of the letter dated 9 - 2 - 1997 addressed liy the Assistant General Tur Rs. 10 , 802. 17 Px . fo the . \ / c. N . 333 and for the balance 
Manager, Head Office mbyly to the Regional Manager . mount of Rs 1197.53, omke it to Rs. 12 , 000 , he cncashed 
Zonal Branch , Madras anul the sich letter has been morkel 

the cash certificate beiling No. 13671 dlated 7 - 3 - 8 the date 
us Ex. W - 4 . 

o malurity of in . in 7. 1 - 1998 But the workman did not 

make debit entry of Rs. 1 /10 for SB Account No . 128, Debit 
8 . As earlier stated , this Tribund by its (irder dared Entry of Rs. 10 ,802,47 for SB Account No . 2,33 und Credit 
27 - 3 -95 held that the Domestic Enquiry conducted in this entry of Rs. 4 ,000 for SB Account Ny . 33 , in the ledgers . 
case is just and proper . It is well settled that once the Thus by merely depositing a paltry sum of Rs. 1197. 53 PN. 
domestic enquiry is held vid or the workman bas not The wokmu successfully secured the Sunrudi Deposit 
challenged the validity of domestic enquily, the jurisdiction Receipt for Rs. 12. 000 because of non - posting of the catrics . 
of this Tribunal is limiled and norinn !ly it cannot interfere Further he converted the wil S .T . R . int. F .DR. un 21- 3 - 1972 . 
with the finding of the Enquiry Oncer in the domestis He also enjoyed the bericfit of interest of R 1183,57 on the 

said 
enquiry . It is also well settled that the Industrial Tribunal 

F .D . R . for the period from 4 - 4 . 1979 to 10 - 3 - 80. It 
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is a Bank enployce in these circumstances, I am of the 
upimen that the punishment imposal on the petitioner is not 
disproportionle to the prove misconduct on the part of 
the petitioner . 


I no soubl true that wlic ) those fraudulent transactions were 
dolcle , the pellioner had made Luua the amounts by 
dupostullig me sadie inlo didik on 22 - lit. M -Lilladhu 
SUU NO who WOIMUI 5 Oncer ol (no lupou l 
coche clevilt zine, Hils en lo all thore ruell tradisie 
uns of the petitioner. Ho hi s illo NORI tu che prepara 
LO DI VOUcners ly the Winner -woi n man did non -rosung 
vi entries in the > B . Court Nos. 128 D 3 .13 ttioniging 
to the poulioner work .. . MW - 1 Madhusudnill Halo Was 

ISO Cross -CX1icul vit inni loy the represenliktive of the 
Wortman , but nothing ilt . Oun clicile tu discicuit lily ILMU 
mony. llc petitioner - 11 11. LOL Spuiul thic ve 
paration of the volchci ! y 11:12 iind als 101- posting of the 
Caries in the accounts of ve B :inl.. lle huis iust not bjcl 
led tor inahing all these locuments ilī the unc ut Jonesuc 
спqігу . 


12 . In the light of my stuvc discussion , I hold on point 
No. 1 that the action of the management of Dena Bank in 
disminging the worhina N . Laxminarayana Clerk -Cushier 
Is justiſivel . The point is thus decided against the petitioner 
and in tvour of tie l espondent, 


03. Point 2 . — This point relates to the clief cu he plante 
10 the petitioner -workman , In view of my above finding 
on Point No . 1 , the petitioner is 0 . 7 cntitled to any relief 
in this jeference . 


14 . In the result an Award is Passaul stating that the 
Iction of the management of thc Dena Bank in dismissing 
Su N . Liaminarayana Clerk - cum -Casljer w . e .l. 5 - 3 -91 in 
justified and that the petitioner Ladiiniſayona is not entitled 
for any clief in this reference . 


The reference is thus answered w ine parties are directed 
to licar their costs in this reference . 


10 . The leli nical Col :I loi the patiluhur (1 , ut that the 
charge sheet is vague :2. 1 the Liqui y Orlicei lehamit 
based manner act liat whet.nl.ly Chieer u Veliis lindas Vil 
lle documents which are not put it ! the lineu nuy, 
There is no substance in this contention of The learned 
LOUUNI furthc peunioner , Clic C ! 11 . sheet contains the 
alegilions regarding the fraculent transactions l esorted to 
loy the petitionel in obtaining S . D . K . for R : . 12 ,000 by pilying 
at paltiy sum ut Rs. 1197.23 . Further there is nothing un 
l ecord to show that the Enquiry Officcı had acted in a basert 
manner. There is also no substante in the contention of 
the Icarne counsel for the peritoner chut the relationer 
Molhian is not responsible for postin thosc entries. It 
is not dispute that the periliuner was working as Clerk - cum 
Casier at the clevilnt time ic . on 1 . 3 - 19 ! ! . fle worked 
ils Cashier in the absence of il rezul,ll cashier and therefore 
11 was lus duty to post the entries in the records of the Bank . 

perusal of the entries in the S .B . Account Nos, 128 anal 
333 reveals that the petitioner way tully i wale of non - posting 
of these vouchers or entries in his S . B , Accounts . It is no 
coubi truc that there is delay in liling the charge shcet. 
The misconduct committed by thc pclitioner Was delecteil 
In the year 1984 . The charge sheet Welis filed in the year 
1989 . But mere delay in filing the cliarge sheet is not il 
around to absolve an employee of lis proved inisconduct . 
There is no substance in the contention of the learned counsel 
for the petitioner that the workman Wals victimised on the 
ground of his trude 01 activities. Admittedly the work 
man did not choose to submit his explanation to the charge 
sheet which was served on lin . He also did not choose to 
enter into the witness box to rcbut tlie cviilence of MW - 1 
and the documentary evidence produced it the time of 
domestic cnquiry . Nothing preventud hiin to enter into the 
witnc4s box and explain his conduct or his ignorance with 
regard to this posting of vouchers . The entire care is based 
un documents which are maintained regularly during the 
course of business of the Bank and also proved by MW - 1 
who wils the Olhcer vf the Bank . The workman has not 
denied the fuct in his claims statement with card to the 
preparation of vouchers . He kept quiet for il period of about 
5 year s 11211 his misconduct was detected in normal course 
by MW - 1 and others and when he was confronted with his 
inisconduct, he coace yood the 2m0nt without verification of 
the accounts by depositing the mount in the link . The 
ledger folios and the chics in the SB. Accuunt Nos . 128 
und 333 Speak about the non -posting of clebit cntries . The 
evidence on record has conclusively proved the misconduct 
alleged against the petitioner -workman . The conclusions 
drawn by the Enquiry Onicer are perfectly coricct and the 
Enquiry Officer huis rightly hell the churges as proved . 1 
clo not find any reason to say that the finding of the Enquiry 
Officer is malaliile in perverse . The document Er, W 
Jocs not in any wily help the case of the workman . 


Dictated to De Sien )-11 pint transcribed by him corrected 
hy me riven under my hand in the soul of this Tribuwal 
this the 2311 day of December, 1995 . 

A . HANUMANTITO , Industrial Tribunal- I 

APPENDIX OF EVIDENCE . 
Witness examined in either side. 

NIL 
Documents marked for the l elitioner 
Before amestic enquiry by consent 
Ex. W - 1 — Appcal dated 26 - 10 -00) of the petitioner sub 

milted to the Appellant Authority . 
Ex. W 2 - - Proceedings datçıl 1 - 12 .00 of personal hearing 

in the inatter of appeal No . 8 / 90 filed by N . Laxmi 
narayana . 


Ex. W - 3 - -Zoryl Mager adulicssed il letter dated 

14- 1- 91 to Sri N . Laxminarayana enclosing the 

order of the Appellate Authority, 
During enquiry in this Tribunal hy consent 
Ex W - 4 - .. Yeros cory of the confidential letter dutcd 

9 - 2 -85 addressed to the Regional Manuger Madras 

by the Dy, lineal Manager - Zone - IIJ. 
Documents marked for the respondent hy consent 
Before the domestic enquiry 

Ex . M -1 _ Charge sheet dated 21)- 1 84 . 
Ex. M1-2 — Letter Jated 8 -4 - 89 of the petitioner sucking 

30 days time for offering explanation . 
Ex. M1- 3 — Enquiry proceedings from Page 1 to 18 . 
Ex. M - 7 - Exlibits ME -2 to 19 / 12, in the domestic 

enquiry . 
F : M - 5 - - Wrillen Arulmcnts subinted by the respon 

dent to the Enquiry Olliver in the comcsitc cn 

quiry . 
Ur. M1 - 66 - --Wiitten iguments dated 24 - 5 - 90 submitted 

by the petiljoner to the Enquiry Officer in the 

clomestic coquiry. 
1 11 - 7 — Report ditcai 03- 5- 40 of the Enquiry Officer, 
Ev. M -8 — Show cause notice of dismissal dated 3 -8 -90 . 
Ex . M -9. - Proceedings dated 31-8 -90 of the Personnel 

ficaning in respect of proposed punishment. 
EX. M - 10 Order of dismissal elisted 22 -9 -1990 , 
Dung the enquiry in this Tribunal, 

NIL 


11 . It is also contended by the learned culmisel for the 
pcliljoner that the punishment of dismissal from scrvice in 
poses on the petitioner -Workman is disproportionate to the 
proved misconduct of the petition : r . Adiniltçılly Dena Bank 
in a Nationalised Bank and it is il Clintocian and Watch - dog 
of public money . The Bank business is based mainly on 
1rut and w idence . The petitioner- \vorkman1 worked y 
Clarl -cum -Cashier in Dena Bank and as Cashier he had been 
Kenlink will the public money. On Account of the proved 
misconduct on the part of the petitioner . the l ublin have 
lost their conlidence reposed on him is Bank employee . The 
woman is not worthy of the most which he occupici in 
the Bank us he Lililised tlic public noney for his selfish ends. 
Therefore the petitioner is not entitled to continue in service 
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provision of Section 25G I. D . Act. As regards delay in 
mahing relcrence it has been explained that hehud tiled writ 

No. 3145 of 1991 . By judgment aod order dated 11- 10 - 93 
PT. 1 . 1158 - - Eifta fatia fuath , 1917 the Union of Indi: Was directed to make reference , 
( 1947 FT 14 ) FIT ETT TT 17 7 ATARIT EP, F T1 IT 

3. The opposite party has liled reply in which the validity 
के प्रबन्बतन्त्र के मबद्ध नियोजकों और उनके of lcterence has been challenged . Further it has been 

alleged that the concerned workman was daily rated party 
कर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 

linic worker, Ile left the job of his own . In 211 he had 
केन्द्रीय सरकार प्रायोगिक अधिकरण , कानपुर के पचाट को 

worked 207 days . Hence, the Provision of Section 25 + I. D . 

Act would not apply . There has no breach of provision of 
# TheTT F75 oronto FTATE 41 08 - 04 - 97 FT Section 25G I. D . Act. The concerned workman is already 

gainfully employed in U . P . Statc Yarn Company . Hence 
917 egri 

He is not cntitled for any relief. 


(11 - 12012/ 479/ 88- 31- 207/9789TT ( 1-11 ) 

ब्रज मोहन , दुम्क अधिकारी 


of the concerned workman has filed lepinder in which 
new fuctal plea have been denied . 


New Delhi, the 10th April, 1997 
S . O . 1158 , - 1.1 pursulullcc of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hercoy publishes thc Award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Kanpur is shown in the Annexuro in 
1hc Industrial Dispute between the employers in relation 10 
the management of Bank of Baroda and their workinen , 
which was received by the Central Government on 8 -4 - 97 . 

No. L -12012 /479 /88 -D2A / IR ( B -1 )] 

BRAT MOHAN , Desk Officer 


5. I am of the view that this claim is highly beluted . His 
retrenchment took place in September 1980) whereas wril peti 
lion was filed in 1991 j.e . after lupse of 10 years. There is no 
explanation for this adiunto delay. In thccase of Billwant 
Singh V / S L O . Libour Court, Bhatinda LAB 1. c . 1996 
(45 ) it has been held that where there is unexplained delay 
for more than 6 years in making the claim , reinstatement 
should not be provided . In the instant case for this very 
reason along the concerned workman will no he cotitled 
for any relief . 


0 . However , on merity I find that the concerned w hich 
has completel 240 days in a year. It is admitted to the 
management that the cunccimed workman had completed 
207 days in a year . If sundays and other holidays are includ 
cd in it will go much beyond 240 days . Admittedly no 
retrenchment consensation and rouce pay was given to the 
concerned workinun. Hence , this retrenchment is bad in law . 


ANNEXURE 


BUTORE SHRI B . K . SRIVASTAVA , PRESIDING 


7 . There is no evidence worth the name to show that 
there has been breach of Section 256 of 1. D . Act. 


OFFICIR , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, DEOKI PALACE , 

ROAD) , PANDU NAGAR , KANPUR 

Industrial Dispute No. 107 of 1993 
In the matter of Dispute : 


8 . V . B . Singh MWI ) Manager of the Bank has not 
stated anything to prove that the concerned workman hud 
Icft the job of his owt). Hence this plea is decided ugainst 
the management for want of proof. 

9 . Lastly V . B . Singh M11 ( 1 ) has started that the concerned 
varkmin is cupluye in State Yarn Co . Ltd , at 
Meza Allahabad w . c. f. 29 -6 -84. There is Ext- M1 - 1 letter 
from U . P . State Yarn Company dated 19 - 2 - 94 which 
to show that the concerned workman is engaged as Speed 
Franc Dofler, Ext- M1- 1 is the application of the concerned 
workian in this regard . This is no evidenco in rebutal 
hence I accept it. Accordingly it is held that after retrench 
ment the concerned workman is gainfully employed as such 
he is not entitled for any clicf on this ground also . 


BETWEEN 


Regional Manager , 
Bank of Baroda , 
21A /25A Lal Bahadur Shastri Marg, 
Civil Lines Allahabad . 


AND 


Nur Şingh Giri, 
S / . Shri Balram Giri, 
R / O . Bharatganj, 
Allahabad . 


10. In the end my award is that although the termination 
. ) f conccified workman is bad in law , he is not entitled 
for any relief, because of beluted claim and also because 
he is also painfully emploved elsewliere . 


B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 


AWARD 


The fact 10 TİT, 1997 


1. Central Government Ministry of Labour New Delhi 
vide its Notification No , L - 12012 / 479 / 88 -D2A dated 
13 - 12 - 93 hay referred the following dispute for adjudication 
to this Tribunal i 
Whether the claim of Shri Narsingh Giri that his ser 

viccs were illegally terminated whilo serving at the 
Bank of Baroda , Bharatganj Branch , Allahabad by 
the management of Bank of Baroda and that he is 
entitled to be reinstated with full back W ARCS is 

justified ? If so , what relief is Shri Giri entitled to ? 
2 . The case of the concerned work inan is that he was 
engaged as a massenger on 1 - 10 -78 by the opposite party 
Allahabad and worked upto 15- 9 - 80 intermitently. He 
has completed more than 240 days in a year hence his 
retrenchment w .e .f. 16 - 9 - 80 jy bod in provision of 25F ID . 
Act were not complicd . There had also been breach of 


FIT . A1 , 1159. - - Telia feat gef # , 1947 
( 1947 T 14 ) PUTT 17 771 

W TO i , aratat TATT 
पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतन के संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , कानपुर के पंचाट 
eft FTTT Fora S , T NT TATT # 11 08- 1- 97 
को प्राप्त हुआ था । 


TAIT-, 12012/ 391/ 90 - TTTT ( 17- 11 ) 

ब्रज मोहन , डस्क अधिकारी 


[ TFT |- - IT ( 11 ) ] YTTET TIL 1747 : € 3, 1997/8 TT 13, 1919 

2403 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - 
New Delhi, the 10th April, 1997 

6 . In the end my award is that in the absence of enquiry 

for change of date of birth the consequential retirement is 
S .O . 1159. - 10 pursuance of Section 17 of the Industrial bad in law . However no reinstatement is awarded out 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government rightly instcall the management is given one year oppor 
hereby publishes the wall of the Central Government tunity to hold enquiry in the matter and do the needful. 
Industrial Tribunal, Kanpur uy shown in the Annexul c in In case no cnquiry is held within this period the concernal 
the Industrial Dispute between the employers in relation workinan will be entitled for reinstatement with all back 
to the management of Punjab National Bank and their wages and ctial bencills on the premisses 18 if he born 
workmen , which was received by the Central Government on 2 - 1 - 9 . It is made clear that if the cnquiry is not com 
on 8 - 4 - 97 . 

pleted within one year nccaling of no co -orcmlive attitude 

of concerned workman the above condition will not apply 
[No . L - 12012 /391 / 90 -IR ( B -11 )] and span enquiry can be extended for one year . 
BRAJ MOHAN , Desk Ollicer 

B . K SRIVASTAVA , Presiding Officer , 


ANNEXURE 


76 fait, 10 994 , 1997 


BEFORE SHRI B . K . SRIVASTAVA , PRESIDING 
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIA 
TRIBUNAL -CUM - 1 FOUR COURT, DEOKI PALACE , 

ROAD PANDU NAGAR KANPUR 


Inclustrial Dispute No. 74 of 1991 
In the matter of Dispute : 

BETWEEN 
Region.nl Manager , 
Punjah National Bank , 
Chowk Taizabait 


AND 
Ram Lakhan Singh , 
( / 0 . B . D . Tiwari, 
96 / 196 , Roshan Bajaj Lanc , 
Ganesh Ganj Luchnow . 


1 . 1 . 1160) - - Atarf # fata saff , 1947 
( 1947 T 14 ) FTTT 1771 ATATU Ħ , ATAT 
सेन्दल बैंक श्रॉफ इंडिया के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण कानपुर के 
GATE Ft fua , ATATT 4 8 - 4- 97 
को प्राप्त हुआ था । 
[ 17h- 12012/3 2 /95-1716717. ( aft-11 )] 

5 TEH , of att 
New Delhi, the 10th April, 1997 
S . O . 1160 . 11 pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the Award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
between the employers in sciation to the management 
of Central Bank of India and their workmen , which 
was received by the Central Government on 
8 - 4 - 1997. 


AWARD 


1. Central Government Ministry of Labour New Delhi 
vicic its notiticat on No, 12012 / 391 / 90 / . R . ( B - 2 ) dated 
3 -6 - 91 has referred the following disputc to this Tribunal 
for adjudication : 


Whether the action of the management of Punjab 

National Bnak , Faizabad , in retiring Shri Ram 
Lakhan Singh , Guard w . c .f . 31- 12 - 86 is justified ? 
If not, to what relief thc workmen concerned is 
entitled ? 


INo. L - 12012 / 32 / 95 -IR ( B -II ) ] 

BRAJ MOHAN , Desk Officor, 


2 . The concerned workman Ram Lakhan Singh in his 
cluim statement has alleged that he was appointed as Guard 
by the opposite party Punjab National Bank and was worked 
at Kumar Ganj branch in Faizabad . He has given his date 
of birth as 2 - 1 -39. Hence according to Bipartite Settlement 
he would retire in Jan , 1990 after completing 60 years . 
Instead of doing this opposite party retired him w .e . t. 
8 - 12 -86 treating his date of birth ins Dec. 1926 which is 
illegal as it was done without issuing show cause notice . 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI B K . SRIVASTAVA PRESIDING 

OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 
COURT, DEOKI PALACE ROAD , PANDU 

NAGAR , KANPUR . 
Industrial Dispute No . 76 of 1995. 
In the matter of Dispute . 
BETWFEN : 
Regional Manager, Central Bank of India , R 

O . Lanka Varanasi. 


3 . The opposite party has filed reply in which it has 
been alleged that in the service reoord his date of birth was 
recorded as 2 - 1 -39. In Sept. 1986 one Raj Kumar Singh 
resident of village Ramdasspor of district Faizabad com 
plaint to the bank that according to the School leaving 
certificate the cate of birth of concerned workman is 
1 - 1 - 26 . inquiry wils made in the matter from the School 
<1 well as from Office of Distt. Inspector of School Faizabad 
and it was found that the date of birth of concerned work 
110.11 is 2 - 1 -26 . Heuce he was retired on this basis , 


t. In the rejoinder it has been alleged that the concerned 
11 ork man was not given opportunity . 


. AND 
Regional President, Central Bank Employees 

Association , ( INTUC1, 956 , Kalyani Devi 
Allahabad 


5 . Thus liom the pleiding of parties it became clear 
thirt the date of birth of the concerned workman has been 
channel by the municiment without giving opportunity 
to the concerned workman to put forth his case . In this 

y there has been violation of principle of natural justice 
no one can he punished without any enquiry . Change in 
Jate of birth to the prejudice of to workmen certainly 
amounts to punishment. Hence cravy was essential. 


AWARD 
1 . Central Goverlifnent Minisiry of Labour, New 
Vi vide its notification No . L - 12012 / 32 /95 - I. R . 
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( B - 2 ) , duted 16 -11- 1995 tas referred tlic following 

7 . The concerned workman is also not catitleai 
lispuic for iilljudication to this Tribunal :- - 

lor regularisation as he has worked for small period 

and there is no evidence that any post is availabl2 , 
Whether the action or thic management of Cen : 

as regularisation can be made against cxisting post 
tral Bank of India , Ballia / Varanasi is not 

zone , 
regularising and tern : rating the services 
of Shri Babhan Gupta , Casual Workman 

8 . Il vivw of above ciscussion my award is that 
w .e .l. 22- 6 - 1992 is logaj and justified ? If termination of concerned worl.man is bad in law and 
not, to what relict is the said workma. he is entitled for reinstatement wit back wages but 
entitled ? 

he is not entitled for rcgulariul 01). 


B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 


2 . The concerned workman Babban Gupta Its 
alleged that he was engaged c.1 29 -3 - 1991 as Sub 
Stail at Ballia branch of the opposite party Central 
Peon - cuin -Waterman , He continuously worked there 
uplo 26 -6 - 1992 and Wis paid wages @ Rs. 25 / 
per day . In this way he had completed more 
than 240 days . His retrenchmal w .e.f, 22 -6 - 1992 
without payment of notice pay and without retrench 
ment conipensation is bad , being in breach of provi 
sion of Section 25 - F 1. D . Act. Besides there haci 
been brcach of Section 25- G and H I. D . Act. 
Further he had completed more than 240 days he is 
entitled for rcgularisation , 


75 forft, 10 T , 1997 
T . T . 1161. - - rite ferata AEFTTH, 1947 
( 1947 FT 14 ) T TITT 17 TATU 7 , 9, TT TTT 
देना बैंक के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
कारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औधोगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार श्रौद्योगिक प्रधिकरण , कानपुर के पंचाट को प्रकाशित 
27to TT ATT FT 8 - 4- 97 ai grit EAT 
[F . 77 -12012/292/91- 978917 (21-11)] 

___ अज मोहन , डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 1011 April, 1997 
S . () . 1161. - - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputos Act, 19 .17 114 of 1947 ) , the 
Central Government hereby pablishes the Award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
between the comployers in relation to the management 
of Dena Bank and their wojhmen , which was receiv 
ed by the Central Governinent on 8 - 4 -1997. 


3. flic opposite party lias filed reply in which 
it was alleged that the concerned workman was 
engaged as casual labour on day to day basis accor 
ding to exigencies of work . It has not been speci 
fically denied that he had not completed 240 days. 
Instead it las been pleaded that there had been an 
agreeincnt on 24 - 12 -1990 between the inanagemcot 
and the Union of workincu according to which a 
temporary employee who had worked for 240 days 
in a year could be considered for absorption . 
Since the concerned workman was a casual worker aud 
not i teniporary emiployee hn was not given benclit 
of this setilement. Noihing has been said regarding 
illegal retrenchicot . 


(No. L -12012 ; 292 / 91- IR ( B - II ) ] 

BRAJ MOHAN , Desk Officer . 


4 . In the rejoinder nothing 110w has been said , 


ANNEXURE 


BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA , PRESIDING 

OFFICER . CENTRAL COVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL . CUM -LABOUR 
COURT, PANDU NAGAR , DEOKI PALACE , 

ROAD , KANPUR , 
In the matter of dispute . 


5 . In support of his case the uoncerned workman 
Babban Gupta has xxamined himself that he ha 
continuously worked between 29 - 3 - 1991 to 26 - 3 -1992 
do this cross exanination he has admitted that he 
was engaged as cusual labour. D . S . Singh MW ( 1 ) 
is the Asstt. Branch Manager he has stated that the 
conc .med workman had worked for 325 days bet 
ween 1991- 1992. Playiment was inade through 
voucher. He has further admised that the concern 
ed workman used to carry register from the tablc 
to other . Ext. W - 1 to W - 17 papers filed by tho 
concerned workman relate to his claim and vouchers . 
Any way in my opinion in the absence of any denail 
in the pleading and statement of D . S . Singh that 
the concerned workman had worked for 325 days , 
I come to the conclusion that the concerned work 
man had completed sucre a 240 days in a year . 
As such he was entitled for retrenchment compensa 
tions an .I notice pay at the time of retrenchment. 
Since it has not been paid tt-timination is bad in 
law . 


BETWEEN : 
General Secretary, U . P . Dena Bank Employees 

( orgress, MS-4.3. Scctor D , Aliganj, 
Lucknow 


AND 


Regional Manager , Dena Bank , Pravin House , 

28 - A , Vidhan Sabla Marg , Lucknow . 
INDUSTRIAL DISPUTE NO 200 OF 1991. 


6 . There is no evidence to prove hreach of sec 
tion 75 - G and HT. D Act. 


AWARD 
1. Central Goveriment, Mustry of Labour, vide 
its gotification No , L - 1 ? 01 ? , 292 / 91 - IRB. II, dated 


[HTT II _ 1 ! 3 ( ii ) ] 7774 FT TT12 : $ 3, 1987]áma 13, 1919 
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: : . - SS- SESSE - ASSEGNSS 

E 

- S 
17- 12 - 1991 , has referred the following dispute for 

Whether the domestic enquiry conducted by the 
adjudication to this Tribunal, 

manageinsnt was nol fairly and properly ? 
Whether the action of the management of Dena 

This tribunal held that enquiry was fair and pro 
Bank ijl dismissing ihe services of Shri 

per vide finding datcd 1 - 1 - 1997. Hence the parties 
Saralject Sing! Head Cashier is justified ? 

were head on the question of quantum 
If not, to what relief is the workman en 

of punish 

1ent. 
tilled to ? 


2 . The concerned workman Sarabjeet Singh was 
working as Head Cashier in Bangla Bazar Branch 
i! Lucknow of the opposite party in 1986 - 87 . 
During this perinj he is alleged to have committeil 
certain acts of misconduct in respect of which he 
was served with charge- sacrt which gocs 08 
under ; - - 
1 . That whil.. ou were sjiking as Cashier 

our Bangla Bazar lucknow Branch , in 
Novenilwer , 1986 Smi. Reeta Agrawal who 
was having recurring deposit account No 
269 at our Bangla Bazar Branch has depo 
sited Rs. 500 , - fronu Smt. Reeta Agrawal 
and had made the entry in the RD Pass 
Book of Mrs . Agrawal and duly signed 
the same in lieu of accepting the cash . 
You neither deposited the above amount 
in the R . D . Account of Smt. Agrawal 201 
it was entered in any of the books of 

Bangla Bazar Branclı . 
2 . That on 16 -4 - 1987 Sunt. Reeta Agrawal 

deposited Rs. 1000 /- in her above R . D . 
Account. You have accepted Rs. 1000 / 
from Smt. Agrawal and returned the coun 
terfoil of the pay in slip . Subsequently 
vou neither deposited the above amount in 
the R . D . Account of Smt. Agrawal nor it 
was entered into any of the books of our 
Bangla Bizar Branch , 


4 . Ilaving heard both sides and having gono 
through the record I ain of the opinion that the dis 
ciplinery authority while wading punishment had 
1100 acted indenerdently . Tractad he has objected 
bis zithority in favour of Appellate Authority . 
Further this recrdure has also caused prejudice to 
the dolinolient . When the disciplinary authority has 
ccted on the advice of A .G . M . who is the appellate 
authority it will be futile to make appeal as against 
of the sprellate authority can be very well under 
stood who had already made up his mind in this 
regard . With this observation now reference may be 
müle to the s inexure Ill of the claim statement a 
letter dat : 28 -4 - 1989 sent by disciplinary authority 
to A . G . M . Saking his advise as to whether for the 
three misconducts prov. d following three punishment 
T!! ! y be awarded :- - 


Charged proved? 


Punishment imposed 


-- 


- 


- 


1 . Mi: " ppropriation of Withdrawal of Sreciel Allow 
Rin , funks. 

snce of 126 Caglior r p . id 

to Sri Sartijest Sinuh 
2 . Comıni tiny, fraud on Stopper tvo futic incrc 
bank 

17ontz falling duc text with 

cum n .:1: tive effec . 
3. Ding sny st pro - Strippage of two fulur irctin 

judicial to the interest meuts failir Jus 07x with 
of the book involving crmulativo cffort . 
or likely to involv 
the brink in arious 


loss 


The A . G . M . in turn had informed the disciplinary 
authority not to take lenient view as it involves 
question of emribezcllment of oniount which is cer 
tainly a serious riconduct, 


The concerned workman admitted his guilt in his 
reply still the management appointed one S . C , Singh 
as cnquiry officer who in turn ie ]ying upon the ad . 
mission submitted his report on 13 - 4 - 1989 holdiog 
that charges were prove on the basis of admission . 
The Regional Manager who is punishing authority 
sourlit instructions froin A . G . M . for inflicting punish 
ment short of dismissal. This A .G . M , in tum advis 
ed the disciplinary authority to dismiss the concern 
ed workman . Whereupon the concerned workman 
was dismissed front service on 6 - 10 - 1989 . Feeling 
aggrieved he hai raised the instant industrial dis 
pute . 

3. ! the claim statement , interalia , fairness ansi 
proprietory of domestic enquiry was challenged . 
Apart from this it was alleged that the 
concceed workman was prevailed upon to 
admit the misconduct and he will be let off with a 
lenient punishinient short of dismissal. That is why 
the chisciplmery authority has made proposal of 
minishrept by wiy of stomace of increment but 
A .GM . did not norer with it . This action of the dis 
ciplinary thirrily is bad in law . In the written 
utricient the fairness and proprietory of the domes 
ic inquiry was alleged to have been valid . It was 
clinicd that admnission was obtained by inducement, 
On the pleadings of the partics a preliminary issue 
was frumed vide finding dated 1 - 10 - 1997 . 
968 GT/ 97 - 11 


The disciplinary authority riccordingly acting upon 
this advise has passed order of dismissal. Earlier it 
has already been observed that this way of awarding 
punishment is not the outcome of frec will of the 
disciplinary authority . Instead it is on the direction 
of appellit? authority . In this way such order ci 
pinictment cannot he said to be in accordance with 
law . I am also inclined to agree with the authorised 
representative of the workman that in order avoid 
protract proceeding the delinqucol would have fallen 
in line with the advise of discipljgary authority while 
7 . king admission . Hence principles of natural 
justice requires t?721 under snecial circumstances, the 
cliscipliary authority nuşlıt to have inflicted punish 
IT12777 78 he had proposed to 1 . G .M . In these cir 

instances it is held ihat order of punishment passed 
by the disciplinary authority by way of dismissal 1$ 
not proportionate to the quilt. Instead ends of jus 
tice would adequately met by inflicting the 
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- -- . - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - 
incnt as proposed by hin in his letter dated 28 - 4 - 89 his date of birth as 2 - 1 - 47. He worked upto 1971 at different 
addressed to A . G . M . Further the concerned work 

brunches of the lank . He was sclected for permincnt absorp 

tion on 12 - 10 -81 and was placed on probation for a period 
man will also be entitled for back wages from the 

of six months. His probation was further extended and ulti 
date of reference, 

inately lie was confirmed in the services of the bank . Later on 

he will served with a meno on 20 - 2 - 82 for perpeterating 
I award accordingly. 

forgery in the school leaving certificate by altering the year 
of birth from 1947 to 1949 , It was followed loy chargosheet 

di. 11- 8 - 82 in duc course enquiry took place and the mis 
B . K SRIVASTAVA . Presiding Officer. 

conduct was found to be proved against him . On the basis of 
this report he was discharged from the services of the bank 
by order dated 31 - 8 - 84 . Appoil filed hy him was also dis 

missed on 25- 2 -85. After this the present industrial dispute 
The farat, 10 , 1997 

was raised . In the claim statement it has been alleged that 

enquiry was not fairly and properly held on that he had not 
FiT . 1 . 1162 - -- taif # faat fefTH , 1947 committed forgery . 
( 1947 | 14 ) TORT 17 HTC ,OF FATT 3. The management has all ved that enquiry was fairly and 

properly held . Accordingly a preliminary issue was framed 
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों regarding fairness and propriety of domestic enquiry . This 

tribunal vide finding dt. 29-11- 96 , held that enquiry was 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 

fairly and properly held . 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण कानपुर के 

3 . Now the matter has been hearil on the question of 
CATC 1 TEUTETT , TT TATT OT 8- 4- 97 proportionality of punishment, 
को प्राप्त हुआ था । 

4. The first contention of the concerned workman jy that 
since it is a case of discharge it amounts to retrenchment and 

is no notice pay and retrenchment compensation has been 
[ř - 12012/ 352 /9-1- 776 # TT ( 8111 ) ] 

paid is required by Sec . 25F of ID , Act, thus discharge 

is bad in law . Reliance has been placed upon the case of 
बज मोहन , डेस्क अधिकारी 

workman of State Bank of ladja versus Presiding Officer 

(GIT II and others , II CLR . 33 HC, Bombay which lend 

support to his contention . However , this has been over 
New Delhi, the 10th April , 1997 

ruled in the case of State Bank of India , versu9 Workmen of 

State Biink of India . AIR . 1990 SC 2034, by the Hon ble 
S . O . 1162 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial Supreme Court, In view of this overruling I repelled this 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government contcntion as well. 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in 

5 . Next it has been urged that punishment hy way of dis 
tho Industrial Dispute betweco the employers in relation to charge from service amounts to economic death sentence. 
the management of Central Bank of India and their work For such misconduct such harsh punishment should not have 
men , which was received hy the Central Government on 

heen inflicted . The post of sub staff does not carry any such 
8 - 4 - 1997 . 

responsibility which may sail to giving rise of apprehension 

of loss of confidence. Further from the revicky of records 
(No. L - 12012 / 332 / 94- IR ( B -II) ] it also becomes clear that the concerned workman has put in 
BRAJ MOHAN . Desk Officer 

service for long time. It iras also been submitted that he 

has to maintain his family . If action wiis to he taken it 
ANNEXURE 

should have heen taken within reasonable time from the 
BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER . 

dole of appointment. 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

6 . Taking into consideration all these factors, I am in 
CUM -LABOUR COURT, PANDU NAGAR . KANPUR 

clined to herce with the authorised l epresentative of the con 

cerned workman that punishincnt hy wiv of discharge ought 
Industrial Dispute No . 36 of 1995 

not to have been inflicted , Instein it will be deemed to have 
In the matter of dispute : 

sufficiently punished if he is not allowed the wages from the 

date of discharge. In this wy he is reinstated in service but 
BETWEEN 

without back wages. 
Prahlad Singh , 

7. Accordingly iny award is thit punishment by way of 
Village Roopchanderpur , 

discharer is not justified inch he should he reinstated in ser 
Post Mirsatpur Via 

vice without back wages. However the period from the 
Badlapur District Jaunpur, U . P . 

date of discharrt till the date of reinstatement will be coun 

tid for the purposes of retiral benefits . 
AND 

B . K . SRIVISTAVA , Presiding Officer 
Regional Manager , 
Central Bank of Indin , 
Lanka Varanasi. 

To facomit, 10 96 , 1997 
AWARD 

# T . AT . 1163.- Trailforet ferate aferth , 1947 
1 . Central Government, Ministrv of Labour. vide its 
notification number L - 12012 / 332 /94 dated 

( 1947 T 14 ) TTTT 17 Tour #1 T 474574 

16th March 
1995, has referred the following dispute for adjudication to आंध्रा बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
this Tribunal for adjudication - - 

के वीच, अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
" Whether the action of the management of Central Bank 

of India Baheri /Varanasi, ir discharging Sri Prohlait सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण II , मम्बई के पंचाट को प्रकाशित 
Singh suh - staff from service we. f. 31 - 8 - 84 . is legal 
and justified ? Tf 101, uhilt relief is the said work 

firmat , Tinta TATT FT 8 - 1- 97 FT TEATATTI 
man entitled to ? " 
2 . The case of the concerned workman Prihlad Sinch is 
that initially he was appointed hy the opposite perty bank 
Central Bank of India is sub - staff on 23- 11- 71. He had given 

ब्रज मोहन , एस्क अधिकारी 


(a 


T 120122.95/ 9 3- 


(at-!1) ] 


( 9711 - 


3 ( ii ) ] 


97747 41 774997 : 63,1997/Aurte 13,1919 
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New Delhi, the 10th April , 1997 


विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण कानपुर के 
पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
8 - 4- 97 FT 7157 37 TL 


S .O . 1163 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1917 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal, II, Mumbai is shown in the Annexure in the 
Industrial Dispute between the employers in relation to the 
management of Andhra Bank and their workmen , which was 
received by the Central Government on 8 -4 - 97 , 


{ . 18 - 12012/ 168/ 91- 976UTT ( 11-11 ) ] 

बन मोहन , ढस्क अधिकारी 


New Delhi, the 10th April, 1997 


No. L - 12012 / 295 / 93 IR ( B - II ) ] 

BRAJ MOHAN , Desk Officer 
ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRUL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , MUMBAI 


$ .O . 1167, - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexuro in the 
Industrial Disputo between the employers in relation to the 
management of Central Bank of India and their workmen , 
which was received by the Central Govornment on 8 - 4 - 97 . 


Present : 
Shri S . B . Punsc, Presiding Officer. 

REFERENCE NO . CGIT-2 /27 of 1994 
Employers in relation .o the management of The Andhia 

Bunk 


[No. L - 12012 /168 /91- IRB -11)] 
BRAJ MOHAN , Desk Officer 


ANNEXURE 


AND 


BEFORE SRI B . K , SRIVASTAVA , PRESLDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, PANDU NAGAR . KANPUR 


Industrial Dispute No. 157 of 1991 


Their Workmen 
Appearance : 

For the Employer : Mr. R . S . Pai, Advocale . 
For the Workmen : l1r , A . V . Sathye , Advocate . 

Mumbai, dated 1st April, 1997 


In the matter of dispute : 

BETWEEN 
Shri B . P . Saxena, 
Member Secretary , 
U . P . Bank Employees Union , 
127 / 191, W - 1, Saket Nagar , 
Kanpur. 

AND 


AWARD -PART- 11 


On 1 - 2 - 96 by Part-1 warł i came to the conclusion that 
the domestic inquiry which wils helt against the workman 
was as per the Principles of natual justice . Now the remain 
Png issues namely issues Nos. Itoh are to be anwered in 
this reference . 


Regional Manager , 
Central Bank of India , 
88 -B , Civil Lines, Bareilly , 


AWARD 


2 . The matter was adjourned from time to time for at 
settlement. The management of Andhri Bank Bombay im 
posed a punishment of stoppage of one increment on Wade 
kar clerk with cumulative effect from the year 1993. There 
were talks of a compromise hetween the management and the 
worker. Ultimately on 25 - 3 - 97 they informed the Tribunal 
the matter as settled ( Exhibit- 23 ) . 

3 . Today the partics filed a compromise at Exhibit-24 . 
They admitted the terms of the settlement. I recorded the 
same, In view of the settlement the reference is disposed 
off . I pass the following order : 


1. Central Government, Ministry of Labour, New Deloi, 
vide its notification No . L - 12012 / 168 /91- IR B - II dated 27th 
September, 1991 , has reſerred the following dispute for adju 
dication to this Tribunal 


Whether the action of the management of Central Bank 

of India in discharging Sri S . N . Sarin , clerk from 
the services of the bank is justified T not , to 
what relief is the workman concerned entitled ? 


ORDER 
In view of the settlement (Fxhibit - 24 ) the reference is 

disposed off . 
The terms of the settlement are as follows : 
The stoppage of annual increment of workmen Shri B .S 

Wadkar, without cumulative effect, prospectively. 
The dispute may be treated as closed . 

S . B . PANSE , Presidling Officer 
Dated , 4 . 4- 1997 . 


2 . The concerned workman S . N . Sarin was working as 
clerk / teller at the Ghaurahagali Branch , Moradabad of tho 
opposite party Contral Bank of India . He was served with 
a chargesheet on 25 - 10 - 96 , the copy of which is attached 
heiewith . N , S . Saxçaa, Assistant Regional Manager , was 
appointed , enquiry officer . He submitted his report dated nii 
holding that all the four charges were not proved . Disci 
plinary Authority . vide order dated 25 - 9 - 89 showing its in 
ubility to agree with the roport of the enquiry officer issued 
a show cause notice . Thereafter by order dated 20 - 11 -89 
while condoning the misconduct order for discharge was 
passed . Appeal preferred by the concerned workman was 
dismissed on 21 - 3 - 90 . Feeling aggrieved the concerned work 
man has raised the instant industrial dispute in the claim 
statement the concerned workman has mainly submitted that 
the approach of the disciplinary authority in isuing show 
causc notice and consequent order of condonation of mis 
conduct and discharge from service is illegal being based 
on wrong approach . 


S . B . PA 


E faft, 10 351, 1997 


FTAT . 1164.- - atatita fapta afafya , 1947 
( 1947 FT 14 ) FT ETT 177 EUR, retet Apa ? 
मेन्टल बैंक प्रॉफ इंडिया के प्रबंधतन्त्र के मंवर नियोजक 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनमंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 


3. The opposite party in the written statement has denied 
this fact. 

. . . 

. . 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 
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- - - - - - - 
4 . I have heard both sides and have gone through the फर्मकारों के वीके, अनबन्ध के निर्दिष्ट प्रायोगिक यिवाद ने 
record . The authorised representative of the concerned work 
man at the first place had submitted that when the discipli केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण कामपर के पंजाट 
nary authority had proceeded to order for discharge it was 

91 997 a potent si ETT TOTT FT 8- 4 - 97 FT 
incumbent upon it to have paid retrenchment compensation 
And notice pay which amounted to retrenchment. In support 

प्राप्त या था । 
of his case he has relied upon the case of 1990 Lab . IC 
1111 (Lombay ). On the other hand the authoriscd repre 
Scntative of opposite party has referred to the case of Stato 

[p . 179- 1 2012 / 445) 92- 7476 TT ( 1 -11) ] 
Bank of India vorzus Workinen of Stato Bank of India , AIR 
1990 SC 2034 which focs to show that Hon ble Supreme 

आज महल , डैस्क अधिकारी 
Court bad reversed the interpretation of law as given in 
the ruling cited by the authorised reprosentativo of the con 
cerncd workman , In view of this express authority of Hon ble 

New Delhi, the 10th April , 1997 
Supreme Court I over rule the contention of authorised re 
presentative of the concerned workman , 

S . O . 1165, - In pursuance of Scction 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
5 . Next it may bo considered us to whether the approach 

hereby publishes the award of tho Central Government 
of the disciplinary authority was correct or not. 

Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in 

In this 
Tegard Tefcrcncc may be made to the case of 

the Industrial Dispute between tlic employers in relation 
in which Hon ble Supreme Court has been pleased to observe 

to the management of Bank of India and their workmen , 
that in case of disagreeing with the finding of enquiry officer 

which was received by the Central Government on 8 - 4 -97. 
while issuing show cause notice to the delinquent it is 
obligatory on tho part of management to expressly incor 

(No. L - 12012 /445 / 92 IR ( B - 11)] 
polatc the reasons for disagreeing with the finding of enquiry 

BRAJ MOHAN , Desk Officer 
officor and call upon the dolinguent to explain the samo by 
oral or documentry evidence , Tsuing of show cause notice 
will not be only empty formality . I am constrained to ob 

ANNEXURE 
serve that in this case disciplinary authority has not observed 

REFORE SRI B . K . SRIVASTAVA , PRESIIDNG OFFICER 
the principles in this regard . The copy of show cause notice 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
dated 25 - 9 -89 issued by the disciplinary authority is on 
record . It is by way of smellate court judgment and had 

CUM - LABOUR COURT PANDU NAGAR KANPUR 
Arrived at a different conclusion . In this way nothing more 
remains to be done. Issuires - f show causc notice was only 

Industrial Dispute No. 37 of 1993 
empty formality is the disciplinary authority confirmed his 
opinion . Secondly in the last paragraph the disciplinary 
authority had made following observation 

BETWEEN 


It is also mado clear to him that hearing shall be con 

finod to the punishment proposed and issues relating 
to enquiry will not be allowed to be raised . 


Chiuramani Singh , 
C - 3890 Sector C Sapna Colony. 
Rajajipuram , Lucknow . 


AND 


Regional Manager , 
Bank of India , 
15 /54 B Civil Lines, Kappur. 


This directive clearly delarn the concerned workman from 
submittina is explanation rogarding merits of his finding. 
The object of issuing of such show cause notico is to afford 
opror unity to the delinquent to rehut the impression of the 
disciplinary authority if it is labouring under such mistaken 
stend . If the workman is deprived of his right to submit 
his explanation the very purpose of issuing such show cause 
noticc stands defoated . This is to he preciso as this show 
cause notice is contrary to the observation of the Hon ble 
Supreme Court . This show cause notice je defective and 
consequent ord of discharge on such how calle notice 
would also to lar, yitiated . Hence my finding is that the 
action of the managemrat in pasgint order of discharge 
agninst the concerned workman by way punishment is not 
justifled . 


AWARD 


1. Central Government, Ministry of Labour, vide its 
notification No. L - 12012 /445 / 92- I. R . B . JI. dated 26 - 3 - 93 has 
referred the following dispute or adjudication to this Tri 
bunal ; - - 


Whether the action of the management of Bank of India 

in dişmissing Sri Churamani Singh clerk from scr 
vice w . e. f, 14 - 3 -91 is legal and justified ? If not 
to what relief is the workman entitled to ? 


6 . It will he open to the management to issue a fresh show 
cause notice in term of the above mentioned ruling and 
thereafter nges such orders. In the mean time the concerned 
wwman will continuo to remain under suspension . Discipli 
nary nuthority is further required to decide the matter withiri 
six months from the date of publication of Award . If it fails 
to do so the concernca workman will be entitled for rein 
staterent in service with full back wages on the assumption 
thot he has heen evenerated by the enquiry officer and such 
fact has become final. 


2 . The concerned workman Churamani Singh was working 
25 clerk in the Development office of Lead Bank Hardoi of 
the opposito party , Bank of India . He was served with 
a chargesheet on 28 - 3 -89, the copy of which is being attach 
ed herewith , A . K . Bhatt Staff Officer of the Zonal Office 
was appointed enquiry officer. After completing enquiry 
he submitica his report on 9 -11-90 holding that charge 
No. 1 was proved in entirety whereas Ist and Ind part of 
charge No. 2 was also proved . Parts nos C of second charge 
was partly proved and parts D & E of second charge was 
not proved . Relying upon this report the disciplinary 
Authority passed order of dismissal on 14 - 3 - 91 . He pre 
feried appeal which was dismissed on 9 - 7 -91. Thereafter 
he raised an industrial dispute . 


7 . It is further added that in case the disciplinary authority 
is not able to lecide the matter within gix months because 
op velaviny tartins of the delinquent period of six months 
will not be applicable . 

B. K . SRIVASTAVA, Presiding Officer 


a 


formatt , 1997 , 1997 


41 . 9 . 1165 , - - htulfite fare off-rom , 1947 
( 1947 FT 14 ) 79177 179777UTZ FENT ATT 
बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 


3 . In the claim statement it was alleged that the opposite 
prity bank had been prejudiced against him from the 
vory beginning . They were interested in dispensing with 
the services of tho concerned workman by any moans, and 
it way because of this object that the management had 
issued the chargeshect with false allegations. He deniext tho 
facts or all the charge specifically . It was further alleged 
that after the above mentioned issuance of chargesheet the 


(AT1 - - * 3 (ii ) ] UUTTA TI 1798 : # 53, 1997/ a 13, 1919 
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Ilanagement 18ued another chargesheet on 6 - 10-89 and 

lacriminating evidence is that Churamapi Singh had handed 
in idul cuse too A . K . Bhatt was appoinicd cnquiry officer , over the chequc book icquisition slip . It has been main 
in that case tow A . . Bhatt was appointed ouqury officer , lained by the management that this cheque book requisi 
Carlicr issued ought to have been completed wheicus the Lion slip liud been you removed from the ofilce . I am of 
enquiry officer under the muence of the management com 

th , Vicw that this evidence has been created to shield 
pleiud cuquiry on the busis of subsequently issued charge S . A . Hameed , M . W . 11. lt bas come in evidence of 
sheet di. 6 - 10 - 89 . As regards 112egulanty in tho enquiry S . A . Hamced that cheque book issuing register alongwith 
it is submitted that papers relating to investigating agency cheque book in thc name of K . K . Jaiswal was handed 
which precdued issuance of chargesheet were not given over io himn Iur issuing to counter clerk , atter carrying out 
inspite of demand . In the second place it is alleged that necessary tonalities all it. He has denied that on 3 -8 -87, he 
10 proper opportunity of defending himself was given and hild handed ever this choque book to Qunter clerk . Instead 
iastiy it is alleged that appreciation of cvidence by the it was given in the concerned workman , for handing over 
enquiry officer is erroneous and is not in accordance with Tu Sri , K Jaiswal us he was known to him . When he was 
principles of patural justice . 

usled 10 pive the proceecure for issuance of cheque book , 

he stated that a customer handover requisition slip to special 
4 . In the reply the inanagement maintained that enquiry assistunt who in turn will cancel it and hand over the same to 
was fairly and properly held . It was denied that the manage 

Daftry . The daftry would take out cheque book from the stock 
ment is biasca against the concerned workman in any und hand over the samne to countei clcrk for entry in the ledger , 
manner . The facis leading to Iramog of charges are correct. 

thereafter it will be seat to the concerned officer and after 
necessary formalities it will be given to the customer . 

Admically , the concerned workman was not the counter 
5 . On the pleadings of the parlies following preliminary 

clerk at that time. Hence there could be no occasion for 
issue was framed : 

S . A . Hamced to have handed over the cheque book to the 
Wliether the domestic enguiry conducted by the manage 

concerned workman . In my opinion he bad given this 
ment was not farily and properly ? 

statement to 
nad carried out pre 

save his skin as he was also involved in 
It appears that V . S . Gupta M . W .6 

this matter at investigation stage . Babu Lal, Daftry has 
liminary enquiry in this regard and had qccorded statement 

also given statement that this cheque book was given 

the 
of all the witnesses who had been examined before 

to 

the concerned officer. Since S . A . Hameed has not carried 
enquiry officer . Thereafter he submitted his report appointing 

out the instructions for issuunce of cheque book by handing 
the culcerned workman . However , the copies of the report 

over the samc to the counter clerk it will be deemed that 
of investigating agency and statement of witnesses were 
adpritedly not given 

this chequc book was misplaced lost from his custody and 
to the concerned workman . It is 

he alone is responsible . The concerned workman wouli 
well settled law that when such papers are not supplied 

have nothing to do with it. In this regard charge itself 
to the delinquent it would amount to infringement of princi 

is erroucous when it presupposes that S . A . Hameed had 
ples of natural justice as the delinquent would not bo in 

handed over the cheque book to K . K . Jaiswal. The en 
a position to make out his defence and cross examine tho 

quiry officer has also blindly accepted this fact without 
witzesses of the management. The reply of the authorised 

assessing the cvidence of management witness and the 
Icpresentative of the management is that these papers were 

concorned workman . When a finding is not based on any 
not relied upon during the course of enquiry . This sub 

reason the same cannot be said to be 
mission of the authorised representative for the manage 

based on sound 

principles . Hence in view of foregoing discussions, I come 
ment is far from true. A bare perusal of enquiry proceed 

to the conclusion that cheque book was not got issued by 
ings and enquiry report would go to show that the enquiry 

the concerned workman in any manner . $ . A . Hameed alone 
officer had actively referred to the statement of witnesses 

would be responsible for the loss of the chequc book . 
which were recorded by investigating agency . Indeed the 
investigating agency V . S . Gupta has also been examined 

7 . The second and third part of charge deals with with 
as M . W .6 in domestic enguiry . These material would go 

drawl or Rs. 9000 and Rs. 17000 . Rupees 9000 has been 
10 show that the management had actively relied upon the 

withdrawn on the basis of cheque Icaf No , 0009555 whereas 
evidence of investigating agency . Hence nori supply of 

Rs. 17000 have been withdrawn with chequc No. 0009552 . 
those papers would vitiate the enquiry proceedings and con 

There is no dispute that these two chegues are from the 
scquent report. 

chequo book which was in custody of S . A . Hameed for 

the last time. The management has sought to inculpate 
4 . On proper scruitiny of evidence and the enquiry re 

the concerned workman by evidence of Nabi Ahmad Siddiqui 
port 1 also apice will the concemed workman that con 

M . W . 2 who has stated that chequo of Rs. 9000 was given 
clusion of the enguiry officer are not based on reasons as 

to him by the delinquent for being presented at the 
far as finding on chargc No. 1 18 concerned . 

counter. Abhai Kumar Pandey M . W . 8 and Chandra Shekhar 

M . W . 9 have stated about payment of Rs. 9000 and neces 
5 . Now the case of management and cyidence in rez 

sary entries in the bank 
pect of charge No . 1 will be examined . 

record . Chandra Shekhar has 
Admittedly one 

also stated about payment of Rs. 17000 to Vijay Kumar 
K , K . Jaiswal who was M . W . 1 before enquiry officer was 

Singli . In my opinion , from tlic cvidence of these witnesscs 
having S / B Account No. 5534 in Hardoi Branch of the op 

it docy not emnerge out that the concerned workman had 
positc party bunk . He had complained to the bank that 

any hand in these two withdrawals. As regards the evidence 
a chcquc book was got issued in his name hy forging and 

of Nabi Ahmad Siddiqui who is third person , I am once 
on the basis of this Rs. 9000 & Ra. 17000 were withdrawn 

agari of the opinion that it would have been contrived 
from his account hy once again forquing his signatures 

at the behest of S . A . Hamced. The management has also 
on the two cheque3 . The case of the management is that 

relieci UDOQ extra judicial confession of concerned work 
it was the handiwork of the concerned workman . The 

min which is alleged to have been made before K , K . Jaiswal 
concerned workman has denied that he ever got this cheque M . W . ) . Once again I am of the opinion that this state 
hook issued at all. In order to bring home the charge 

iment of K . K . Jalawal is not truthful. 
against the concerned workman , the management had 

His evidence is 

that the concerned workman hart gone to his residence 
examined K , K , Jaiswal M . W . 1 , Babu Lal Daftry , M . W .4 

and had entreatest hini ort to inculpate him . Instead he 
and S . A . Hameed officer M . W . 11. As far as evidence of 

should inculpate his brother . This was done in presence 
K . K . Jaiswal is concerned it is a general one. He has not 

lyf village people whose name has been given . I am 
specifically named the concerned workman . Instead he 

of 

the view that if the concerned workman was at all at fault 
has made a statemcnt about the so called extra judicial 

he would have made this statenient in secrecy and not in 
confession of the concerned workman which he had made 

presence of others . 
in his presence as well as that of the people of the locality . 

This alone will be enough to dis 

credit the trustworthyness of this 
It will be shown lateron 

part 
that this so called extra judicial 

of cvidence of 

K . K . Taiswal. The enquiry officer has also noticed that 
confession is not reliable and appears to contraived for 

after this occurrence the concerned workman had availed of 
the purpose of the case . 

L . F .C . and had actually gonc on pleasure trip . In my 

opinion , the delinquent has satisfactorily explained it by 
6 . Babu Lal Daſtry M . W .4 has stated that the concerned stating that he had borrowed money from his brother . 
workman had handeri cheque book requisition glip to Change of forging the gignatures of K . K . Jaiswalon 
hin . Mereudon he had brought the cheque book . After these two cheques cannot be accepted Against the concern 
keeping in the cheque book register the same was handed ed workman as it has also been hold that the concerned 
over to counter clerk . Thus in his evidence the only workinan was not in possession of those chequcs. Hence 
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he had no opportunity to fabricate the signatures on these 
two chcqucs. It must bo handiwork of $ . A . Hameed of 
some one else who would have got possession of this chequo 
book . In this back ground the report of hand writing 
expert im loo: es its significance . 


BANK OF INDIA 

Regional Officer, 
Kanpur Region , 
Virendra Smriti, 10 / 54 - B , 
Civil Lince P . B . No. 600 , 

Kanpur-208001. 
Shri C . M . Singh , 
Stuff Special Assistant (Under Suspension ), 
Bunk of India , 
Sandila Branch . 


- 


- - 


- 


8 . There is another facet of case regarding withdrawal 
of Rs. 17000 . It was cancelled by the concerned workman 
aftcr verifying the signatures and as well as by S . A , Hameed . 
If the concerned workman lied manipulated signatures it 
was always open to S . A . Hamced to have checkcd it . This 
also shows that whatever the concerned workman did 
while dealing these chcuues was in normal course of busi 
11csy without any oblique motivc. In view of foregoing dis 
cussions, I am of the opinion , that the enquiry officer has 
not properly appreciated the evidence . 

9 . In the case of Fue Stone Tyre & Rubber Company of 
India Pvc. Limilcd verses management 1913 ( 20 ) 
FLK 359 S . C ., the Hon ble Supreme Court had held 
that Industrial Tribunal had right to reappraise the evidence . 
Exercising that right and thus agreeing with the finding of 
thu ciljury report, I come to the conclusion that none of 
the misconducts as contained in charge No. 1 were per 
peterated by the concemed workiman . He appears to be a 
victim of gangiog up of some members of the branch . Thus 
charge No . 1 was not proved . 

10 . As regards charge No. 2 having gone through the 
firwing of the enquiry officer, I am inclined to agroo with 
hilz in entirely specially when it is based on the admission 
of concerned workman . At this stage reference may be 
mude to the case of Punjab State Cooperative Supply and 
Merheting Federation Ltd . Chandigarh and another versus 
Presiding Officer Labour Court Jalundhar and another 
1996 Lab . IC 2326 . In this cuse there was a charge of 
misappropriation of money and tempering with othco re 
cord . The enquiry officer had found that charges were 
proved . The Tribunal after reappraisal of evidence held 
that finding of enquiry officer was not correct, bence by 
substituting its own finding, the Tribunal gave outright 
award in favour of the workman , without granting con 
cession to the management to prove the misconduct on 
merits . The matter was carried before the Punjab & 
Haryana High Court and it was agitated that Tribunal 
erred in not affording opportunity to the management to 
prove the misconduct but this was not accopted . It was 
beid that the management could not be given Opportunity 
to adduce more evidence than what was adducod before 
the enquiry officer and if once again chance is given it 
would not be of any help . In the instant Case too I am 
inclined to apply this principle . The management has ad 
duced its evidence to the full and the same lad been found 
to be not true . It once again such opportunity is given it 
will meet the same fall . Hence , it will be an exercise in 
futility In view of this matter, the management is not 
being given any change to prove misconduct on charge No. 1 
on merits. 


Chragesheet 
During the course of your duties as Special Assistant at 
Bank s Sandila Branch from 1980 till your suspension from 
bank s service on 16 -4 -88 vide suspension order No. Vig . 
88 (56 ) 254 dated 16 - 4 - 88 , acts of misconduct as hereinaftor 
mentioned are alleged to have been committed by you : 
Charge No. 1 : 

That on 3rd August, 1987 , you managed to get cheque 
book bearing chegue leaf Nos. SDL 0009551 to 9575 issued 
in thic SB Account No. 5534 of Sri K . K . Jaiswal with the 
branch on the basis of forged cheque book requisition slip . 
This cheque hook was handed over to you on the same day 
by Sri S . A . Hameed , Oflicer on deputation for delviery to 
the customer , as the customer failed to turn up collecting 
the said cheque book and you immediately thereafter managed 
to get the forged chequc rcquisition slip removed and cr 
dest,used with a view to destroy the ovidence ; 

That out of the aforesaid cheque book , you completed 
cliuque leuf No. 0009555 into a boarer chequo for Rs. 9000 
dated 6 - 7 - 8 1 favouring Sri Govind Kumar Asthana by forriag 
the signaturos of the account holder of $ B Account No. 5534 
thereon , got the fraudulent instrument presented across the 
counter on 6th August, 1987 through Sri B . A , Siddiqui an 
other customer of the branch and your accquittanco cancelled 
the forged Signature of the customer appearing theroon , took 
payment of Rs. 4000 to the debit of SB account No. 55311 
of Sri K . K . Jaiswal against tho same from the cashior on 
hehalf of the said Sri N , Ą . Siddiqui and managed to divert 
the remaining amount of Rs. 5000 for tho purchasc of u 
demand drait drawit on Lucknow Branch favouring National 
Fertilizery Ltd ., sought by M / s. Kissan Khad Bhandar , Rail 
way Colony , Hardoi through Sri Abhay K . Pandey an asso 
ciate of the aforesaid Sri N . A . Siddiqui ; . 

That you had completed another bearer chaque for 
Rs. 17 ,000 dated 6th July , 1987 favouring Sri Vijay Kumar 
Singh by using the cheque Icaf No. 0009552 from out of the 
aforcoaic book and forging the signature of the account holder 
of STS account No . 5534 thereon and immediately after the 
aforementioned fraud was completed you got this fraudulent 
instrument presented accross the counter on 6th August, 1987, 
itself got the cuid cheque passed and withdrawn from SB 
account No . 5534 fraudulently with the help of an accom 
plice ; and that in the aforesaid manner you committed a 
fiaud of Rs. 9000 und an other fraud of Rs. 17000 on the 
bunk . Each of your aforesúid acts , if proved will amount 
to the gross nrisconduct Doing any act prejudicial to the 
interest of the bank within the meaning of para 19 . 5 ( ) of 
the Bi-partite Settlement. 
Change No. II : 

That on 6t11 September , 1985 , you received a lotter dated 
6 - 9 -85 from Sri Hem Chand , account holder of SB A / c . 4945 
wherein the account holder reported to you about loss of 
pass book of saving bank account No . 4945 but you did not 
tuke any action on the letior nor you put up the same for 
appropriate order of the manager, Sandila Branch ; 

That on 9th September . 1985 you allowed the payment of 
Rs. 65 (Rupees sixty five) to the account holder of saving 
hank account No. 1945 on withdrawal form without accom 
panying the SB Account pass book and without prior permig 
sion and or knowledge of the Manager , Sandila Branch . Even 
in allowing the paynient of Rs. 65 on withdrawal form without 
accompanying the pass look you did not write the words 
pleasc pay without pass book on withdrawal form and did 
not intial there against ; 

Thut on 12 - 6 -85 You allowed the payment of Rs. 2500 
on forged withdrawal form without accompanying pass book 
and on 13- 9 - 85 you achd Sri Om Prakash Shukla , Daftry 
of branch to bring all payment vouchers dated 12 - 3 - 85. 


11 . Thus in view of above the concerned workman is 
exonerated of charge No. 1 in entirety whereas charge No. 2 
is found to be true partly which does not involve any 
embazeliment of interpolation of record . Instead he has 
been found guilty of not reporting to the manager about 
thc loss of pass book in respect of which a complaint was 
given to him . The second part in respect of which he has 
been held guilty is about allowing of payment of Rs. 65 
to the account holder of A / c No. 4945 on withdrawal form 
without pass book . At the most both the charges which 
have been found to have been proved under charge No. 2 
arc in respect of negligence. I think order of dismissal by 
way of punishment on this charge is shockingly disproportion 
ato to the guilt /misconduct, I think ends of justice would 
be met if the concerned workman is denied wages from 
the date of his dismissal to the date of reference , 


12 . In vicw of above , ny award is that dismissal of the 
concerned workmanis bod in law and not justified . He 
will he entitled for reinstatement in service with continuity 
and back wages from the date of reference . 


1.3 . Reference is answered accordingly . 

B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer. 


folosing alipite for more 


- - - 
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Accordingly Sri Shukla , Daftry produced all the 237 vouchers November , 1991 has roferred the following dispute for adju 
dated 12 - 8 - 85 before you for your checking but you removed dication to this Tribunal -- 
the payment voucher of Rs. 2300 helonging to $ B account 
No. 4945 from the let of vouchers surreptitiously . 

Whether the action of the management of Allahabad 

Bank in imposing the penalty of withdrawal of spe 
That in the aforesaid manner you deliberately caused finan 

cial allowance of Sri D , N . Sharma, Special Assistant 
cinl loss of Rs. 2500 to the bank and destroyed the bank s 

is justified ? If not, to what relief is the workman 
evidence by removing tho voucher of Rs. 2500 from the bank s 

entitled to 
record sufieptitiously . Each of our aforesaid acts, if proved , 
will amount to the gross misconduct of doing any act pre 

2. The following facts are undisputed 
judicial to the interest of the bank within the meaning of 
para 19 .5 (j) of the Bi- purtite Settlernent. 

The concerned workman D . N . Sharma was working as 

special assistant in the Faizabad Branch of the wypo 
Sd . / 

site party Allahabad Bank . He was served with 
Regional Manager , 

A Chargcsheet dated 28- 12- 88 of which Ext. M - 1 

is the copy and the same is annexed herewith . 
Kanpur Region 

It 
related to fraudulent withdrawal of money from the 
and Disciplinary Authority 

account of Smt. Vidyawati Upadhyay in the month 
of August, 1979 while was posted at Faizabad 

Branch . 
farat, 10 , 1997 

One V . N . Mishra an officer of the bank was appointed 
AFT . 97 . 1166 , - - atalfita farata afufah, 1947 

as enquiry officer. After completing enquiry he 

submitted his report on 22 - 9 -89 exonecting the con 
( 1947 ai 14 ) TOTT 176 ACUT proto 977 

cerned workman vide Ext. M -39, When the matter 

went before disciplinary authority , it did not agreo 
इलाहाबाद बैंक के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 

and issue a show causo notice dated 22 - 1 -90 copy 

wf which is cxt, M - 40 on record . 
कर्मकारों के बीच , अनबंध के निर्दिष्ट प्रायोगिक विवाट में 

After hearing 

the concerned workman on the question of punish 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण कानपूर के पंचाट को 

ment alone, the disciplinary authority has penalised 

him by withdrawing snecial allowance . Feeling 
fara at JT Fiziy ITT * 8 - 1- 97 

aggrieved he has raised instant industrial dispute. 
प्राप्त हुआ था । 

3 . In the claim statement it was alleged that the discipli 

naty authority was not justified in disagreeing with the rea 
[a 774 - 12012 /227/ 91-476417 (at -11 ) ] song of enquiry officer and the concerned workman was not 

giveli oprostunity to putforth his case before the disciplinary 
बृज मोहन , हैम्क अधिकारी authority iegarding merit of the case . 


4 . The opposite party has Aled reply in which both these 
fucts have been denied . 


New , Delhi, the 10th April, 1997 


5 . In the rejoinder nothing new has been said . 


S . O . 1166 . - in pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the 
Industrial Dispute between the employers in relation to the 
management of Allahabad Bank and their workmen , which 
was received by the Central Government on 08 - 04 - 97. 


[No. L - 12012 /227 / 91- IR (B - IT) ] 
BRAJ MOHAN , Desk Officer 


ANNEXURE 
BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, PANDU NAGAR , KANPUR 


6 . Whether the concerned workman has been given Oppor 
tunity to defend his case before disciplinary authority or not 
can very well be verified from the show cause notice dated 
22 - 1 - 90 the cony of which Ext. M -40 on record . In this 
notice after givine reusons for not agreeing with the report 
of the engniry officer . the disciplinary authority has called 
upon the oricerned workman to show cause and also to 
suht it written suhmission against the nature of punishment 
proposed . Thus from this notice it is evident that the con 
cerned worlmon has not been given opportunity to put forth 
his case, remording merit of the case . Instead the purpose 
of issur of show cause notice has been confined to nunish 
mani alone . This neculiar procodure ndonted hy the dis 
cinlinary authority is contrary to principles laid down in the 
Case of Ram Kishan versus Union of India 1995(71) FIR 
029 in which Hon ble Supreme Court had explained the 
nrocarbure to he adopted hy the disciplinary authority when 
it choosas to disance with the rerort of enquiry officer in 
amper of avrneration from the charges. Tt, inter alia , requirea 
that dircinlinor authority should also given an amortunity 
to the Arlinguent to enlgin his case regardin , merits of the 
CAP Well Admittedly this has not been done in the ine 
tant roce Fience this progredire la contrary to princinles 
Tail down in the hoyn mentioned sunteme court case. Con 
ceguently the munishment sect on such show cause ptice 
is also vitiated 


Industrial Dispute No . 185 of 1991 
In the matter of dispute : 

BETWEEN 
Sachiv All India Allahabad Bank Employees Association 

C / O B . P . Saxena, 127 / 191 , Saket Nagar, Kanpur, 


AND 


Regional Manager , 
Allaliabad Bank , 
Gorakhpur, U . P . 


APPI ARANCES : 

Sri M . K . Veima - for the Bank , 
Sri B . P . Saxena - -for the Assoc. 


7 Flenan my award is that order of munishment depriving 
the concernet mrlman of sharial allowance is not justified , 
and is an artirely at pride The matter w .11 mg hack before 
the dianinlinga authority sain and if it still choose to issue 
choir mouse untir it oan innand thmophy afford anportunity 
in the concernant workman meyninin his case reogrdin merits 
of commorandid thrasto - vill hp on to this discirlinnry 
**0,-!..yrity to 17 ? 5 fresh orders . 


AWARD 


1 . Central Government, Ministry of Labour , New Delhi, 
vide its notification No. L - 12012 /227 /91- IR - (B - I ) dated 14th 


& Reforminne is an4wered acrordingly . 

B . K . SRIVASTAVA . Preslding Officer 
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The fact 10 11; 1997 

2 . The concerned workman Balram Sharma in 

his claini statcinent has alleged that he was rc 
T . 1167. - -buifua fuata afufruh , 1947 

ciuited as Stenographer by the Banking Service 
( 1947 T 14) | EITT 17 47 ATUTH all atat Recruitment Board and joint at Regional Mana 
संन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 

ger s Office Etawah of the opposite party Ms. 

Central Bank of India on 27th August, 1984 . 
कर्मकारों के बीच, अनबंध में दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद के 

Further promotion of Steno is done according to 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण, कानपुर के पंचाट को 

promotion policy agreement. On 5th June , 1993 , 
प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8- 4- 97 को प्राप्त the Ayra Zone of the opposite party bank was up 

graded to that of Dy. General Manager as a result 
ETTATI 

of which an additional permanent post of Steno 
[H . 07-- 12012 / 28 / 95 - TÍMTT (át- 2 ) ] Officer came into existence as at that time the 
ब्रज मोहन , रेस्क अधिकारी concerned workman alone was eligible he ought 

to have been promoted as Steno Officer in terms 
New Delhi, the 10th April, 1997 

of Promotion Policy Agrecment. Instead of doing 

567 with malafide intention the post was not filed 
S . O . 1167 - - pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disnutes Act, 

and subsequently one junior to him Shamim Ahmad 
1947 ( 14 of 1947 ) , 

by name was appointed as Steno Oficer, which is 
the Central Government hereby publishes the 

had in law . 
award of the Central Government Industrial Tri 
bunal, Kanpur as shown in the Annexure in the 3 . The opposite party has filed reply in which 
Industrial Dispute between the employers in rela it is alleged that after the upgradation of Zonal 
tion to the management of Central Bank of India Office of the opposite party to that of Dy. General 
and their workmen , which was received by the 

Manager, the concerned workman was purposcly 
Central Government on 8th April , 1997 . 

not promoted . Instead process was initiated for 

holding test. In that test the concerned workman 
[No. L - 1201228 ; 95 - IR ( B - II) 1 

also appeared but Shamim Ahmad was found 
BRAJ MOHAN , Desk Officer more suitable , hence he was appointed Steno Offi 
ANNEXURE 

cer. There was no malafide. 
BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA , PRESID 4 . In the rejoinder the above mentioned facts 
ING OFFICER . CENTRAL GOVERNMENT have been depied . 
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR 
COURT, PANDU NAGAR , 

5 . It was for the concerned workman to prove 
KANPUR 

that he was not promoted due to malafide inten 

tion . This could have been done by adducing his 
Industrial Dispute No. 43 of 1995 

evidence and proving the fact that the management 

was interested in Shamim Ahmad . In spite of the 
In the matter of dispute : 

fact that repeated opportunity was given to the 

concerned workman but he failed to give evidence 
BETWEEN 

and ultimately on 22nd January , 1997 , he was de 
State Vice President, 

harred from giving evidence . Thus the question of 
Central Bank Staff Association , 

malafide is not proved for want of evidence . 
183, Barahi Tola Etawah . 

6 . There is Ext. E - 2 papers relating to holding 

of test for promotion to which goes to show that 
AND 

the promotion test was held under the a . e. g .is, of 
Regional Manager, 

Tilak Commercial Institutc , B . M . Khan Agra . 
Central Bank of India , 

Shamim Ahmad had passed the test whereas 
125, Civil Lines , Etawah , 

Balrain Sharma had failed in it which is evident 

from lotter daied 16th May, 1994 . From these 
AWARD 

popers it becomes clear that manageient had 
1 . Central Government, Ministry of Labour, 

adopted an independent course in holding test in 
vide its notification No. L - 12012 /28 /95 - IR B - 2 

which the concerned workman had failed . Simply 
dated 18th April 1995 , has referred the follow 

because he was senior is no ground for him for 
ing dispute for adjudication to this Tribunal 

giving promotion . In such a casc seniority subject 

10 suitability is the criteria . Thus I am of the opin 
Whether the action of the management of ion that in the instant case the management wils 

Central Bank of India , Agra in not fill-, justified in noi promoting Balram to the post of 
ing up the post of Steno Officer in 1993 Steno Officer because of his failure in the test. 
and also not promoting Sri Balram 
Sharma, Stero to the post of Steno Offi 

Hence he is not entitled for any relici. 
cer w . e. f. 28th June , 1993 is justified ? 7 . Reference is answered accordingly . 
If not, what relicf is the said workman 
entitled to ? 

B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 


Recipal 
Barlines 
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4 . In their written statement, the allegations have been 
denied by the management. It is stated that the workmati 

concerned dill not report his accident as per fules and re 
Filottro 1168 - -- Eifta faute afufa94 , 1947 mained unuuthorisedly absent beyond 30 days. Hence , his 

name was removed from the rolls as per rules governing the 
( 1947 al 14 ) T F 17 # HOT # # 

casual labour. It is further stated that the workman concerni 
सरकार नोर्दन रेलवे , नई दिल्ली के प्रबन्धनंव के संबद्ध नियो od was unwilling, quarrel:ome and mischievious worker . On 

several occasions, his IOW / Incharge had also complained 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट against him . 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 5 . The management have filed seven documents and have 

cxamined Shri R . C . Saxena, Inspector of Works (TKT) 
नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 

Northern Railway, New Delhi as MW 1 / 1 . 
4711 # 3- 4- 97 FT 51197 302 911 

6 . The workman concerned his filed 11 documents and 

has examined himself as WW 1 / 1 . 
(po 1 - 41012/ 60 / 85- éto I ( ato ) 

7 . I have heard the representative of both the parties ard 
Toot . dio 371, 3571 aft ! f7 

have gone through the evidence on record . 

8 . As stated by the workman concerned , date of his last 
New Delhi, the 4th April, 1997 

appointnient As casual khalasi was 4 - 7 - 1978 , which , although 

has been denied by the management, but the management 
S . O . 1168.- - In pursuince of Section 17 of the Industrial 

could not show as to from which date he was appointed 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Gyoernment 

AS casual khalasi. The plea of the management in this 
hereby publishes the Award of the Central Government In 

connection is that the service record of the workman con 
dustrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure , in 

cerned is not traceable , as the same has been removed by 
the industrial dispute between the employers in relation to 

the workman Cincarnca No evidence in supnort of this 
the management of Northern Rly ., New Delhi and their 

plea is on reconil. Therefore , the date of the last appoint 
workman . which was received by the Central Government ment of the workman concerned as casual kholasi on and 
on 3 - 4 - 97 . 

from 4 - 7 - 1978 . 4n safely be taken to be correct. Thus, 
INo. L -41012 /60 /85 - D . Il ( B ) 

it is established that prior to termination of his crvices 

we. f. 6 - 5 - 1982 , thc workman concerned had rendered con 
K . V . B . UNNI , Desk Onicer 

tinurus service much beyond 240 days. 
ANNEXURE 

9 . From the evidence on record , it is established that 

at the time of termination of his services , the workinen had 
BEFORE SHIRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFI 

not licen given one month prior notice or pay in lieu thereof . 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

nor any retrenchment ompensation has been paid . Hence , 
TRIBUNAL , NEW DELHI 
1.V . No. 8 /87 

anal violated . Its result of which the workon concerned 

continuous to be in service with back wages and other bene 
In the matter of dispute between : 

fits , which would hiv ? uccrued to him , 1197 his services not 
Shri Sai Pal Mahajan , Casual Khala i through 

been so terminated . 

10 . Hence , my : Ward is that the artion of the JOW / SPLI 
The General Secretary, Uttar Railway Karamchari Union , 

TKI, New Delhi under DRM . Northern Railway in termi 
5239, Ajmeri Gate, Delhi. 

nating the services of Shri S P . Mahainn , Cusual Khalasi 
Versus 

we.f. 6 - 5 -1982 is illecal and uniustified , as a result of which 

the workman concerned is rcin .stated w .ef, 6 -5 - 1982 with half 
The Divisional Railway Manager, Northern Railway 

hack whges and continuity of ervice and otlıcr consequential 
through D .S .E ./Spl., Northern Railway, New Delhi. 

benefits. 
APPEARANCES : 

1 . Award is given accordingly . 
Shri Yogeshwar Dutt for the Union . 

1911 March , 1997. 
Shri H . L . Nanda for the management. 

GANPATI SHARMA. Presiding Oficer 
AWARD 

The famont, 4 A , 1997 
The Central Government in the Ministry of Labour vide 
its Order No . .- 41012 /60 /85 -DII( B ) dated 20 - 1 - 1987 , has 
referred the following industrial dispute to this Tribunal for 

# TOTO 1169. - - tatfije feraia fef # , 1947 
ucliud ;cation : 

( 1947 # 1 14 ) FT ETT 17 # JAHTU H , prete 
" Whether the action of the LO . W / SPL / TKJ, New Delhi मरकार नेशनल इंश्यरेन्म कं० लि के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 

under D . R . M ., Northern Railway . in terminating the 
services of Shri S . P . Mahajan , Casal Khalasi w . c . f. 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनबन्ध में निर्दिष्ट 
6 -5 - 82 is justified ? If not, to what relief thc work 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
min entitled ? " 

नई दिल्ली, के पंचपट को प्रकाशित करनी है , जो केन्द्रीय 
2 . The workman concerned was lastly appointed as casual 
Thalasj on and from 4 - 7 -78 under AEN /SPL , Tilak Bridge 

ATT FT 4- 4- 97 Ft THT TOT 
Rs. 13. 19 (approximately ) per Jay . His services were 
terminated w . c. f . 6 - 5 -1982 on account of unauthorised long [FETT TT0- 17011 / 30 /89 - * Toto 2/+ To -II TO ] 
ibsonce heyond 30 days. 

के बीबी० उन्नी , जैस्क अधिकारी 
3 . The case of the woikman is that while on duty he 
met with an accident, as a result of which he could not 
ittond his duty from 5 - 5 -1982 , until he was recoyercd . It 

New Delhi, the 4th April, 1997 
is further alleged by him that when he resorted on duty 
on 22 - 6 -82 . he was refused to join duty on the ground that 

S . O . 116 ) - -In pur: 11011ce of Section 17 of the Industrial 
his services had heen terminated w .ef, 6 - 5 - 1982 an account Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
of unauthorised lon absence bevond 30 days , as ner rules. hereby publishes the award of the Central Government In 
Viclation of Sections 25- F and G of the Industrial Disputes dustrial Tribunal, New Delhi as showa in the Annexuro in 
Act, 19-17 , lo s also been alleged by the workman , 

the Industrial Dispute between the employers in relation to 
968 G1/97 – 12 
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the management of National Insurance Co. Ltd . and their 

K . K . Kohli, the work on the post fnywhere 
workmen , which was received by the Central Government on 

his services were terminated for the purpose of 
04 -04 - 1997. 

maintaining continuity in service only . 
(No, L - 17011 / 30 / 89 -DILA IR B - II ] 

( ii ) The parties have further agreed that Shri K . K . 
K . V , B . UNNY, Desk Oficer 

Kohli the workman shall not be cntitled to any 

salary , backwages, bonus, leavc cncashment or bene 
ANNEXURE 

fit of provident fund or any other emoluments bcnc 

fits , perks during the period he remained out of 
BEFORE SHIRI GANPATI SHARMA : PRESIDING 

cmployment during the pendency of the industrial 
OFFICER : CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL : 

Dispute. The respondent shall pay Rs. 10 , 000 / 
NEW DELHI 

each in ID . No. 88 / 89 an LCA 112 / 88 as ex 
1. D . No. 88 / 89 

gratin compensation for the aforesaid period in full 

and final settlement of all his claims. That all the 
In the matter of dispute between : 

disputes including that of reinstatement subject 

matter of 1. D . No . 88 / 1989 and LCA No . 112 / 88 
Shri K . K . kohli, Development Officer ( First Class ) 

pertaining to wages have bcen mutually settled and 
G .R . TA -2 / 115 - B , Lawrence Road , New Delhi. 

no claim whatsoever remains to be settled or ad 
Versus 

judicated upon . 
The Manager , 
National Insurance Co . Ltd , tih Floor , 

( iii ) The salary of Shri K . K . Kolli, the workmun shall 
Jeevan Bharti 124 , Connaught Place, 

be fitted in the corresponding scale on reinstate 
New Delhi- 110001, 

ment according to his Salary and emoluments drawn 

by him as on date of termination taking into ac 
Appearances : 

count the period / years he was out of employment 
Shri K . K . Kholi in person , 

but he shall not be entitled to any arears on 1c 
Shri G . B . Tulsiani for the Manilgement. 

count of increments or back wilges etc . 

( iv ) The period for which Shri K . K . Kohli remained 
AWARD 

out of work shall not be treated as a break in 
The Central Government in the Ministry of Labour vide 

service and his services shall be deemed to be con 
its order No . L - 17011 / 30 / 89 - IR ( B - 1 ) dated 30 - 8 - 89 has re 

tinuous for other purposes :ird the workmon shall 
ferred the following industrial dispute to this Tribunal for 

be entitled to all the benefits to which he was en 
adjudication : 

titled on the date his services were terminated und 

for services thereafter i. e .. gratuity and / or pension 
" Whether thc action of the management of National 

as the case may be. However , he shall not be 
Tasurance Co. Ltd ., New Delhi in terminating the 

entitled to any back -Wages , leave salary . Icave en 
services of Shri K . K . Kohli. Development Officer 

cashment, bonus, arrears of increment, provident 
( First Class ) is justified and iſ not to what relief 

fund , dues for the intervening perind during which 
the workman is entitled 9" 

Shri K . K . Kohli remained out of employment. 
2 . During the pendency of the dispute th : parties settled 

2 . That the workman has to other claim whatsoever on any 
the matter themselves and filed settlement Ex . M - 1 . The account cxcept mentioned in the settlement. Shri K . K . Kuhli 
statement of the parties were recordert in which they stated has settled both the disputes i. e ., Industri Dispute as well 
that award in terms of settlement Ex. M - 1 may be passed as claim in LCA No 112 / 88 in full anal final settlement 
in this case . 

of all his disputes and there remains no dispute between the 

parties or any claim or clumy payable to Shri K K . Kobli 
3 . In view of the above situation the dispute between the by the respondent other than the agreed in the settlement. 
partics stands settled . They shall be bound by the settlement 
Ex. M - 1 which shall forn part of this award . Parties are 

3 . That this settlement his heon arrival at without any 
left to bear their own costs . 

force . fear or pressure on the workman and has heen mado 

of his own accord and according to his willingness and as 
QANPATI SHARMA, Presiding Officer agreet by him . This settlement however made by Respondent 

comnany is without prejudice to the rights and contentions 
31st March , 1997. 

of the company in the matter of changes of inisconduct and 

rider of penalty against him . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL It is, therefore, prayed that the settlement he recordest 
TRIBUNAL : DELHI : 

in word he made in terms of the settlement, 
In the matter of : 

K . K . KOHLI, Workman 
ID . No. 88 /89 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
BETWEEN 

TRIBUNAL : DELHI : 
Shri K . K . Kohli . . Workman 

( CGIT ) 
Versus 

In the matter of : 
National Insurance Co . Ltd . . . Respondent 

I. D . No. 88 /89 
SETTLEMENT 

BETWEEN 
NOD 13 - 1- 97 Shri K . K . Kohli 

. Workman 
Respectfully Shewcth : 

Versus 
1. Whereas in the above case the services of Shri K . K . 

National Ins. Co. Ltd, 
Kohli the workman were terminated by the 1espondent after 

. . Respondent 
regular domestiq enquiry . Shri K . K . Kohli has challenece 

Affidavit of Shri Turjinder Sohti. Deputy Mangver of 
the same and an industrial dispute has hecn raised and has 

National Insurance Co Ltd . 00 bchalf of the res 
been referred to this Hon ble Court for adjudication . Besides 

rondent, 
this Shri K . K . Kohli has also filed LCA in respect of arrears 
being LCA No. 112 / 88. The parties have mutually cetila 

J, the above named seponent so herehy solemnly affirm and 
all their disputes including the above cose und LCA No. 112 / 

declare as under : 
88 and the industrial disputes on the follou ing terms and 

1 . That I am posted as Deputy Munager in the Respoli 
conditions : 

lent Insurance Co , and in that pasily am fully conversent 

with the facts of the case and am authorised : nd competent 
( i ) That on the request of Shri E . K . Kohli , the res to swear this affidavit, and say that the settlement has heen 

mandent Management has agreed to reinstate Shri arrived it with the Workman , 
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2 . That the terms of settlement have heen mutually agreed 

Works Engineer , Jaipur and their workman, which was re . 
upon without any pressure , force or fear and it has been ceived by the Central Government on 4 - 4 - 97 . 
made at the request of the parties and the terms of settlement 
contained in the accompanying application have bcen fully 

[ No, L- 14011 / 1 / 91 -IR ( DU)] 
agreed by the parties and they shall be bound by the terms 

K . V . B. UNNY , Desk Officer 
of settlement and the same be read as part of this allidavit. 
DEPONENT 

अनुबन्ध 
Verification ; 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपूर । 
Verified at New Delhi on this 06: h duy of January , 1997 

केस नं . सी०आई०टी० 52/ 91 
that the facts stated in the above paras of the affidavit are 
true to my knowledge , nothing has been concenled nor any रेफरेम : भारत सरकार श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का आदेश 
part of it is false . 

DEPONENT 

क्रमांक एल० 14011/ 1/ 91- आई०पार०डी०यू० 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

दि० 26- 9- 91 
TRIBUNAL : DELHI : 

महासचिव , एम०ई०एस० वर्क्स यूनियन, सी० डब्ल्यू० 
I. D . No . 88 / 89 

ई०एम० कालोनी , नसीराबाद जिला अजमेर । 
BETWEEN 

- - प्रार्थी 
Shri K . K . Kohlil 

. . Workman 

बनाम 
Versus 

कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर , एम० ई०एम० जयपुर । 
National Insurance Co. Ltd . . . Respondent 

-~~~ अधार्थी 
Affidavit of Shri K . K . Kohli : S / o Late Shri V . N . 
Kohli aged 54 years : R / O Flat No . 205 . Sector 19 , 

उपस्थिति 
C - Block : Rohini : Delhi - 85 . 

माननीय पीठासीन अधिकारी, श्री रमेश चन्द्र शर्मा, पार०एच० 
J, the abovenamed deponent Jo hereby solemnly affirin and जे०एस० 
declare as under : 

प्रार्थी युनियन की ओर से : कोई हाजिर नहीं 
1. That I, cluimunt /workman in the above case and am 

अप्रार्थी नियोजक को और से : कोई हाजिर नहीं । 
fully conversent with the facts of the case and an able to 
cepose about the same and say that the settlement has been दिनांक अवार्ड : 

3-10- 96 
arrived at with the company. 


अवार्ड 


2 . That the terms of settlement have been mutually agreed 
upon and I have given my free consent without any pressure , 
force or fear and it has becn inade on my request and the 
terms of settlement have bcen fully agreeil by me and I shall 
be bound by the terms of settlement and the game be read 
as part of this affidavit. 

DEPONENT 


VERIFICATION : 


दोनों पक्षों के प्रतिनिधि गैर हाजिर मुकदमा प्रार्थी की 
गवाही के लिए लगा है । परन्तु गवाह आज भी उपस्थित नहीं । 
मिमल का अवलोकन किया गया । प्रार्थी की साक्ष्य हेतु 
पहले भी पांच अवसर दिये जा चुके हैं । समय 3 . 00 
पी०एम० हो चुके हैं । प्रार्थी मय प्रतिनिधि गैर हाजिर हैं । 
विपक्षी की ओर से श्री जाकिर हुसैन उपस्थित । विपक्षी को 
एनराज है । अतः मुकदमा हाजा में अदम पैरवी ब अदम 
मबत में नो -डिस्पट अवार्ड जारी किया जाता है । अवार्ड 
की प्रति केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ भेजी जावे । 

पार०सी० शर्मा, पीठासीन अधिकारी 


Verified at New Delhi on this 6th day of January , 1997 
that the facts stated in the above paras of the affidavit are 
true to my knowledge , nothing has been concealed nor any 
part of it is falsc . 

DEPONENT 


नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1997 


का०मा० 1170 : - -- ओद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर जयपुर के प्रबन्धतंत्र के 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
-1- 4- 97 को प्राप्त हुआ था । 
[सं० एल० -14011/ 1/ 9 1-प्राई पार० ( डी० यू ० )] 

के०वी०बी० उण्णी , डैस्क अधिकारी 
New Delhi, the 7th April, 1997 
S . O . 1170,. -In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
as shown in the Annexurc , in the industrial dispute between 
thc cmployers in relation to the management of Commander 


___ नई दिल्ली, 7 अप्रैल , 1997 
का आ० 1171.--- औधोगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनमरण में , केन्द्रीय 
सरकार सेन्ट्रल टेलीग्राफ ऑफिस , जयपुर के प्रबन्धतंत्र के 
मंब नियोजकों और उनके कम कारों के बीच, अनुबन्ध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , जयपुर 
के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4 - 4- 97 
को प्राप्त हुआ था । 
[ म० एल०- 40012/7/ 90- आई०आर० ( डी०यू०) ] 

के०वी०बी० उण्णी , डेस्क अधिकारी 

New Delhi, the 7th April, 1997 
S.O . 1171. - - In pursunnce of Section 17 of the Industrial : 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
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hereby publishes the Award of the Industrial Tribuoal, Jaipur 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of Central 
Telegraph Office , Jaipur and their workman , which was 
Teceived by the Central Government on 4 - 4 - 97. 

[ No. L - 40012 /7 / 90 -IR( DU)] 
K . V . B . UNNY , Desk Oflicer 


अनुबन्ध 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 

केस नं० सी० आई०टी० 80/ 90 
रेफरेंस : केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का आदेश 

क्रमांक एल . 40012/ 7/ 90 - आई०आर० ( डी०वी० ) 
दि० 30 -11- 90 
मोहम्मद जान शत्र, निवामी दो फोटो के बीच 
गुलाब मागर रोड, जोधपुर । 

- प्रार्थी 


____ 3. नियोजक की ओर से प्रस्तुत जवाब में म तथ्य 
को स्वीकार किया गया है कि श्रमिक ने 1982 मे 1984 
के बीच 428 दिन दैनिक मजदुरी पर काम किया था किन्तु 
उसकी मेवा निरन्तर नहीं थी व किसी भी वर्ग में तथा 
भेवा मुक्ति में पूर्व 12 महीने में श्रमिक ने लगातार 240 
दिन काम नहीं किया था इमलिए धारा 25 -एफ अधिनियम 
के प्रावधान लागू नहीं होते । यह भी भिकायन किया गया 
है कि श्रमिक को पूर्ण का में अस्थाई रूप में नियुक्त किया 
गया था जब भी कार्य की आवश्यकता होती तो उसे काम 
पर लगाया जाता था । धारा 25- जी व 25 -0च अधि 
नियम के प्रावधान की अवहेलना के तथ्य को भी जवाब में 
अस्वीकार किया गया है । इसके अलावा यह भी बताया 
गया है कि 10 -12-84 के पत्र में श्रमिक को पुनः मजी 
पर आने के लिए आमंत्रित किया गया था किन्तु वह उपस्थित 
नहीं हुआ । इन आधारों पर कलम खारिज करने का अनुरोध 
किया गया है । 


बनाम 


अधीक्षक , सेन्ट्रल टेलीग्राम आफिस , जोधपुर । 

- - अत्रार्थी 


___ 4. श्रमिक की ओर से उसका स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत 
किया गया है व प्रदर्ण डब्ल्यू- 1 से डग्ल्यू- 3 प्रलेख प्रस्तुत 
किये गये हैं । नियोजक की ओर से एक गवाह श्री आर०सी० 
डोयल का शपथ पन्न व प्रदर्श एम - 1 से एम - 3 प्रलेख प्रस्तुत 
किये गये हैं । बहस सुनी गई । 


उपस्थित 
माननीय न्यायाधीश श्री के०एल० व्यास , आर०एच०जे०एम० 
प्रार्थी की ओर से : 

श्री एम०एफ० बेग 
अप्रार्थी की ओर से : 

श्री एम० रफीक 
दिनांक अवार्ड : 

30 - 1- 96 


अवार्ड 


केन्द्र सरकार द्वारा निम्न विवाद अधिनिर्णय हंतुनिगत 
किया गया है : - - 


" Whether the action of the management of Central 

Telegraph Office, Jaipur in terminating the services 
of Shri Mohammed Jan Shekh , Daily rated labourers 
w . e, f. 28 - 8 - 84 justified ? If not, to what relief the 
worker ontitled ? " 


2. श्रमिक यूनियन द्वारा प्रस्तुत क्लेम में यह अभिकथित 
किया गया है कि विधायी नियोजक द्वारा उसे 12- 6 -82 
को दैनिक मजदूरी पर नियोजन कार्यालय के माध्यम से नियुक्त 
किया गया था । जिस कार्य पर उसे लगाया गया वह स्थाई 
प्रकृति का था व इस रूप में उसने 28- 8-84 तक 
कुल 428 दिन काम किया था व इसके बाद बिना नोटिस 
व बिना मुआवजे के उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई । 
यह भी श्रमिक का कथन है कि उसकी सेवा मुक्ति के समय 
उससे कनिष्ठ श्रमिक कार्यरत थे ब श्रमिक को सेवा 
रो हटाने के बाद अन्य व्यक्तियो को इस पर नियोजित किया 
गया था । इस प्रकार धारा 25- एफ , जी व एच औद्योगिक 
विवाद अधिनियम 1947 (जिसे तत्पश्चात् अधिनियम संगो 
धित किया जायेगा ) को अवहेलना नियोगक द्वारा करना 
बताया गया है व अनुताप यह क्लेम किया गया है कि श्रमिक 
को निरन्तर सेवा में मानते हुए बकाया वेतन के लाभ सहित 
सेवा में बहाल करने का आदेश दिया जाये । 


5 . दोनों पक्षों के अभिकयों को देखते हुए सर्वप्रथम 
यह तथ्यात्मक निश्चय किया जाना है कि क्या श्रमिक ने 
धारा 25-एफ - बी के अनुसार निरन्तर एक वर्ष तक नियोजक 
के यहां मेवा मुक्ति से पूर्व कार्य किया । श्रमिक ने शपथ पत्न 
के साथ नियजिक द्वारा दिये गय प्रमाण पत्र प्रदर्श डब्ल्यू - 2 
प्रस्तुत किया है । इस प्रमाण पत्र को नियोजक के गवाह ने 
अस्वीकार नहीं किया है व जवाब में भी उसे स्वीकार किया गया 
है । क्लेम में श्रमिक ने यह बताया है कि जो कार्य दिवस हम प्रमाण 
पत्र में उल्लिखित हैं उनमें साप्ताहिक अवकाश शामिल नहीं 
है । शपथ पत्र में भी यह तथ्य उल्लिखित किया गया है । 
इम बाबत जिरह कोई भी श्रमिक से नहीं की गई है व 
नियोजक के गवाह श्री आर०सी० डोयल ने भी अपने शपथ 
पन्न में इस तथ्य का खण्डन नहीं किया है । मान्य विधिक 
स्थिति के अनुसार साप्ताहिक अवकाश कार्य दिवसों में 
शामिल किया जाना आवश्यक है । प्रदर्श डब्ल्य - 2 प्रमाण पत्र 
जो श्रमिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार किसी 
भी कलेण्डर वर्ष में उसने 240 दिन कार्य नहीं किया व 
यह स्थिति साप्ताहिक अवकाश को शामिल करने के बाद 
भी श्रमिक के खिलाफ आती है । श्रमिक को सेवा भक्ति 
28- 8- 84 को करना बताया गया है व उस तिथि से पहले 
के 12 महीने में जो कार्य दिवस प्रमाण पत्र में बताये गये 
है उसके अनुसार श्रमिक ने कुल 183 दिन नियोजक के 
यहां कार्य किया था । इन कार्य दिवमों में 52 साप्ताहिक 
अवकाश को जोड़ने के बाद भी कुल कार्य दिवसों की संख्या 
225 होती है व इससे यह स्पष्ट है कि सेवा मुकिा में 
तत्काल पूर्व 12 महीनों में श्रमिक ने 240 दिन काम 
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नियोजक के यहां नहीं किया । धारा 25 ( बी ) ( 1 ) अधि अपने शपथ -पत्र में भी यह बताया है कि उसे मेव !-मकन 
नियम के अनमार लगातार एक वर्ष तक मिना का मेवा 

किया गया तब उसमे कनिष्ठ कर्मचारी कार्यरत थे । इस 
में रहना उसी स्थिति में माना जा मकता है यदि उस एक 

पर कोई भी जिरह मिक से नहीं की गई है । ऐमी 
वर्ष की अवधि में बीमारी, अधिकृत अवकाश , दुर्घटना, हड़ 

स्थिति में इस तथ्य को मामान्यतः स्वीकार नहीं करने का 
ताल या तालाबंदी की अवधि में श्रमिक कार्य पर उपस्थित कोई भी अाधार नही हो सकता । नियोजक के गवाह 
नहीं हुआ हो व दि धारा 25 ( बी ) ( 1 ) अधिनियम के 

श्री रायेल ने अपने शपथ -पत्र में इस तथ्य को किसी भी 
तहत श्रमिक की सेवा निरन्तर नहीं है तब उस स्थिति में रूप में खण्डन नहीं किया है । उनमें जो जिरह की गई है 
धारा 25 ( बी ) ( 2 ) अधिनियम के अनुसार सेवा मुक्ति मे इसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि श्रमिक की मेवा 
पूर्व 12 महीने में श्रमिक नाग 240 दिन मजदूरी पर 

मुक्ति से पूर्व वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई । इस माश्य 
उपस्थित होना आवश्यक है व उसी स्थिति में धारा 25-0फ को विवेचित करने में यह स्पष्ट है कि नियोजक द्वारा 
के प्रावधान का लाभ श्रमिक को प्राप्त हो सकता है । धारा श्रमिक की सेवा - मुक्ति से पूर्व नियम 77 के अनुसार 
25 ( बी ) ( 1 ) के संबंध में कोई भी साक्ष्य श्रमिक को नहीं 

वरिष्टता सूची प्रकाशित नहीं की गई व यह भी स्पष्ट है 
है व न ही क्लेम में ऐमा अभिकथित किया गया है । उल्ल 

कि श्रमिक की सेवा-मुक्ति के समय उसी श्रेणी में उमसे 
खित तथ्यों के अनुसार धारा 25 ( वी ) ( 2 ) अधिनियम के 

कनिष्ठ कर्मचारी कार्यरत थे । नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि 
अनुसार भी श्रमिक ने लगातार 240 दिन सेवा मुक्ति से 

ने जनरल मैनेजर उत्तर रेलवे बनाम केन्द्रीय औद्योगिक 
12 माह पूर्व कार्य नहीं किया । इन परिस्थितियों में धाग 

न्यायाधिकरण , 1992 लैब भाई०सी० ( राज ) 678 का 
2 5- एफ के प्रावधान लागू नहीं होते व सेवा मुक्ति के नोटिस 

एक निर्णय प्रस्तुत किया है जिसमें यह भी प्रतिपादित किया 
व छंटनी के मुआवजे के अभाव में श्रमिक की सेवा मुक्ति 

गया है कि किसी भी श्रेणी के कर्मचारी को मेवा - मुक्त करने 
की कार्यवाही को अवैध नहीं माना जा सकता । नियोजक 

से पूर्व नियोजक द्वारा एक सप्ताह पूर्व वरिष्ठता सूची नोटिस 
के विद्वान प्रतिनिधि ने इस संबंध में निम्न विधि दृष्टान्त 

बोर्ड पर लगाना अावश्यक है । श्रमिक की ओर से इस. 
प्रस्तुत किये हैं जिनसे उक्त विनिश्चय का समर्थन होता है : सम्बन्ध में सूर्य प्रकाश बनाम राजस्थान टेक्स्ट बुक प्रार०एल० 

( 1 ) पाली मेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक बनाम मुनील कुमार आर० 1991 पेज 691, ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स 
1994 लैब० आई०सी० ( गजल) 1370 । 

बनाम केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण आर०एल० पार० 

1991 पेज 158, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 
• ( 2) प्रभुदयाल बनाम अलवर सहकारी भूमि विकास बैंक 

P० बी० सिविल रिट पिटीशन नं० 2845/ 89 में दिए 
1991 लैब० आई०सी० ( राज . ) 944 । 

गये निर्णय दिनांक 25- 1- 94 को इस बाबत संदर्भित किया 
( 3 ) मोहन लाल बनाम भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि . गया है जिनमें भी यह प्रतिपादित किया गया है कि नियोजक 
एफ० एल० आर० 1981 ( एम०मी० ) 389 । 

द्वारा नियम 77 की पालना करना प्राशापक है । तथ्यों व 
( 1 ) गैरीमन इंजीनियर बनाम केन्द्रीय औद्योगिक विधिक स्थिति को देखते हुए यह माना जाता है कि नियोजक 
न्यायाधिकरण एल एल जे० 1993 ( राज . ) 850 । 

द्वारा श्रमिक की सेवा मुक्ति से पूर्व नियम 77 की पालना 

नहीं की गई थी इस कारण श्रमिक की सेवा- मक्ति को बंध 
6. उक्त विधि दृष्टान्तों में प्रतिपादित विधि की स्थिति व नहीं माना जा सकना व श्रमिक पुनः मेवा में बहाल होने 
तथ्यात्मक विनिश्चय को देखते हुए यह माना जाता है कि श्रमिक का अधिकारी है । 
ने लगातार 240 दिन नियोजक के यहां कार्य नहीं किया 

8. धाग 2 5 - एच अधिनियम की अवहेलना नियोजक 
इसलिए धारा 25 - एफ के प्रावधान का लाभ श्रमिक को 

द्वारा करने के तथ्य को भी श्रमिक ने अपने क्लेम व माक्ष्य 
उपलब्ध नही होता है । यह उल्लेख करना श्रावश्यक है 

में बनाया है । शपथ -पत्र में किसी ऐसे कर्मचारी का नाम 
कि 28- 8 - 84 से श्रमिक को सेवा-मवत करने की कार्यवाही 

नहीं बताया गया है जिसे श्रमिक को सेवा से हटाने के 
को नियोजक ने अपने जवाब में विवादास्पद नहीं बताया । 

बाद नियोजित किया गया हो । जिरह में उमने कैलाश 
प्रदर्श एम - 2 पत्र नियोजक द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें 

चन्द्र व अशोक कुमार के नाम बताये हैं व यह कहा है कि 
भी यह उल्लेख है कि श्रमिक को 28- 8- 84 मे मेवा-मुक्त 

वे दोनों उसमे कनिष्ठ ध व उन्हें पुन: सेवा में लिया गया 
किया गया था । 

था । नियोजक के गवाह श्री डोयल ने अपने शपथ-पत्र में 
____ 7. श्रमिक द्वारा अपने क्लम में धारा 25 - जी के इम तथ्य को किसी भी रूप में रखण्डन नहीं किया है । 
प्रावधान की पालना नियोजक द्वारा नहीं करना बताया जबाव जो नियोजक ने प्रस्तुत किया है उसमें भी इस तथ्य 
है । क्लेम के पद सं० 13 में यह कहा गया है कि श्रमिक का विशिष्ट रूप में खण्डन नहीं किया गया है । अत : यह 
को सेवा से हटाया गया उस समय उसमे कनिष्ठ कर्मचारी मानने का आधार है कि श्रमिक की सेवा -मुक्ति के पश्चात् 
कार्यरत थे । नियोजक ने जवाब में स्पष्ट रूप से इम तथ्य उमसे कनिष्ठ व्यक्तियों को पुनः नियोजित किया गया था । 
का खण्डन नहीं किया है व यह कहा है कि श्रमिक ने नियोजक ने अपने जबाव में यह कहा है कि 10 -12- 84 
कनिष्ठ व्यक्तियों के नाम के विवरण नहीं दिये थे इसलिए को पंजीकृत डाक से श्रमिक को नौकरी पर पाने का निखा 
यह तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । श्रमिक ने गया था किन्तु यह उपस्थित नहीं हुआ । पत्र की फोटो 
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प्रति प्रदर्श एम - 1 प्रस्तुत की गई है । नियोजक के गवाह 

____ New Delhi, the 7th April , 1997 
श्री डोबल ने अपने शपथ -पन्न में इस पत्र को नाक से भेजने 

S . O , 1172 . - Jii pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
के बाबत कोई भी तथ्य उल्लिखित नहीं किया है । श्रमिक hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
ने अपनी जिरह में यह कहा है कि उक्त पत्र उमे प्राप्त 

as shown in the Annexure , in the industrial dispute between 

the employers in relation to the management of Door Sanchar 
नहीं हुअा । मी स्थिति में यह मानने का प्राधार नही है 

Vibhag, Uaipur and their workman , which was received by 

the Central Government on 4 - 4 - 97 . 
कि 10- 12- 8 .4 कः पन वास्तव में जिस्टर्ड डाक से श्रमिक 

INo. L -40012 / 75 /92-IR( DU) ] 
को भेजा गय ! था । कुल परिस्थितियों को देखते हा नियोजक 

K . V . B. UNNY , Desk Officer 
द्वार धारा 25- एच के प्रावधान की अवहेलना करना सावित 

अनुबन्ध 
है किन्तु केन्द्र सरकार द्वार। विवाद को जिस रूप में 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 
निर्देशित किया गया है उममें धाग 25 - एच का उल्लेख 

केस नं० सी०आई०टी० 9/ 93 
नहीं है इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा इस बाबत कोई भी 

रेफरैम : केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का श्रादेश 
विनिश्चय किया जाना न्यायोचित नही है । 

क्र०ाल 40012 / 75/ 92 ग्राई पार० ( डी०वी० ) 

दि० 29- 7-93 । 
श्रमिक की जिगह में व नियोजक के गवाह के 

श्रीमती शान्तिदेवी राजपूत पन्नी स्व . श्री मोतीमिह द्वारा 
बयान में यह स्थिति अभिलेख पर नहीं पाई है कि श्रमिक 

भंवरलाल चचानी अाजाद मोहल्ला , भीपालगंज , भीलवाड़ा । 
को सेवा से हटाने के पश्चात् वह अन्य किमी लाभ के पद 
पर कार्यरत है अथवा अन्य रूप से उसके पाम अाय का 

-- --प्रार्थी 
कोई माधन है । नियोजक द्वारा प्राने जवाब में या माध्य 

बनाम 
में इस प्रकार की कोई प्रतिरक्षा नहीं ली गई है । अतः 1 . निदेशक , दूर संचार विभाग , उदयपुर । 
श्रमिक की मेवा-मुक्ति को अवैध मानने व उसे सेवा में 2 . सहायक अधीक्षक प्रभारी , विभागीय तारघर , भीलवाड़ा । 
पुनः बहाल करने की स्थिति में बकाया समस्त बनन स्वीकृत 3. प्रवर अधीक्षक तार परियात , अजमेर मण्डल , अजमेर । 
करना विधिक रूप में न्यायोचित है । 

- - अप्रार्थी 

उपस्थित 
10. निर्देशित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया 
जाता है कि अधीक्षक मैन्दल टेलीग्राफ ऑफिस जोधपुर द्वारा 

पीठासीन अधिकारी : श्री पार० मी० शर्मा, प्रार एच०एम० 
थमिक मोहम्मद जान शेख को 28 - 8-84 में मेवा मक्त 

प्रार्थी की ओर मे : कोई हाजिर नहीं 
करने की कार्यवाही अनुचित व अवैध है परिणामस्वरूप श्रमिक 

अप्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नही 
भवा की निरन्तरता कायम रखते हुए पुन . सेवा में बहाल 

दिनांक अवार्ड : 9 - 12- 1996 
होने का व बीच की अवधि का समस्त बकाया वेतन नियमा 

प्रवाई 
नुसार प्राप्त करने का अधिकारी है । 

दोनो ही पक्षकार अथवा उनके प्रतिनिधि गैर-हाजिर 

है । दोनों पक्षों की ओर से कोई इनला अथवा सूचना भी 
11 . प्रवाई अाज दिनांक 30 - 1 -1996 को लिखाया 

प्राप्त नहीं हुई है । प्रकरण श्रमिक से जिरह हेतु निश्चित 
जाकर मनाया गया जो केन्द्र मरकार को प्रकाशनार्थ नियमा 

था किन्तु प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों ही अनुपस्थित है । अतः 
नमार भेजा जावे । 

विषाद हाजा में अदम पैरवी व अदम सबूत में " नो डिस्प्यूट 
के० एल . व्यास ,न्यायाधीश प्रवाई पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को नियमा 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायधिकरण, जयपर नसार प्रकाशनार्थ भेजा जावे । 

आर० सी० शर्मा, न्यायाधीश 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
नई दिल्ली, 7 अप्रैल , 1997 

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997 


का ग्रा० 1172.-- -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार दूर संचार विभाग , उदयपुर के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध 
नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट 
को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 4- 4-97 
को प्राप्त हुआ था । 
[मएल - 10012/ 75 / 92 - ग्राई यार ( डी०यू० ) । 

के० वी० बी० उनी, डेम्क अधिकारी 


का०मा० 1173. - -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
मरकार डिवीजनल इंजीनियर टेलीग्राम, अजमेर के प्रबन्ध 
तन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , 
जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
को 4- 1- 97 को प्राप्त हुआ था । 

[ मं० एल - 10012/ 32/ 86 - डी० - II ( बी . ) ] 

के० वि० वी० इण्नी , ईस्क अधिकारी 


___ . 


. . 


- - . 


- - - -- - - - 


- 


- . 
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आयक्त ग इस मामले में हस्तक्षेप किया गया य समनाना 
S . O . 1173, - In Pursuance of Section 17 of the Industrial 

करने के प्रयास किय गये । किन्तु समझौता नहीं हो सका । 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishey the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur अतः दिनांक 27- 9- 8 G को मिक को अजमेर में अपना 
as shown in the Annexuite , in the industrial dispute betwcen 
the employers in relation to the management of Divni , Fagi 

पदभार सम्भालना पड़ । प्रार्थी संघ ने यह लन्न किया है 
neor , Telegraphs, Ajmer and their workman , which was re 

कि दिनांक 12- 8- 8 (5 ग 23- 9-86 तक मिक को अनुचित 
ceived by the Central Government on 4 - 4- 97. 
[ No. I - 40012 / 32 / 86 - D . II( B)] 

रूप में हुयटी पर नहीं लिय जाने के कारण इस अवधि का 
K . V , B . UNNY , Desk Officer उमका अवकाश स्वीकृत किया गया , उसे अजमेर से उदयपुर 
अनबन्ध 

व जयपुर की यात्रा करनी पड़ी जिम पर लगभग 300/ 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 

रुपा व्यय हुए व भग्न हाताल पर बैठने का 887/- रुप 
केस नं० मी०आई०टी० 46/ 1988 

व्यय हए तथा उसे मख हड़ताल के कारण शारीरिक हानि 

हुई । अतः प्रार्थी मंब न मिक की सम्बन्धित अवधि के 
रेफरेंम : केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का आदेश 

अवकाश के स्थान पर उक्त अवधि को इयटी मानने , 
० एल० 40012/ 32/86- - डी -III ( बी ) 

1187/- रुपय श्रमिक को प्रदान करने व शारीरिक एवं 
दिनांक 14- 7- 88 । 

मानसिक तथा आर्थिक हानि के रूप में 10, 000/ - रूपये का 
भारतीय टेलीफोन कर्मचारी मंब , कलाम III , अजमेर रिवीजन , पुनर्भरण करने का अनतोष प्रदान करने की याचना की है । 
अजमेर 

- -प्रार्थी 

3. विपक्षीगण की और से मक्त उनर वाद विवरण 
बनाम 

के अन्तर्गत यह लेख किया गया है कि श्रमिक के उन 
1. महाप्रबन्धक ,टेलीकम्पनीकेशन , राजस्थान मकिल , जयपूर , । स्थानान्तरण के बाद कर्मचारी संघ ने महामंत्री के समक्ष 
2. डिवीजनल इंजीनियर टेलीग्रा पम , अजमेर । -- 

यह मामला उठाया कि सम्बन्धित पद स्थानान्तरण की अपेक्षा 
- ~- अप्रार्थीगण 

नियक्ति द्वारा भरा जाना चहिए नया इसकी सूचना आदेश 

दिनाक 16 - 8-86 के माध्यम में प्रार्थी को दे दी गई । 
उपस्थित 

अतः स्थानान्तरण आदेश को स्थगित करने का उचित प्रशास 
पीठासीन अधिकारी : श्री आर० सी० शर्मा, आर०एच०जे०एम० 

निक कारण था । श्रीमक ने इस आदेश की अनुपालना 
प्रार्थी की ओर मे : श्री आर० मी० जैन 

नहीं की तथा कोटा में अघटी पर उपस्थित होने की 
अप्रार्थी की ओर मे : श्री जी० आर० मौलंकी 

बजाए अजमेर में रहा । उसके द्वारा भख हड़ताल करना 
दिनांक अवाई : 5- 11 -1996 

अनुशासनहीनता का कृत्य है । विपक्षीगण ने यह लख 
___ अवार्ड 

करवाया है कि यह मामला केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधि 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विवाद का अभिनिर्देशन न्याय 

करण के क्षेत्राधिकार में है । श्रमिक के प्रार्थना -पत्र दिनांक 
निर्णयन हेतु इस अधिकरण को किये जाने पर यह दिनांक 23- 9- 86 पर अधिकारियों के विचार करने के उपगल 
20- 7- 88 को प्राप्त हुआ । विवाद निम्नांकित है : 

उसे अजमेर में इयूटी पर उपस्थित होने की अनुमति दो 

गई तथा विपक्षी विभाग द्वारा मा कोई कार्य नहीं किया 
" डी0ई०टी० , अजमेर डिवीजन को श्री बिज लाल, 

गया जिमसे उसे मानसिक , शारीरिक व आर्थिक हानि हुई 
वायरमन को कोटा डिवीजन में स्थानान्तरण होने पर 

हो । यदि मी कोई हानि उमे हुई है तब वह स्वयं इसके 
अजमेर डिवीजन में ज्वाइन करने की इजाजत न देने 

लिए उत्तरदायी है । उनर के अनुमार , दिनाक 12- 8-86 
की कार्यवाही न्यायोचित एवं वैध है ? याद नहीं , तो 

में दिनांक 16- 9-86 नक 45 दिनों का अवकाश श्रमिक 
मम्बन्धित कर्मकार किम अतोप का हकदार है ? 

को स्वीकृत कर अवकाश बेतन का भगनान कर दिया गपा 
2. वाद विवरण के अन्तर्गत कर्मचारी संघ बाग यह 
लेख किया गया है कि श्री बिज़ लाल , वायरमैन प्रार्थी 
कर्मचारी संघ ( मंक्षेप में प्रार्थी मंच ) का सदस्य है , जिमका 

4. प्रार्थी संघ द्वारा कोई मध्य प्रस्तुत नहीं किये जाने 
आदेश दिनाकित 12- 8- 85 के हग कोटा उप खण्ड म 

पर दिनांक 6- 2-92 को प्रार्थी संघ की माय बन्द को 
अजमेर उप खण्ड में स्थानान्तरण किया गया व उमे उक्त 

गई । विपक्षीगण की और के श्री देवराज बर्मा, महायक 
दिनांक को ही कोटा में कार्यमुक्त कर दिया गया । दिनांक 

अभियन्तः ( दंक ) , अजमेर का शपथ -पत्र प्रस्तुत किया गया 
14- 8-86 को वह अजमेर कार्यालय में उपस्थित हुआ, जिसे 

है जिसमें प्रार्थी संघ द्वारा प्रति -परीक्षण किया गया है । 
इयुटी पर नहीं लिया जाकर आदेश दिनांकित 16- 8-86 

5 दोनो पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख का अव 
द्वारा पुन : कोटा जाने का निर्देश दिया गया । उसे बिना 

लोकन किया गया । 
किसी कारण उयुटी पर नहीं लिया गया । मम्बन्धित अधि 
कारियों द्वाग कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर दिनांक _ विज्ञान प्रतिनिधि विपक्षीगण द्वारा तर्क प्रस्तुत किये 
15- 9- 86 में उसने भख हड़ताल करने की सूचना विपक्षी गये है कि माननीय मर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्राई ० 
अधिकारियों की दी । दिनांक 11- 9 -86 को महायक श्रम नार० 1996 ( एम०मी० ) 1271 के अनमार छम 
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अधिकरण की इस मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है श्री देवराज वर्मा ने अपने कथन म यह भी प्रकट किया है 
तथा प्रार्थी संघ का क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । कि दिनांक 13- 8- 86 से दिनांक 26- 9-86 तक 45 दिन 
इन ती का विरोध करते हुए विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी संघ की अवधि के लिए श्रमिक को अवकाश स्वीकृत कर उक्त 
के तर्क हैं कि श्रमिक का कोटा में अजमेर स्थानान्तरण अवधि को नियमानमार वेतन इत्यादि का उसे भगतान 
किये जाने पर उसे अादेश दिनाकित 16- 8-86 के द्वारा कर दिया गया है । 
अजमेर कार्यालय ने पुनः कोटा लौट जाने के लिए कहा 
गया तथा उसे दिनांक 27- 986 को ड्यूटी पर उपस्थित 

11. श्रमिक को यात्रा में कब कब व कितनी कितना 
होने की अनुमति दी गई । अतः किसी बैध अादेश के 

व्यय करना पड़ा तथा उमे कारित होने वाले मार्नासक व 
अभाव में दिनांक 12- 8- 86 में दिनांक 26- 9- 86 तक 

वेदना के तथ्य स्वयं श्रमिक को साक्ष्य के आधार पर प्रमा 
उसे अवकाश पर रहना पड़ा तथा इस अवधि को उसकी 

fणत किया जा सकता था , जिन्हें उद्घाटित करने हेतु 
छट्टी विभाग द्वारा काट ली गई । अतः वैध प्रादेश के 

वह साक्ष्य में अवारत नहीं हुआ है । अतः इन तथ्यों को 
अभाव में उम अवधि में श्रमिक को ड्यूटी पर होना माना 

प्रमाणित नहीं किया जा सकता है तथा न ही श्रमिक के 
जाए और उसे बेतन दिलाया जाये तथा श्रमिक को उम 

माक्ष्य में उपस्थित नहीं होने का कोई उचित कारण दर्शाया 
अवधि में अजमेर में अन्यत्र जो यात्रा करनी पड़ी उमक । 

जा सका है जिससे कि प्रार्थी संघ के विभख उपधारणा की 
खर्चा दिलाया जाये । विज्ञान प्रतिनिधि यह भी तर्क करते 

जा सकती है । यदि यह माना जाने कि विपक्षीगण के 
हैं कि इस अधिकरण को मामले की सुनवाई का अधिकार 

माक्षी श्री देवराज वर्मा द्वारा अपने प्रति -परीक्षण में यह 
प्राप्त है । 

स्वीकार किया गया है कि श्रमिक ने भन हाताल की थी , 
7. मैंने उक्त तर्क वितकों पर सावधानीपूर्वक विचार 

तब विपकीगणारा उत्तर में किये गये इस करन का प्रार्थी 
एवं मनन किया । 

सच द्वारा कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि 

श्रमिक द्वारा भग्न हताल करने का मामला अणासनहीनता 
8. प्रार्थी संघ द्वारा जो अन्तोष चाहा गया है उसका 

का है । विपक्षीण के आदेश प्रदर्गम- 2 के द्वारा वास्तु 
प्राधार यह है कि अादेश दिनांकित 12- 8- 86 द्वारा श्रमिक 

स्थिति से श्रमिक को अवगत कराये जाने के पश्चात उसके 
का कोटा उप - खण्ड में अजमेर उप - खण्ड स्थानान्तरण करने 

aTI भख हड़ताल करने व अजमेर से अन्यत्र यात्रा करने 
पर श्रमिक दिनांक 14- 8-86 को अजमेर कार्यालय में अपनी 

का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है । ऐसा कोई तथ्य 
इयटी पर उपस्थित हन . , किन्तु उसे पदभार ग्रहण नहीं 

अभिनेन पर उद्घाटित नहीं हुआ है जिसमे यह प्रतीन 
करने दिया गया । इसके फलस्वरूप दिनांक 12- 8- 86 से 

होता हो कि आदेश प्रदर्ण एम - 2 में दर्शाये गये कारण 
दिनांक 26- 9-88 तक श्रमिक को कार्यभार नही दिये जाने 

मंबेहपूर्ण हो । अतः प्रार्थी संघ द्वारा अभ्यर्थना को प्रमाणित 
के कारण इस अवधि का उसका अवकाश माना गया एवं 

करवाने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा विपक्षी 
इस अवधि में भख हड़ताल करने व अजमेर में अन्यन 

गण | रा प्रस्तुत माक्ष्य के आधार पर श्रमिक बिजलाल 
यात्राएं करने के कारण उसका व्यय हा तथा मानसिक एवं 

को आदेग प्रदर्श एम - 2 के आधार पर उमके कोटा उप 
शारीरिक वेदना हई । 

खण्ड में अजमेर उप- खण्ड में स्थानान्तरित होने पर पदभार 
9 . हम सम्बन्ध में विपक्षीगण की ओर से श्री देवराज 

ग्रहण करने हेतु अमति नहीं देने का विपक्षीगण का कार्य 
वर्मा, महायक अभियन्ता ( दंक ) , अजमेर क ! शपथ-पत्र प्रस्तुत 

औचित्यपूर्ण एवं वैध है । 
किया गया है जिसका कथन है कि वह इस प्रकरण क । 
प्रभारी अधिकारी है । विपक्षीगण की साक्ष्य के अनुसार 

12. अब विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या 
अजमेर के स्थानीय कर्मचारी संघ ने महाप्रबन्धक , दूर संचार , इस न्यायाधिकरण को इस प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्रा 
राजस्थान , जयपुर व निदेशक दूर संचार , उदयपुर के समक्ष धिकार प्राप्त है ? 
यह मामला उठाया था कि वायरमैन के सम्बन्धित पद को 
स्थानान्तरण के अाधार पर नहीं भर जाकर नियक्ति द्वारा 

___ 13. विज्ञान प्रतिनिधि विपक्षी पारा यह तर्क किया 
भग जाना चाहिए । हम कारण निवा को उक्त पद का 

गया है कि टेलीकम्यूनीकेशन सम्थान को उद्योग होना स्वीकार 
कार्यभार नही सम्भल ! य ! गया तथा उम सम्बन्ध में देश 

नहीं किया जा सकता । इपको विशेष विहान प्रतिनिधि 
प्रदर्ण एम - 2 प्रचलित किया गय ! । यह अादेश दिनांक 

प्रार्थी संघ द्वारा किया गया है । 
16- 8- 86 का है । श्री देवराज बर्मा के कथन के अनमार 
श्रमिक नो उम प्रदेश की प्रति दे दी गई थी । 

14. विद्वान जतिनिधि विपक्षी द्वारा अपने पक्ष ममर्थन 
10. अादेश एम - 2 के अवलोकन में यह स्पष्ट है कि में एआई०आर० 1996 ( एमओ० ) 1271 दृष्टान को 
दर्शाय गये कारण का इसमें लेख करते हुए यह प्रचलित प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च 
किया गया है जिसकी सुगमा प्रार्थी को दा जाना प्रकट न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि टेली 
किया गया है । प्रकटल पार्थी संघ द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत कम्यनीकेशन सेवा उद्योग- नहीं है । अत: माननीय मच्चि 
नहीं किये जाने के कारण यह तथ्य अखण्डित रहा है । न्यायालय द्वारा प्रतिपादित गिलान के आसार विपक्षी 
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------- - - - - - -- -- - - 
संस्थान टेलीकम्यूनीकेशन सेवा के उद्योग नहीं होने के कारण 

उपस्थित 
धिकरण को उसकी सुनवाई का होनाधिकार प्रापा नहीं। 

मोठामीन अधिकारी : श्री आर०सी०शर्मा, आर०ाच के०एम० 

प्रार्थी की ओर से : श्री संतोष भटनागर 
__ 15. उक्त विश्लेषण के आधार पर इस विवाद का अधि अप्रार्थी की ओर से : श्री वी०एम० गुर्जर 
निर्णय ६ प्रकार किया जाता है कि डी०ई०टी० , अजमेर दिनांक अबाई : 

3 -12- 1996 
उपख छग स्थानान्तरण पर श्री विजू लाल को पदभार 

अवार्ड 
ग्रहण करने की अनुमति नहीं देने की कार्यवाही न्यायोचित 

केन्द्रीय सरकार द्वारा यह विवाद न्याय निर्णयन हेतु 
एक है । श्रमिक किमी अंतोष को प्राप्त करने का 

अधिकरण को विनिर्दिष्ट किये जाने पर दिनांक 17- 1- 90 को 
अधिकारी नहीं है । 

इम अधिकरण में प्राप्त हुआ । विवाद निम्न प्रकार से है : 
16. अवार्ड की प्रांत केन्द्र मरकार को नियमानुमार 

" Whether the action of the management of Director , 
प्रकाशनार्थ भेजी जावें । 

Doordarshan Kendra , Jaipur in teminating the ser 

vices of Shri Chhote La ] w . e. f. 1 - 12 - 87 ? If not , 
आर०सी० शर्मा, न्यायाधीश 

to what relief the workman is entitled to ? " 

2. वाद विवरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि 

प्रार्थी श्रमिक छोटे लाल को दिनांक 3- 7-87 को विपक्षी 
नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1997 

दूरदर्शन केन्द्र , जयपुर में चपरासी के पद पर नियुक्ति हुई 
का आ०1174 : -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

थी , जो अपना कार्य ईमानदारी सहित कर रहा था कि 
( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय उसें अचानक दि० 31- 10-87 को मौखिक आदेश से सेवा 
सरकार दूरदर्शन केन्द्र , जयपुर के प्रबन्धन के संबस नियोजकों 

मुक्त कर दिया गया । उसके द्वारा केन्द्रीय सहायक श्रम 
और उनके कर्न कारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक 

आयुक्त के समक्ष विवाद प्रस्तुत किया गया , जहां बार्ता 
विवाद में औद्योगिक अधिकारण , जयपुर के पंचाट को प्रकाशित समझौता विफल होने के कारण यह विवाद भारत सरकार 
करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 4- 4- 97 को प्राप्त हुआ को प्रेषित किया गया । श्रमिक के अनुसार विपक्षी संस्थान 
था । 

पर औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( संक्षेप में अधि 
[ एल - 42012/ 134/ 88 -लीब2 ( बी ) ] नियम ) के प्रावधान लागू होते हैं जिसके द्वारा धारा 25- एच 
के ०वी०बी० उनी, डेस्क अधिकारी व नियम 77 व 78 का उल्लंघन किया गया है । उसके 

विरुद्ध कोई विभागीय जांच नहीं कराई गई व न ही कोई 
New Delhi, the 7th April , 1997 

आरोप पत्र दिया गया । अतः उसने सेवा मुक्ति आदेश को 
S . O . 1174.....In pursuance of Section 17 of the Industrial अवैद्य घोषित करने व उसकी सेवा को निरन्तर मानने एवं 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 

बकाया वेतन दिलवाने की प्रार्थना की है । 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of Doordarhsan 

3. उत्तर वाद विवरण के अन्तर्गत यह लेख किया गया 
Kendra , Jaipur and their workman , which was received by the 
Central Government on 44- 97 . 

है कि श्रमिक को चपरासी के पद पर नियुक्त नहीं किया 
[ No . L - 42012 /134 / 88 - D . 2( B)] जाकर दैनिक वेतन पर दिनांक 3- 7- 87 से 4 माह की 
K , V . B . UNNY, Desk Officer अवधि के लिए रखा गया था तथा दिनांक 31- 10-87 को 

यह अवधि समाप्त होने पर काम से हटाते समय उसे कोई 
अनुबध 

नोटिस दिया जाना प्रावश्यक नहीं था । विपक्षी ने यह 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 

लेख किया है कि दुरदर्शन , अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग 
केस नं० सी०आई०टी० 5/ 1990 

की परिभाषा में नहीं आता है , इस कारण अधिनियम के 
रैफरेंस : भारत सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का आदेश संबंधित प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है । 
क्र० एल० 42012/ 13 4 /88 डी - 2 बी दिनांक 

___ 4. पत्रावली श्रमिक की साक्ष्य हेतु निश्चित किये जाने 
11 - 1 -1990 

पर श्रमिक को साक्ष्य के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किये 
छोटे लाल पुत्र श्री सगाराम , द्वारा कैलाश चन्द्र बाडिया , 

गये किन्तु उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने 
2639, कायस्थी की बगीची , भिन्डो का रास्ता , इन्द्रा 

पर दिनांक 18- 11 -96 को उसकी साक्ष्य चंद की गई । 
बाजार, जयपुर 

विपक्षी द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुन नहीं की गई है । 
-~ -प्रार्थी 

5. दोनों पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख का अव 
बनाम 

लोकन किया गया । 
दूरदर्शन केन्द्र , सलाना अगरी, जयपुर , हाग निदेशक 6. प्रार्थी श्रमिक द्वारा अपनी अभ्यर्थना को सिद्ध करने 
महोदय । 

हेतु कोई प्रालेखीय अथवा मौलिक माक्ष्य प्रस्तुत नहीं की 
968 GI / 97 -- 13 
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APPEARANCES : 
गई है । उसे साक्ष्य के लिए पर्याप्त अवसर दिये जा चके 

None for the petitioner , 
हैं । किन्तु इसके पश्चात भी उसके द्वारा कोई भी साधण 

Sri P. Damodar Reddy, Advocate for the Respondent . 
यहां तक कि स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया 

AWARD 
गया है और न ही प्रति परीक्षण के लिए वह साक्षी कठवरे 

The Government of India , Ministry of Labour, New Delhi 
में उपस्थित हया है । अतः उसमें श्रमिक के विपरीत निष्कर्ष 

mado a reference to this Tribunal by its Order No. L -42011 / 

40 /95- IR (DU ) dated 27- 6 - 96 under Sections 10 ( 1 )( d ) and 2A 
निकाल जा सकता है । 

of Industrial Dispute Act, 1947 for adjudication of Indus 

trial Disputes mentioned in its schedule which read as follows : 
7. उक्त तथ्यों के अाधार पर इस प्रकरण में विवाद 

" Whether the action of the management of Heavy Water 

project in terminating the sei vices of Sri P . Jojaiah , 
रहित पंचाट धारित किया जाता है जो केन्द्र मरकार को 

is legal and justified ? If not , to what relief the 

workmen is entitled to ? " 
नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जावे । 

2 . After reccipt of the said reference , this Tribunal issued 

noticey to both the parties to appear on 26 -8 - 96 . On 26 - 8 - 96 
पार०सी० शर्मा, न्यायाधीश 

Sri G . Ravi Mohan , Advocate offered to file Vakalat for 
petitioner. Tho Advocate for the Respondent appeared and 
filed Vakalat. Time way extended from time to time for 

filing their statement. But neither of the party has filed 
नई दिल्ली , 8 अप्रैल , 1997 

statement, when the matter was called on 14- 11- 96 neither 
the petitioner nor his Advocate ( who offered to appear ) is 

present even no reprosentation is made on behalf of the 
का० प्रा० 1 1 75 : ~ - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 concerned workmen . Hence it is understood that the peti 

tioner is not interested to prosecuto the matter. Therefore 
( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 

there is no option except to close the reference. Hence the 

I. D . is closed. 
सरकार हैवी वॉटर परियोजना प्रश्वापुरम , 507116, जिला 
खम्मम्म के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्म 

Given under my hand and the scel of this Tribunal, this 

the 14th Day of November , 1996 . 
कारों के बीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में 
औद्योगिक प्रधिकरण , हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित No oral or documentary evidence is adduced by both the 

narties. 
करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 7- 4- 97 को प्राप्त हुआ । 

V. V . RAGHAVAN, Industrial Tribunal-I, Hyd . 
था । 

नई दिल्ली, 8 अप्रैल , 1997 
[ संख्या एल - 42011 /40/ 95 - प्राई०पार० ( डी०य० ) ] 
के०वी०बी० उम्मी , डेस्क अधिकारी 

का०प्रा०1176: -~- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
New Delhi, the 8th April , 1997 

( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
S. O . 1175 . -- In pursuance of Section 17 of the Industrial 

सरकार पश्चिम रेलवे, अजमेर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निदिष्ट 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, 
Hyderabad as shown in the Annexure , in the industrial dis 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , अजमेर ( राज . ) 
puto between the employers in relation to the managemont 
of Hoavy Water Project, Aswapuram - 507116 , Khammam 

के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
District and their workman , which was received by the Central 8- 4-97 को प्राप्त हुआ था । 
Government on 7 - 4 - 97. 
INo. L- 42011 / 40 / 95 -IR( DU) 

[ संख्या एल - 41012/ 59/ 95 - प्राई०पार ( बी० ) ] 
K . V . B . UNNY , Desk Officer 
ANNEXURE 

के०वी०बी० उनी , डेस्क अधिकारी 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL -I, AT 

New Delhi, the 8th April, 1997 
HYDERABAD 

S . O . 1176. - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
PRESENT ; 

hercby publishes the Award of the Industrial Tribunal, 

Aimer (Rajasthan ) as shown in the Annexure , in the indus 
Sri V . V . Raghavan. B . A ., LL . B ., Industrial Tribunal -J . 

trial dispute between the employers in relation to the man 
Dated 14th Day of November, 1996 

agement of Paschim Rly ., Ajmer and their workman , which 

was received by the Central Government on 8 - 4 - 97 . 
Industrial Dispute No. 90 of 1996 

[ No . L -41012 / 59 / 95 -IR( B .I.)] 
BETWEEN 

K . V . B . UNNY , Desk Oficer 
The General Secretary . Contract 

अनबंध 
Lahour and Daily Workers Union . 
( TNTUC ) Agwarapuram , Managuri , 

न्यायालय श्रम न्यायाधीश एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण , 
Khammam District . 

Petitioner . 

अजमेर ( राजस्थान ) 
AND 

प्रकरण में . सी आई टी आर 7/ 96 
The General Manager, Heavy Water 
District Managuru . 

रेफरेंम नं . संख्या एल - 41012/ 59 /95- आई. आर ( बी . 1 ) 
Respondent, 

दिनांक 17/ 4/ 97 


... अप्रार्थी 
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मंत्री, पश्चिम रेलय कर्मचारी परिपद, शाखा किया गया था प्रार्थी स्वयं स्वेच्छा से माह अगस्त 92 से 
मारवाड़ जंक्शन 

अनुपस्थित है और कार्यरत कचिारियों को नियमित नियुक्तियां 

प्रदान की गयी है । अवार्थी का मामला करीब 12 वर्ष पुराना 
बनाम 

होने से तथा 12 वर्ष पश्चात उसे नमेत्तिक श्रमिक के रूप 
मंडल रेल प्रबंधक , पश्चिम रेलवे , अजमेर 

में नियोजित किया गया था अतः प्रकरण महाप्रबंधक 
मनम : 

मुख्यालय बंबई में रेफर किया गया था और प्रार्थी किसी 

अनतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । 
श्री हामिह, यू . अस्नानी , आर एच जे एम 

4. प्रार्थी ने स्वयं को साक्ष्य में पेश किया है । नियोजक 
पीठामीन अधिकारी 

की ओर से कोई साक्ष्य नहीं है । 
प्रार्थी की ओर से : श्री एम. के . गोयल 

5. मैंने पत्रावली का सावधानी से अवलोकन किया 
अप्रार्थी की और में : श्री वी . डी . भार्गव 

तथा उभयपक्ष के तर्क सुने । प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने 
दिनांक : 31 मार्च, 1997 

मेरे समक्ष निम्न तर्क प्रस्तुत किये है : - - 
अवार्ड 

( 1 ) यह कि प्रार्थी को 1976 मे वाटरमैन के रूप 

में रखा गया 
1 . केन्द्र सरकार द्वारा प्रषित विबाद इस प्रकार है : 

था और उसने 1 - 5- 88 से 12- 7- 89 तक 
" क्या श्री अब्दुल हमीद को मंडल रेल प्रबंधक , पश्चिम 

नियमित रूप से कार्य किया और उसे सा 90 में स्मोनिग 
रेलवे , अजमेर के ग माह अगस्त 1992 में सेवा 

के लिए भेजा । उसमें तथा भडिकल रूप से वह फिट हुआ 
से पृथक कर दिया जाना उचित एवं वैध है ? यदि नहीं 

फिर भी अन्य को रन लिया प्रार्थी को नहीं रखा और स्वयं 
तो श्रमिक किस गहत का अधिकारी है ? " 

नियोजक ने समझौता अधिकारी के सामने लिखित में अपनी 

गलती स्वीकार की ओर नियोजक ने जनरल मैनेजर को 4- 5 - 94 
2. प्रार्थी अब्दुल हमीद मंडल रेल प्रबंधक , अजमेर 

को पत्र लिखा गया । वहां से उत्तर नहीं आया और प्रार्थी को 
(जिसे संक्षेप में नियोजक कहेंग ) के विद्ध निम्न आशय का 

केवल आश्वासन देते रहे और उसे नौकरी से हटा दिया गया 
स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पेश किया है : --- 

और प्रार्थी ने जो दस्तावेज तलब किये वे पेश नहीं किये 

और न वरीयता सूची पेश की और न बनायो और प्रार्थी को 
( 1 ) यह कि प्रार्थी की 2 4- 2- 76 को आई. ओ . डब्ल्यू . 

93 में अस्थाई स्टेट्स भी दे दिया गया । इन सब कारणों 
मारवाड़ में आकस्मिक खलासी के पद पर नियुक्ति हुई थी 

से प्रार्थी को सवेतन बहाली का अधिकार प्राप्त हो जाता 
और उसने वहां थोड़े ही दिन काम किया फिर उसे हटा 
दिया गया । प्रार्थी ने ग्रीष्म ऋतु में पानी पिलाने वाले के 
पद पर 1- 5- 88 से 12- 7- 89 तक लगातार कार्य किया । 

6. इसके प्रतिकार में नियोजक के विधान अधिवक्ता 
इसके पश्चात् भी कार्य किया । उसे 16- 10-90 को स्त्रीनिग 

न तर्फ प्रस्तुत किये कि प्रार्थी को केवल पानी पिलाने के 
के लिए भेजा गया जिसमें उत्तीर्ण हुआ और प्रार्थी को जरिये 

निश्चित कार्य के लिए गर्मी के मौसम में दो तीन महीने के लिए 
पन दि . 5 - 2-93 के 3- 7- 89 से अस्थाई स्टेटस भी दिया 

रखा गया था और निर्धारित अवधि थी और कार्य समाप्त 
गया । 

होने पर श्रमिक का कार्य भी समाप्त हो गया और श्रमिक 
( 2 ) यह कि प्रार्थी के साथ जिन अन्य कर्मचारियों 

1976 में कार्य पर लगा था और बारह साल वह अनुपस्थित 
को मेडिकल व स्त्रीनिग हुआ था सभी को स्थायी घोषित रहा और 1988 में प्रकट हुआ और एक स्थानीय व्यवस्था 
कर दिया । वे आज भी कार्यरत है उससे कनिष्ठ भी है किन्तु 

के रूप में प्रार्थी को 1- 5- 88 से पुनः 12- 7- 89 तक रख 
प्रार्थी को पुनः नौकरी में नहीं लिया गया है और इस संबंध 

लिया गया था । जिस अवधि में प्रार्थी ने 129 दिन कार्य किया 
में रेल प्रशासन ने महाप्रबंधक को भी स्वीकृति हेतु लिखा । 

और जिन दूसरों को कार्य में कंटीन्यू किया था उन्होंने प्रार्थी 
प्रार्थी ने सेवा में बहाली का अनुतोष चाहा है । 

से अधिक कार्य किया था और 4- 5- 94 का पत्र प्रार्थो को 

कोई विगैप अधिकार नहीं देता और प्रार्थी ने अपने कनेम 
3. नियोजक द्वारा प्रस्तुत जवाब का तात्विक सार में यह उल्लिखित भी नहीं किया है कि उसे सन् 92 में 
यह है कि प्रार्थी को हटाया नहीं गया था वह स्वयं कार्य पर हटा दिया गया और प्रार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में यह स्वीकार 
नहीं आया । प्रार्थी को ग्रीष्म ऋतु में पानी पान के पद पर किया है कि जिसे रखा गया था वह ट्रेफिक विभाग से 
1 - 5- 88 से नत्तिक रूप से काम पर लगाया जबकि संबंधित था और प्रार्थी का कार्य भिन्न था अतः इससे प्रार्थी को कोई 
14- 7- 81 के पश्चात ऐसे नियोजक पर प्रतिबंध था । अतः सहायता नहीं मिलती । प्रार्थी ने 240 दिन कार्य नहीं किया 
प्रार्थी की नियुक्ति अनियमित थी और प्रार्थी ने 1- 5-88 से अतः उस पर छंटनी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । दोनों 
माह जुलाई 89 तक 129 दिन कार्य किया तथा उसके पक्षों ने जिम दस्तावेज को स्वीकार किया है वह 4- 5- 94 
पश्चात् भी समय - समय पर कार्य किया और वह अगस्त 92 है । इसका मैंने सावधानी से अवलोकन किया । नियोजकों 
से अनुपस्थित है । प्रार्थी का स्क्रीनिग का परिणाम जारी नहीं ने यह पत्र महाप्रबंधक को 4-5-94 को भेजा था जिसमें यह 
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पृष्ठभूमि बतायी गयी है कि प्रार्थी को प्रारम्भ में 24 - 2 -76 विवरण पेश करता क्योंकि प्रार्थी ने जिस अवधि में नियोजक 
को रखा गया था और उसने कुछ दिन कार्य किया और के यहां कार्य किया उसका संपूर्ण प्रलेख नियोजक के पास 
छोड़ दिया और उसे वापिस वाटरमैन के रूप में एक पुराना होना चाहिये । जब यह स्थिति दस्तावेज से व जवाब से 
चेहरा होने के कारण 1- 5- 88 से 12- 7- 89 तक रख लिया उजागर हुई है कि 17 - 8- 90 को प्रार्थी के स्वास्थ्य की जांच 
गया । प्रार्थी अगस्त 1992 में नौकरी में नहीं है । प्रार्थी को 

की गयी तथा वह फिट पाया गया और प्रार्थी को 3- 7- 89 से 
16-10- 90 को स्क्रीनिग की गयी थी और उसे 5 - 2-93 के 

अस्थाई स्टेटस भी प्रदान कर दिया गया तब जुलाई 1989 
आदेश मे 3- 7-89 से टेपरेरी स्टेटस दे दिया गया और तक प्रार्थी ने 129 दिन कार्य किया था यह तथ्य या तर्क 
प्रार्थी को बारह साल बाद पुन: एंगेज किया गया और वह 

नियोजक की उल्लेखनीय सहायता नहीं करता । पानी पिलाने 
अगस्त 1992 से कार्य पर नहीं है । अत : यह सलाह मांगी गयी 

जैसा कार्य करने वाले श्रमिक से हम यह अपेक्षा नहीं रख 
कि क्या प्रार्थी को कार्य पर लेकर नियमति कर दिया जाए । सकते कि वह अपनी सेवा संबंधी अभिलेख पेश करेगा या 
जब हम प्रार्थी के क्लेम का अवलोकन करते है तो चरण उसका विवरण देगा । प्रार्थी की नियोजक ने स्क्रीनिग भी 
सं . 10 में यह पाते है कि प्रार्थी ने नियोजक में स्क्रीनिंग की । प्रार्थी के अनुसार वह उसमें सफल रहा , नियोजक के 
में उत्तीर्ण किये जाने बाबा परिणाम , डाक्टरी परीक्षा परिणाम 

अनुसार स्क्रीनिंग का परिणाम घोषित नहीं किया । प्रार्थी न 
और टेंपरेरी स्टेटस प्रदान करने वाला पन तलब किये इनमें इस संबंध में नियोजक से प्रलेख भी तलब किया नियोजक 
से अन्तिम दस्तावेज ही पावली पर मौजूद है । शेष दो ने वस्तुस्थिति संबंधी प्रलेख पेश नहीं किया । अतः 199.4 
दस्तावेजा नियोजक ने पेश नहीं किये और केवल जवाब एस सी सी ( एल एंड एस ) 796 विजय नारायण सिंह बनाम 
में यह बताया है कि प्रार्थी ने सोनिग क्लियर नहीं किया एस . पी . बिजनौर के न्यायिक दृष्टांत के आलोक में नियोजक 
क्योकि उसका परिणाम जारी नहीं किया गया था । प्रार्थी के विरुद्ध विपरीत धारणा बनाई जाएगी । प्रार्थी ने क्लेम में 
ने डाक्टरी परीक्षा पास कर ली थी यह नियोजक ने अपने 

चरण सं . 8 में यह कहा है कि प्रार्थी के साथ जिन कर्म 
क्लेम के उत्तर में चरण सं . 6 में स्वीकार किया है और 

चारियों का स्क्रीनिंग व मेडिकल हुआ, सभी को स्थायी घोषित 
यह डाक्टरी परीक्षा 17- 8-90 को हुई थी । 

कर दिया व अभी भी कार्यरत हैं जिनमें से उससे कनिष्ठ 
7. अब हम प्रार्थी की साध्य का अवलोकन करेगे । भी हैं । इस तथ्य का जवाब में नियोजक ने खंडन नहीं किया 
प्रार्थी ने यह कहा है कि उसने 1-5-88 से 89 तक गर्मी के 

है । उसने परोक्ष रूप से श्रमिक के कथन की संपुष्टि की है 
मौसम में पानी पिलाने का कार्य किया उसका स्क्रीनिग और कहा है कि प्रार्थी अगस्त 1992 से लगातार अनुपस्थित है 
और मेडिकल हुआ किन्तु उसे यह कहते हुए कि पोस्ट नहीं इसलिए उसे नियक्ति नहीं दी गयी और जो कर्मचारी कार्यरत 
है काम पर नहीं रखा जबकि उसके साथ वाले मौहम्मद 

थे उन्हें उपलब्ध रिक्तियों पर नियमति नियुक्ति प्रदान कर दी 
वली को स्थाई बना दिया जो उसके बाद में ट्रेफिक से ट्रांसफर गयी । नियोजक ऐसे नियक्त किये गये व्यक्तियों की सूची 
होकर पाया । इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया मय पूर्ण विवरण पेश कर सकता था । नियोजक के उत्तर 
है कि उसने 1 - 5- 88 से जुलाई 1989 तक 129 दिन काम से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने श्रमिक के प्रति " हाइड 
किया और 1992 तक की अवधि में उसने केवल गर्मी के एंड सीक " की नीति अपनाई है । प्रार्थी ने स्पष्ट कहा है कि 
मौसम में दो -तीन महीने काम किया और अगस्त 1992 से उसे कहा गया कि पोस्ट नहीं है इसलिए नहीं रख सकते , 
यह कार्य पर नहीं है । यह गवाह स्वीकार करता है कि यह हटाने के बराबर कार्यवाही है । प्रार्थी स्वत : कार्य छोड़ 
मोहम्मद वली ने ट्रैफिक में काम किया था । पानी पिलाने का गया यह नियोजक का कथन है किन्तु इसे सिद्ध करने के 
काम नहीं किया था । 

लिए नियोजक के पक्ष ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है और 

जब प्रार्थी की स्क्रीनिंग हो गई , उसे अस्थायी कर्मचारी का 
8. भारत सरकार द्वारा प्रेषित रेफरेंस में यह विवाद 

स्टेटस दे दिया गया और मेडिकली भी वह फिट घोपित 
उठाया गया है कि प्रार्थी को अगस्त 1992 से सेवा से पृथक 
किया जाना उचित एवं वैध है या नहीं । नियोजक ने प्रस्तुत 

हुआ तब वह स्वतः कार्य छोड़कर चला जायेगा यह मानने 

का कोई वैध कारण पन्नावली पर नहीं है । प्रार्थी का प्रति 
स्टेटमेंट प्रॉफ क्लेम के उत्तर की धरण सं . 4 में यह कथन 

निधित्व भी अधिवक्ता ने नहीं किया है जिसकी सेवा व 
किया है कि प्रार्थी अगस्त 1992 से कार्य से अनुपस्थित है । 

सलाह का लाभ नियोजक को मिला है । यदि पक्षकारों के 
इससे यह स्पष्ट होता है कि अगस्त 1992 तक प्रार्थी ने नियोजक 
के पास कार्य किया । नियोजक द्वारा प्रस्तुत उत्तर से यह 

मध्य असमान स्थिति हो - - एक तरफ घाटी हो और दूसरी 
भी स्पष्ट है कि 1 - 5- 88 से जुलाई 1989 तक प्रार्थी द्वारा 

तरफ पहाड़ी तो न्यायालय को मैदान समतल बनाना होगा 
129 दिन कार्य करने के अतिरिक्त प्रार्थी ने उसके पश्चात 

ताकि उस पर न्याय के पौधे का कुछ इस सुगमता से रोपण 

किया जा सके कि वह पुष्पित हो सके । श्रम न्यायालय की 
भी अगस्त 1992 तक कार्य किया । उत्तर में यह बताया गया 
है कि प्रार्थी ने समय - समय पर कार्य किया किन्तु उसका 

प्रकृति सिविल न्यायालय से भिन्न है । अभिवचन या 

साक्ष्य अधिनियम जैसे तकनीकी बिन्दुओं को हम यदि सिविल 
खलासा नहीं किया गया है कि जुलाई 1989 के बाद अगस्त 
1992 तक प्रार्थी में कितने दिन या महीने कार्य किया । 

न्यायालय की दृष्टि से देखने लगे तो श्रम कानून का उद्देश्य 
नियोजक से यह अपेक्षा थी कि ऐसा अस्पष्ट कथन अभिव्यक्त ही विफल हो जायेगा । इस अन्तर व विशेषता के बारे में 
करने के बजाय प्रलेख से समथित निश्चित कार्यवधि का माननीय उच्चतम न्यायालय ने एमाई पार 1995 पेज 1715 
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BETWEEN 
पार एस आर टी सी नाम कृष्णनांत में जो दिशा निर्देश व 

Ravindra Babu Awasthi 
व्याख्या प्रतिपादित की है वह मार्गदर्शक सितारे की भांति है । 

S / o Ram Shanker Awasthi 
उक्त तथ्यों , विवेचन एवं विश्लेषण से मैं इस निष्कर्ष पर 

Vill. and Post Samho 
पहंचा है कि श्रमिक ने स्वतः कार्य नहीं छोड़ा लेकिन उसे 

District Etawah U .P . 

AND 
अगस्त 1992 में गया से हटा दिया गया जो प्रकरण की 
परिस्थितियों में उचित नहीं था और उसके साथियों को 

President Etawah Kshetriya Gramin Bank 
कार्य पर जारी रखते हुए स्थायी भी कर दिया गया । अतः 

Pradhan Karyalaya 123 Civil Lines Shiv Niwas 

Kuchhehri Road Etawah . 
प्रेषित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि 

AWARD 
प्रार्थी अब्दुल हमीद को मंडल रेल प्रबंधक , पश्चिम रेलवे , 
अजमेर के द्वारा सेवा में पृथक किया जाना उचित एवं वध 1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, 

vide its Notification No. L -12012 / 36 / 93 - I. R . ( B -I ) dated 
नहीं है । समस्त हालात पर गौर करते हुए प्रार्थी जिस रूप 27- 5 - 93 has referred the following dispute for adjudication to 

this Tribunal 
में अगस्त 92 से पूर्व कार्यरत था उसी रूप में उसे कार्य 
पर लगाये जाने का उसे अधिकार है किन्तु उसे पिछला 

Whọther the action of the maragcincnt of Etawah Kshe 
कोई वेतन लाभ देय नहीं होगा । 

triya Gramin Bank in terminating the services of 
Sri Ravindra Babu Awasthi with effect from 23rd 
November, 1991, is legal and justified ? If not 

to what relief is the workman entitled to ? 
हरि सिंह च . अस्नीनी न्यायाधीश 
श्रम न्यायालय एवऔद्योगिक व्यायाधिकरण, अजमेर 2 . The concerned workmen Ravindra Babu Awasthi has 

alleged that he was engaged as a messenger on 8 - 1 -90 by the 
opposite party Etawah Kshetriya Gramin Bank and was being 
paid Rs. 13 . 50 paise as wages per day. He was performing 

the permanent nature of work . Onc Kamleshwar Yadav 
नई दिल्ली , 9 अप्रैल, 1997 

another messenger was transferred hence post had fallen 
vacant. As the concerned workman had completed morc 

that 240 days he requested for regulorisation on this post. 
का . पा . 1177. - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 Instead of doing so , the concerned was removed from service 

on 23 - 11 -91 by carlier order which is bad being in breach of 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय 

Section 25 - F of I. D . Act. 
सरकार इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैक , इटावा । के प्रबंधतंत्र 

3. The opposite party has filed reply in which it has been 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अन बन्ध alleged that the concerned workman had never worked 

continuously . Instead he was engaged to do temporary naturo 
में निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 

of work which use to arise from duy to day. Luteron ho 
अधिकरण , कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो 

himself stopped coming as enough remuneration was not 

being paid to him according ty liis requirement. He has not 
केन्द्रीय सरकार को 8- 4 -97 को प्राप्त हुआ था । 

completed 240 days in a year at all. 


4 . In the rejoinder nothing new has been said . 


[ संख्या एल -120 12/ 36/ 93- आई . आर . ( बी . -I) ] 

के . वी . बी . उण्णी , डेस्क अधिकारी 


5 . In support of his claim the concerned workman has 
stated about having completed 240 days in a year beforo 
removal. He has denied that he has completed 169 days 
in a year . Ho has said nothing about having loft the job 
of his own. On the other hand R . K . Shukla, MW- 1 Branch 
Manager of the bank stated that the concerned workman 
lised to do work of temporary nature . He never worked 
continuously. He had himself left the job . 


New Delhi , the 9th April, 1997 


S. O . 1177.---In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Centrud Government 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Etawah Ksheitiya Gramin Bank , Etawah 
and their workman , which was received by the Central 
Government on 8 - 4 - 1997. 


6 . In his cross examination he has admitted that no disci 
plinary proceedings were drawn for abondoning the job . 
From the above review of evidence it will be clear that 
tho concerned workman has not rebutted the version of the 
management regarding abodouing the job . In its absence 
the evidence of the management is unrebutted , I accept it . 
Accordingly it is held that the concerned workman had left 
the job of his own . He was not retrenched Hence question 
of breach of Section 25 - F I. D . Act does not arise . 


[ No. L -12012 / 36 /93-IR ( B - 1 ) ] 
K , V , B , UNNY, Desk Officer 


7 . As regards the plea of concerned workman that in case 
of leaving the job of his own disciplinary proceedings ought 
to have been drawn . I think it is not necessary in a case 
where a workman is engade tu do temporary nature of work 
on day to day basis. 


ANNEXURE 


BEFORE SRI E , K , SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
( UM- I. ABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR 


8 . In the end my award is that concerned workman was 
never retrenched . Instead he has left the job of his own , 
Jlence question of concerned workman s having been rel 
renched does arise . Accordingly it is hield that the concerned 
workman is entitled for 10 relief, 
Dated : 31 - 3 -1997 

B. K . SRIVASTAVA, Presiding Officer 


Industriul Dispute No. 19 of 1993 
In the matter of dispute : 
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3 . Tho opposite party bus filed reply in which it was 
alleged that the age of the ccacerned workman has been 

recordel on the basis of averments made in the application . 
$ 1. 97 . 1178;-- - ateitfra fara afufu# , 1947 According to this information his date of birth is recorded 

78 1 - 1 - 33 henco he has been correctly retired . 
( 1947 FT 14 ) ft OrT 17 # AHTU , fiesta 
सरकार बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड, वाराणसी । के प्रबन्धन 

4 . In support of his case the concerned workman has filed 

rejoinder but nothing new his beca alleged . 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारी के बीच अनुबंध 

5 . In support of his csc the concerned workman has 
में निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
cxamined himself as WW1 and has stated that his date of 
अधिकरण , कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो 

birth is 1939 and in support of his case he has filed horros 

cope. In rebuttal there is eviciency of A . B . Ghosh MW - 1 
PTI # TATT AT 8 - 4 - 97 art 

who has state that in the application for job the con 
cerned workman had given his age on the basis of which 

his date of birth has been recorded . There is Ext. M - 4 , 
[ aren 9, - 12012 /219/ 93- uk ATT (at-1) ] 
the application dated 13 - 12 .6 by which the concerned 

Workman had applied for the post. In this application 
mat . at . Jouſt , FifaTatr he has given his date of birth as 32 years. Since it is 

his own document , admission he is bound by it. Taking into 

consideration his age on 13 . 12 - 65 , I think the manage 
New Delhi, the 9th April, 1997 

ment has calculated the daie of birth and the claim of the 

concerned workman on the basis of horoscope is after 
S . O . 1178 . - - In pursuance of Section 17 of the Industrial thought, 
Dispulos Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 

6 . Accordingly, my and : 21 : is that the date of birth of 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the concerned workman is given iri service record is 1 - 1 - 33 
the industrial dispute between the employers in relation to is correct. There is no dipuic that age of superannuation 
the management of Benares State Bank Ltd . Varanasi and is 60 years . 
their workman , which was received by the Central Govern 
mnent on 8 - 4 -1997. 

7 . Accordingly it is held tlint the concerneal workman 

has been correctly retired and he is not cntitled for any 
No. L - 12012 /219 /93 - IR ( B - 1) ] relief. 
K . V B . UNNY, Desk Oficer 

8 . I award accordingly . 

B , K . SRIVASTAVA , Presiding Onicer 
ANNEXURE 


BEFORE SRI B . K SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT PANDU NAGAR , KANPUR 

Industrial Dispute No. 9 of 1994 
In tho matter of dispute : 

BETWEEN 


The facolt, 9 , 1997 
FT. T. 1179.- - atafor fate fuftua , 1947 
( 1947 FT 14 ) TTT 17 AT # , * 
सरकार स्टेट बैंक आफ इंडिया इलाहाबाद के प्रबन्धतंत्र के 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनबंध में 
निविष्ट प्रोद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
अधिकरण , कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करता है । जा 
trata FTTT at 8 - 4- 97 parag ari 


Deputy General Secretary 

All India Benares State Bank Employees Union , 
C / o Benares State Bank 80 Ft Road , Kanpur . 


AND 


Assistant General Manager ( P ) 

Benares State Bank Limited 
Sankatmochan Marg , Lanka , 
Varanasi. 


[FEAT -12012/ 2854 / 82- 34-II (9 )] 

के . वी . बी उन्नी , डेस्क अधिकारी 


AWARD 


New 


Deilii , the 9th 


April, 1997 


1 . Central Government, Ministry of Labour, vide its 
Notification No. L - 12012 /219 /97- IR ( B - I ) dated 31- 1 - 94, has 
referred the following lisplue for adjudication to this 
Tribunal 


S . O . 1179 , - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 or 1947 ) , the Contral Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Karipur as shown in the Annexure, in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of State Bank of India Allahabad and their 
workman , which was received by the Central Government 
on 8 - 4 - 1997 . 


Whether the action of the management of Benares State 

Bank Limited Varanasi, ir, retiring Sri Ram Murat 
Upadhyay w .c .f. 31 - 12 - 92 is legal and justified ? 
If not, to what relief the workman is entitled ? 


INO . L - 12012 / 2854 / 82 -1). II ( A ) ] 

K . V . DUNNY , Desk ( Vicer 


ANNEXURE 


2 . The case of the concerned workman Ram Murat Upn 
dhyay is that he joined the service of the opposito party on 
1 - 3 - 66 in the subordinate caure . Earlier he was removed 
from service on 8 - 3 - 80. He raisol Industrial disputo vido 
I. D . No . 113 of 1988 which went in his favour and the 
concerned workman was reinstated on 3 - 8 - 92 . On 10 - 10 - 92 , 
ho way again issued a notice tha , lie would retire froni 
service on 31- 12 -92 as he would attuin the age of superan 
nuation by completing 60 years. The concerned workman 
raised protest alleging that he was born in the month of 
March 1939 as such ho is yet to put in more sorvice and his 
retirement Order is bad in law . 


BEFORE SRI H , K , SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
( UM -LABOUR COURT PANDU NAGAR , KANPUR 


Industrial Dispute No. 170 of 1984 
In the matter of dispule : 


TWTT II - 


3 (ii) ] 


TTT FT 77647 .43,1997/80 13, 1919 
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- - - - - 


BETWEEN 


. 


Sui Mehdi Hussein S /o Sri Abdul ITamid 

1 / 0 231, Sultunupur Bhawan , Allahabad . 


of the management had sought to carry me through 
Lapers to show that concerned workman had admitted this 
fact but he failed to do 10 , is there is 110 document on 
record which may contain admission of the concerne, 
workman . 


AND 
Regional Manager 
State Bank of India , 
Allahabad Maia Branch , Allahabad . 


AWARD 


1 . Central Goverimoni, vide its Notification No. L - 12012 / 
2854 / 82-DII( A ) dated 28th May, 1982 has referred the 
following dispute for adjudicatiri is this Tribunal - 
Whether the action of the management of State Bank 

of India , Main Branch , Allahabad in terminating 
the services of Sri Mehdi Hussain , Armed Guard 
w . e .f. 5 - 2 - 7 ? i justified . It not, to what clief 
the said workman is entitled !! 


5 . The proper course for proving the misconduct would 
have been to examine thic original school lcaving certificate 
from the criminal courts and file ne spent or atlenst it 
should have been filed . Thereafter evidence should have 
been lead to prove that that certificate is forged . Thus in the 
absenc . of school leaviny certificate which is sought to be 
shown as forged , tlie inanajuinent s caso regarding its being 
forged cannot be accepted for a moment. Hence, he come to 
the conclusion that school leaving certificate was not forged 
for want of proof. Any w Since the matter has become 
very old and by this time tre conceinen weilaran has also 
attained the age of superinvaion and further becausc the 
disptue was raised after lapse of 10 years , I am not i 
clince to award back wages and also for reinstatement . 
Instead a sum of Rs. 10 .00 ) is awarded by way of compensa 
tion in lieu of reinstateme:lt. 

Reference is answered accordingly. 
Date : 17 -3- 1997 

B . K . SRIVASTAVA, Presiding Officer 
Te fet, 9 , 1997 


2 . Vide letter dated 28 -6 - 71 the opposite party Bank hal 
issued notification for appoilinant of Bank ( illids on the 
basis of six month s probo :10 .1, Vide Ext. M - S, the bank 
had further required that the applicant should be ca -military 
man and non-matriculate for which he has to furnish school 
leaving certificate . The concerned workman Vide Fixt M - 6 
made an application f the same and also nttched the 
school leaving certificate . On the basis of which he was 
given appointment on temporary basis on 15 - 1 -70 and he 
was posted at Allahabad Branch . Lateron , was appointed on 
probation w . e. f. 9 - 7 - 71. Subscuently the monouement came 
to know that school leaving certificate filed by the concerned 
workman showing the concerned workman as oth class pass 
was forged . Hence he will dismissed from service on 5 - 2- 72 . 
F . I. R . was also loured on the basis of which criminal case 
No. 793 of 77 u /s 407, 468 . 420 and 471 I. P . C . was registered 
against him in respa. t of which chirgeshect was also filed in 
the court of CIM , Allahubad . That trial ended in acquittal 
vide judgment order dated 27- 3 - 78 . Thereafter the con 
cerned workman maca repreventation for his leis accinent 
and when concerned workmor could not det success he raised 
the instant industrial dispute . It was { ]lcged that dismissal 
order is bad but specilic jensons were not given . 


$ 7 . 91 . 1180 - lutfrei fquia ufufafara , 1947 
( 1947 FT 14 ) at 777 177 FRUT # , First 77777 
ए . एन जेड . ग्रिडलेस बैंक के प्रबन्धक तंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्म कारों के बीच अनबध में निर्दिष्ट प्रोद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण ,, न 2, 
म म्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
<477 47 8 - 4- 97 # ata 34T 
[ - 12012/ 240/ 94- 476 AT . ( at-1)] 

के . बी . बी . उन्नीस्क अधिकारी 


New Delhi, the 9th April, 1997 


3 . The opposite narty h ! resistet c clasın . Ay award 
dated nil this Tribunal hul jeutived the claim of the coli 
cerned workman Feeline aggrieved lze fileci wit perillon 
No. 1493 of 1985. By judgment and order total 2 - 5 - 04 , 
Hon ble High Court whil . Let ins inside the award had leon 
pleased to remand the case . While doing so Hon ble High 
Court had further held that there had been breach of Section 
25 - F I. D . Act, that the disnya ordai could not lessed 
without holding ary enquiry . A request was niille on heliulf 
of the managcnicnt to prove the niiScaduct Griore this 
Tribunal hence Hon bien l-lipt Court had clirected to rern it 
the management to prove thy muscon luct further ile ub 
jection regarding claim heing clied he also to be corsi 
dered . It was required to be it seen if tiru cilicillin ccli 
ficate was necessary for utpointment 


S . O . 1180 .- - In pursuance of Section 17 of the Industri 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governinei : 
hereby publishes the Award of the Central Governme .! 
Industrial Tribunal, No. 2 , Mumbai as shown in the Annck 
ure , in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of ANZ Grindlays Bank and their work 
man . which was received by the Central Government on 
8 -4 -97. 


[No. L - 12012 /240 /94 -IR (B .1.)] 
K . V . B , UNNY , Desk Officer 


4 . After iemand of the case , the management had filed 
additional written soterreni in : hich the request for prov 
ing the miscoc31:¢t en neien hasi heen y ht Thu con 
cerned viork .nan hui liek ditional rejoner . 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , MUMBAI 
PRESENT : 

Shri S . B . Panse , Presiding Officer 

Reference No. CGIT -2 / 16 of 1996 
Fmployers in relation to the Management of ANZ 

Grindlays Bank . 


5 . Thus the first point which neul. Jcteimination in rut 
the allegation on 1001 . t;tment that the concerned workman 
had files forgvul medical certificace . Fionlle High Court 
had further onserved in the holy of clement inal school 
leaving certificaç filed by concerned workman d bra held 
to be forged by the ci ininel court. There is Ext. M - 1 the 
cony of letter Jatrod 14 - 12 -71 hv uh ch: thc concurred work 
man had been informed that schon leaving costliente dased 
21- 9 -71 filed liv hin had been found igie find and his 
explanation was sought. Any helyetira ( p . clicol leaving 
certificate has not been filed . Instead tho management had 
maintained that since the criminot court had held that 
school leaving certificate is full and the conceined 
workman has also admitted it. the charre is proved. I do 
not Arree with this contention . Finding of criminal court 
is not conclusive proof for the purpose of domestic enquliy . 
Instrad och matter has 10 we considerat indeperiantly 
had also licing uninfluerced The authorised representative 


AND 

Their Workmen 
APPEARANCFS : 

For the Employer. - Mr. P . K . Rele , Representative . 
For the Workmen . - - Mr. P . N . Subramanyan , Represen 
tative . 

Mumbat, dated 25th March , 1997 


- 


- 


- 


- 


- 


A - L 


. 
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8 . The workeư filed d rejoinder at Exhibit- 4 , and roitorated 

the contention taken by him in the statement of claim . He 
The Goverment ol ludia , Ministry of Labour luy its 

also denied thic contentions taken by the management which 
Order No. 1.- 12012 /240 / 94 - IR ( B . I) dated 27 - 2 - 96 had ic 

are contrary to his statement. It is asserted that cventhough 
ferred to the following Industrial Dispute for adjudication : 

the worker is not in Ecivice for the last three years which 
" Whether the action of the management of Grindlays have put him to financial diſliculties he is still free from 

Bank in terminating the services of Sh , J, D . Kadam tension and deprossion . There is no recurring illness to him . 
w .e . f. 25 -5 - 1993 is legal and justified ? If not to 

It is therefore submitted that he is entitled to the reliefs 
what relicf the concerned workman is entitled ? " 

which he claimed . 


9 . The issues that fall for my consideration and iny find 
ings theicon are as follow : 


1. 


Issues 

Findings 
Whether thc action of the management of 
Grindlays , bank in terminating the services 
of Shri J. D . Kadam w . e. f, 25 - 5 -93 is legal 
and justified 

No. 
If not, to what relief the concerned work - As per 
man is entitled ? 

order . 


2 . 


2 . J. D . Kadam was appointed by the Grindlay s Bank 
that is the management as a peon with effect from 12 - 8 -86 . 
He was confirmed in the service w .e . f. 12 - 2 - 87 . It is 
submitted that his services were terminated arbitrarily , illegally 
in terms of para 522 ( 1) of the Shastry Award , by banks letter 
dated 25 - 5 -93. 

3 . The union picaded that the workman met with a 
depression due to the family problems and tensions . He 
was hospitalised in November 1992 to early May 1993 . He 
was at his father - in -laws place . He could not altend the 
duties. On 29 - 1 - 93 the workmans mother informed the 
manager regarding the sickness of her son and assured that 
he will join the duties within two weeks . The management 
did not respond to that letter . Infact the bank management 
did not take any exception for the absence of the workman , 
obviously convinced that his absence was bonafide one. 

4 . The management wrote a letter dated 4 - 5 - 93 to the 
workman intimating that if he fails to rcpoit to the duties 
within 30 days it will be deem to be that he voluntarily 
retired from the service as per the provisions of clause - 17 ( a ) 
of the Fifth Bi-partite Settlement dated 10 - 4 -89. The 
workman received that letter on 10 - 5 - 93 which was few 
dove after his arrival at Bombay from his native place . On 
11- 5 -93 he icported to work which was in full compliance 
with the order of the banks management. Infact he was to 
report to duty on or hefore 3 -6 - 93 . He submitted th 
letter . explaining the reasons for his absence and requestedi 
the manager to permit him to resume the chuties. The 
manager received the letter but did not allow him to resume 
the duties . Further more the bank manager asked him to 
bring the fitness certificate from the hospital where he was 
treated for his illness whereafter alone he could resume 
dutics. The workman brought the certificate and submittril 
it to the banks mangrer on 21. 5 - 93 , to report to the duty . 
The manamer accentrd the certificate hut Hirt no rermit 
him to resume cuties. Therenfies on 25 -5 - 99 stried ahove 
his servires wet terminaird This letter w : s renlied by the 
workman on 14 - 7 - 93 but it was of no use . 


JO . Some of the facts can be said to be not in dispute . 
kadain the worker was appointed as a peon on 12 - 8 - 86 . 
He was confirmed on 12 - 2 - 87 . He was not attending the 
duties from 1 - 11 - 92 . Thoreafter for the first time he ap 
proached the bank on 11- 5 - 93 (Exhibit - 8 ). Before that 
his mother informed the manager by letter (Exhibit - 6 ) datel 
29 - 1 - 93 regarding his illness and inforined that he will join 
the duties in a short time. Thereafter on 4 -5 - 93 (Exhibit- 7 ) 
the management wrote a letter Exhibit- 7 to the worker 
directing him to join the duties within thirty days of the 
receipt of the notice . This notice was gived as per the 
provisions of clause 17 ( A ) of the Fifth Bipartite Settlement 
dated 10 - 4 - 89. It is also informed by that letter that if he 
did not attend the duties he will be deemed to have 
voluntarily rctired from the service of the bank . The worker 
received that latter on 10 - 5 - 93. He approached the hank 
manager on 11- 5 -93 ( Exhibit- A ). 


11. Kadam affirmed that when he approached the manager 
Ashwin (Exhibit-27 ), informed him to bring the medical 
certificnic . He therefore collected the medical certificat 
dated 20 - 5 - 93 (Exhibit- 9 ) and reported to the duty alongwith 
it on 21- 5 - 93. But he was not allowed to join the duties 
and later on by a letter dated 25 - 5 - 93 (Exhibit - A ) his 
Services was terminated as per clausc - 522 ( 1 ) of the Shastry 
Award . 


5 . The workman pleaded that there was terronahle justi 
fication for his absence and due comnlinnce of the 
mananement notice datrit 4 - 8 - 1993 . Under such circum 
stances the action of the management is illomnl and unlusti. 
fied . He therefour proved that he mi ha reinstater! in 
( prvice of the hank with retrosncctive effort together with 
continuity of service , harck wares and other consequential 
reliefs , 


6 . The management resisted the clain by the written state 
ment (Exhibit- 3 ) . It is averred that the workman leinained 
a hacnt from duty without any lawful excuse and any type 
of sanctioned leave from 1 - 11- 92 to 11- 5 - 93. Under such 
circumstances the management has taken action is rontem 
nlated under noragranh 522 ( 1 ) of the Shotiy Award anit 
offered him three months Day and allowance in lieu of 
nation , T1 is submitted that the termination of the servire 
of the work man concerned on the minund of continued :11 
Health - reparilin illneco ic honniden termination and 
governed by the above provinion of the Shastry Awarl. 


12 . It can be seen that when a notice Exhibit -7 was 
given to the worker the worker was given thrity days time 
to join the l uties as contemplated under clause - 17 ( A ) of 
the Fifth Bipartitie Settlement. In other words he was to 
join duties on or before 3 - 5 - 93. But he reported to the 
duties on much carlier that is on 11- 5 - 93. After nerusal 
of clause 17 ( A ) it appears that his duty was to report to the 
duty within thritv days after receipt of this notice which 
the worker Jid . It does not contemolate arty, explanation 
is to be given within a said period of thirty days satisfy 
ing the management that he has not taken up another en 
rloyment or a vocation and that he has not intenion of 
not joining the anties , the emplove will be deemon to 
have voluntarily retired from the bank service nu the expiry 
of the sail noticc It further said that if a satisfactory ex 
planat on is given he is permitted to renort for duty there 
nfter within thirty clavs from the date of the expiry of 
the notice Here in this narticular case when the worker 
came to inin the dutice it was necessary for the manane 
ment to allow him to join the duties . But it was not done. 
Ashwin (Exhibit- 271 the branch manager Affirmat that he 
foort this vorher unfit to jo n the dire. Therefore he 
iisked him to hring the mentical cortificate T-To furthe 

firmed that hefore the meclical certificate was brought 
his " crvires were terminator Ionent that in view of 
the notice the worker couli1 have joinert in or before 3 - 5 - 93 . 
Tu mannrament can not to any action prior to that data 
on the notre was serenit on the worker . Tynt itemIf poes to 
for that the action of the management is illegal. 


many . The manecment piradent that in terms of the . .. v 
mulas thn vonkman concernant as required to cohnzit nipilis 
cal certificates for his bhonnepon hoofth round merindicol v 
and After partifiante at the t ma nif recrimino Hutin Ho 
diri mot doan The nangement part that from the 
mertinot partificies which : * cuceril it rolf mpw to chow 
th - + 1,-1 + ha enota on nettet an 11 - 9 . 97 Turns 
mantotle St Ti further enhmitted that the portifruta duted 
n0501 w mint tanpi , - 1 lay the Moon Arine in 78 . 5 . 0 I 
is »rrorto host them to tone the 

notion od . 
her thm Hinortita cettlemount the worker is not entitled to 
any of thn plicfsit claimed . 


13 . Tasu ng anide this aspect of the matter avant if it is 
tolien that Ashurin the Princh Mananar arked Kadam toy hring 
the marlinal certificata : hich he hrought on 21 -5 - 93 alongwith 
the certificate datrid 01- 93 Fxhinit- 9) the management chouli 
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have accepted it. It is the case of Ashwin that till the notice 

The format, 9 4 , 1997 
dated 25 - 5 . 43 way issued they did not receive the medical 
certilicate . In fact Kadam was not given a particular time 
in which he was expected to bring the medical certificate. But 

4 . 1 . 1181:- - for farar afaritu # , 1947 
in view of the notice (Exhibit- 7 ) it may be said lhat he is 

( 1947 | 14 ) T TRT 17 i qaru # 
required 10 brug that certificate before 3 - 5 - 94 , till then the 

reta 
managenient had no authority to tuke any action . It can 

सरकार नोर्दन रेलवे मुरादाबाद के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियों 
be further scen that if Ashwin found the worker unfit to 
juin the duties he would have directed him to be examined जकों और उनके कर्मकारों के बीच अनबन्ध में निर्दिष्ट 
by the anctors of the bank . He did not do anything to that 
effect. His action Lippears to be arbitrary . It is tried to argue प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
on behalf of the management that the worker has a con 

कानपूर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
tinued ill-health and thic is recurring illness . He remaineal 
absent on and off from the duty . Therefore the action # FIT # 8 - 4 - 97 ofit gra 211 
is justified . It is not in dispute that the worker was sick 
and was treated by the doctor , Kadam affirmed that due 

[Fant 9:37 -41012/ 1 / 94 976 TT II] 
to the depression he fell sick . He had been to in -laws place 
for the treatment where Dr. S . N . Tayshete treated him . 

# at . at . Jot, 474 afatit 
Dr. Tayshete (Exhibit-24 ) aflirmed that he had treated Kudam 
and issued the certificates. He aflirmed that he was not in 
his treatment after 30 - 4 - 93 and the certificate (Exhibit - 9 ) 

New Delhi, the 9th April , 1997 
dated 20 - 5 - 93 wis issucd hy him . Much is tried to argue 
on hehalf of the management that when the certificate dated 

S . O . 1181 .. In pusuance of Section 17 of the Industrial 
20 - 5 -93 was issued to the worker it means that he was Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
lil to join from 21-5 - 9,3 and not on 11- 5 - 93. The doctor hereby publishes the award of the Central Government 
had clarified this position . But even for the sake of argu 

Industrial Tribunal, Kanpur Aj shown in the Annexurc , in 
mcnt if it is said that he was fit to join the duties from the industrial dispute between the cmployers in relation to 
21 - 5 - 93 as per the notice of the bank he way in position to the management of Northern Railway Moradabad and their 
do so . That is within thirty days of the notice of the bank . workman , which was received by the Central Government 
It can be further seen that in a searching cross -examination on 8 -4 - 1997 . 
of this witness in categorical Term he has stated that Kadum 
is completely cured and he is normal. "The Judicial notice 

[No. L -41012 / 1 /94- IR DI ] 
also has to be taken into consideration that Kadam was 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 
thoroughly cross -examined in the court where he was found 
to be normal. It was rightly argued on behalf of the union 

ANNEXURE 
that cven facing a mental stress of being not in employment 

BEFORE SHRI B . K . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFI 
for the last three years the worker coulil procecd with it 

CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 
and has not succumed to depression again , "That filct clearly 

NAL -CUM -LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD , 
suggests that he has recovered from the illness and there is 
no recurring illness as suggested by the Learned Advocate 

PANDU NAGAR , KANPUR 
Mr. Rege for the management. 

Industrial Dispute No. 65 of 1994 
14 . From the written argument of the management it is 

In the matter of dispule ; 
tried to suggest that there is a discrepancy between the state 
ment of Kadam und the medical certificates on the record . 

BET VEEN 
No doubt there is such a discrepancy . But the fact still re 
mains that the worker was sick . He was treated by Dr. 

Divisional Personnel Ollicer 
Tayshete. Thero is no supgestion to Kudam nor to Dr. 

Northern Railway 
Tayshote that Kadam rever took treatment from Tayshete 

Moradabad . 
and he never treated him . Under such circumstances there 

AND 
is no reason that it doctor like Tayshele should be disbelieved. 

Ram Chandra Singh 
15 . The Icarnej alicate for the manavement had 

Sło Gajraj Singh 
relied upon the authorities to show that is meant hy ill-health 

Doiwala Rly , Station 
but as I have discussed ahove that Kadam way recovered from 

Distt. Dehradun , 
the ill health and there was 110 recurring illness to him there 
is no reason to clialect much on these authorities. So is the 
case of cction 2100 ) of the Inclustrial Disputes Act of 1947 . 

APPEARANCE : 

Shri Hamid Quraishy - for the management. 
16 . Kidam in his cross cxamination afirmed that when 
he was in the village he did not work . In 1993 he camo 

Shri S . M . Sharma — tor the workman . 
to Bauhay anal is staying at Bombay only . He is not cm 
ploved since then . The witness for the management had 

AWARD 
neither affirmed that Kadam is gainfully employed nor there is 

1 . Central Government. Ministry of Labour , New Delhi 
any evidence contrary to the version of Kadam . In other 

vide ils Notification No. L -41012 /1 / 94 - T. R . ( B - II ) datcd Nil 
words it has to be said that from the latc of termination of 

has referred the following dispute for adjudication to this 
his service the myker is unemplovec . As this is so he is 

Tribunal : 
entitled to ful! brick wages from the date of his termination 

Whether the action of the management of Northern 
17 . For all these reason I record my findings on the 

Railway Moradabad in terminating the services of 
iSSICS accordingly and pass the following order : 

Shri Ram Chandra Singh . Hindi Typłat w . e .f. 3 - 2 - 84 
ORDER 

is legal and justificd ? If not, what rcliof is the 

said workman cntitled to ? 
The action of the mingement of Grindlav s Bank in 
terminating the servires of Shri J. D . Kadant with 

2 . The case of the concerned workman Ram Chandra 
effect from 25 - 5 - 1993 is not legal and justified . 

Singh that earlier he had worked as casual labour at Morada 
The management is vitreted in reinstate the workman 

bad Railway Station of the opposite party Northern Railway 
and to treat him in service in continuity from the 

Prom 27 - 6 - 77 to 14 . 7 - 77 for 18 days. Thereafter he had 
chile of his termination. The management is further 

worked from 12 - 5 -79 to 8 - 9 -80 as Hindi Typist at Dehradun 
directed to pay him wages from the date of his ter 

Railway Station . Thereafter he had worked from 27 - 5 - 82 
mination till his reinstatement. 

10 10 - 7 - 82 for 45 days at Hardwar Railway Station . Ho 

again worked from 27 - 11 - 83 to 2 - 2 -81 at the same railway 
The work or is pleo entitled to other con crnentisat bene station for 68 days. In this way hic had completed in all 
lits leating him to be in service , 

617 days . As he belongs to scheduled Casto he was removed 
S . R . PANSE , Presiding Officer 

from service from 2 - 2 -81. It is bid in law being in brcach 
968 GL 97 — 14 


mer 
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- - - - - . . 
of Section 25 - F of I. D . Act and also because he has acquired 

In the matter of dispute : 
temporary status having worked for 120 ditys . 

BETWEEN 
3 . The opposite party has filed reply which it is alleged 

General Secretary 
that the concerned workmal was engaged by the local 
officer s on Muster Roll basis Eccording to need of work . 

Puurvottur Railway Shramik Sangh 
He had never woched continuously . He had not ilcquired 

6 , Nivin Market Kaisarbagh , Lucknow . 
temporary status and had also not worked for 240 days and 

AND 
as such he is not entitled for any relief. The claim is also 
alleged to be highly belated. 

Senior D .M . E . North Eastern Railway 

Lucknow . 
4 . In the rejoinder nothing new has been said . 

AWARD 
5 . lo support of his case the concerned workman Rum 

1. Central Government, Ministry of Labour, vide its 
Chandra examined himself ils WW - 1 . Management did not Notification No, 1.- 41012 , 128 91- TR (DU ) dated 24th Sep 
adduce any cviilence in spite of the fact that opportunity WAS Icmber , 1990, has referred the followiny dispute for adjudi 
given to them . 

cation to this Tribunal - - 
6 . From the allegation made in claim statement it would 

Whether the Sr . DME N . E .R . Lucknow is justified in 
become clear that the concertied workman had not com 

imposing penalty of stoppage of one yearly incrc 
plcted 120 days in a spell and had also not completed 240 

ment vide his letter lated 4 - 12 - 86 to Shri Shiv Poojan 
clays in a vcar, Hence he did not acquire teinporary status. 

If not, what relieſ th : workman conccinic is en : 
He also did not become entitled on behalf of Section 25 - F 

titled to ? 
of I. D . Act. 

2 . The concerned workmani Shiv Poojan was posted 29 
7 . In the written argument it has been uried at the 

Foreman at Alambagh Loco Shed . Ilc was servei with SF - II 
junior to the concerned workian have been made perma 

vide Eul. W . 1 on 22 - 9 - 86 . The contents of charge run as 
nent. There is neither any pleading nor any proof in this 

under 
regard . Hence this plea is rejected , 

Charges 

Slack Supervision 
8 . Even otherwise too , the claim being ten yenrs old 

Information 

Engine No. 225.4 YP Failed 
is highly belated for which there is 110 explanation . On 

Between BJLP KMP while working mo 19 - 7 - 86 due to break 
this plea alone the concerned workman will not be entitled 
for any relief on this basis . 

age of R /S leading crank pin which had old fatigue Ilowed of 

about 60 % of the cross section . The component was last 
9 . In thc cnd my award is 11 :1t the termination of 

chalk tested during its Sch . IV 0 17. 6 -86 uncler the super 
concerned worknian is not bad ir low anil ho is not entitled 

vision of Sri Sheo Poojai FO ( MI ) . ( B . But he failed to 
for any relief. 

ensure proper chalk testing of examination of the crank pin 

during Sch IV due to which crack could not be elected . 
Dated : 1 - 4 - 1997 

This tenatmounts to slack Supervision of Sri Shoo Poojan 

FO ( M ) Sd /- Sr IME /LJN , 
B . K , SRIVASTAV .1, Presiding Officer 

After completing enquiry the concerned wochman was 

awarded punishment by why of stopride of one annual incre 
The farcit , 9 ya, 1997 

ment vide order dated 4 - 12 -86 . Feeling aggrieved the coul 

cerned workman hus raised the instant industial dispute . In 
PT . T . 1182:- - tofu fata fufth, 1947 the track statement the fauness and validity of enquiry report 

has not been challenged . Instel it has been alleged that 
( 1947 AT 14 ) # 7 erit 17 F 79cu # , first on 22 - 9 - 86 , he not present in Loco Shed at all as he had 

gone to attend another engine which had develorect prublcin 
4 7 T. . atat a la mga ; 

in the claim hence locomotive in question was not yet checked 
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 

in his supervision . In any citie the workshop it Izatnagar 

was responsible for defects . hence he will wrongly punished . 
अनबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

3. The opposite party has filed reply in which it has been 
औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाणित alleged that it was in case of negligence of the concerned 

workman that engine in question could not be checked . If 
7. FETT ATT # 8- 4- 97 oft 917 AT OTI he had left workshop hc had gone of his own without inform 

ing his supervisors, hence he j: responsible . 
[RETT TA - 41012 / 128 / 91/ 478 47 ut alat- I] 4 . In the rejoinder nothing new has been said . 
at . . Joult , afu $ 777 

5 . From the above pleucings of the parties it will be 
obvious that the concerned workman has not challenged the 

fairness and roonriety of the enquiry report. That shows 
New Delhi, the 9111 April, 1997 

that he did not disptue it . If it is found that cnguiry was 

fjrly and properly held . I think that this Tribunal has no 
S . O . 1182. --- In pursuance oi Section 17 of the Industrial iurisdiction to reexamine he issue repariling negligence of 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1917 ) , the Central Goverinent the concerned workman gain . This Tribunal would have 
hereby publishes the award of the Central Government wisdition to look into the misconduct of the concerned 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure , in workman had the cnuuſrv been vitiated . In its obsencc as 
the industrial dispute between the employer s in relation to said errlier this Tribunal count on into the incrits of the 
the management of D . M . E . North Fastern Railway, Lucknow 

misconduct, 
and their workman . which was received by the Central 

6 In view of above discussion my award is that the action 
Government on 8 - 4 - 1997. 

of the opposite perly , Tailwidt in imnosing punishment against 
Nor. L - 41012 / 128 /91 / 1R (DU ) ( 1 - 1) the pranell wortman is justified and the latter is not 

antillal for any relief. 
K . V . B . UNNY, Desk Officer 

B . K . SRIVASTAVA, Presicling Officer 
ANNECURE 
BEFORF SRI B . K , SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER 

The facolt , 9 17. 1997 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, PANDU NAGAR , KANPUR 

FT. ZT . 1183 - - 13 Ifa fuata afufaa: 1947 
Tuddustrial Disnule No. 204 / 1990 

( 1947 11 14 ) oft TT 17 RETT 


JI 
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= = - = - * 

= = = = - : - - 
TATT at aizr. fTETT Tarikh 507116 

Given under my hand and the scal of this Tribunal, this 

the 15th Day of November, 1996 . 
खम्माम जिला के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियजिको और उनके 

No oral or documentary evidence is udduced by both the 
कर्मकारों के बीच, अन बन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद parties. 
में प्रौद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद के पचाट को प्रकाशित 

V . V . KAGHAVAN , Industrial Tribunal-I, 

Hyderabad 
fiyat GT atira te Alt $17- - 97 Ft Ota 


al 


Ti farolt , 10 


, 1997 


[sent 99 . -42012 / 103/ 95- 774 417 ( ft ) ] 

qat . at . gout, i fatti 


New Delhi, the 9th April , 1997 


S . O . 1183 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the Award of the Central Government In 
Justrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers ii relation 
to the management of Fleavy Water Project, Aswapuram 
507116 , Khammam District and their workman , which was 
loccived by the Central Government on 7 -4 - 97 . 

[No. L - 42012 / 103 / 95 -TRIDL ) ] 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 
ANNEXURE 


1 . 1 . 1184.- - torfora faata afufah, 1947 
( 1947 HT 14 ) TORT 17 ACUT # , Firet 7017 
हैवी वाटर प्रोजैक्ट , अश्वपूराम ( मान रू. ) के प्रबधतन्त्र के 
संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अन बंध में 
निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में प्रायोगिक अधिकरण , हैदराबाद 
क पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
10 - 4 -97 01 TT EAT 911 


n . 97– 2011 / 119 / 95-HTE ATT ( 5T a ) ] 

fi . at. guolt, 774 fuerat 


New Delhi, the 10th April, 1997 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNALLAT 

HYDERABAD 
PRESLNT : 
Sri V . V . Raghavan , B . A ., LL .B ., Industrial Tribunul- I. 

Dated 151h Diy of November, 1996 
Industrial Dispute No . 72 of 1996 

BETWEEN 
Sri A . Venhanna , C70 Sri Syed khasim 
Hussain , ( - 9 / 1 , D . No. 235 , Aswapuram 
Colony Post, Aswapuram -507116 , 
Khammam District (AP ). 

. . . Pelitioner, 

AND 
The General Manager, 
I leavy Water Project , 

Aswapuram -507116 , Khanımam Dist. . . Respondent, 
APPEARANCES : 

None for the Petitioner. 
Sri P . Damodar Reddy, Advocute for the Respondent. 

AWARD 


S . O . 1184.-- In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ). the . 
c entral Government hereby publishes the word 
of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown 
in the Annexure, in the industrial dispute between 
the employer s in relation to the management of 
Heavy Water Project, Aswapuram (Managuru ) 
and their workman , which was received by the 
Central Government on the 10th April, 1997 . 


(No. L -42011| 119195 - IR (DU )| 
K . V . B . UNNY , Desk Ollicer 
ANNEXURE 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL - I, 

AT HYDERABAD 


The Government of India , Ministry of Labour , New Delhi 
by its Order No . L - 42012 / 103 /95- IR (DU ) dated 30 - 5 - 96 made 
it reference to this Tribunal under section 10 ( 1)( d ) and 2A 
of Industrial Dispule Act, 1947 four adjudication of Industrial 
Dispute mentioned in its schedule which jeads as follows : 


PRESENT : 
Sri V . V . Raghavan , B .A .,LL . B ., Industrial 

Tribunal. 


" Whether the action of the management of Ileavy Water 

Project, Manugur in retrenching the services of 
Sri A . Venhance is poner , just and legal not, 
to what relief the work man is entitled to ? " 


Daled , 16th day of November, 1996 
Industrial Dispute No. 111 of 1996 


( 2 ) After reccipt of the suid reference, this tribunal issued 
notice to both the parties. Dooth parties received the said 
notice . The petitioner did not turn up on 24 - 7 - 96 , the first 
hcaring date and file the claim stalement. He was set- up 
( 1 - paite on 3 - 9 - 1995 . The Respondent appeared on 24 - 7 - 46 
and filed the counter on 8 - 11- 1996 . 


BETWEEN 


The General Secretary , Contract Labour and 

Daily wages workers union , (INTUC ). 
Aswapuram , Managuru , Khammam Dis 
trict. 


13 ) On a personal of the clochat Sheet from 27 - 7 - 96 10 
15 - 11 - 16 it can be seen that the petitioner is not interested 
ho prosecute the matter in this case . Therclore theię is not 
option cxcept to close the rcference . Hence the 1, D , is 
closcu . 


. . . Petitioncr. 
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AND 

facat 10 HT, 1997 


The General Manager , Heavy Water Project, 

Aswapuram Managuru ) , District 
Khanımam A . P . 


. . . Respondent. 


APPEARANCES : 


# 1 . M . 1135 . - -otottery faara afutua , 1947 
( 19.17 114 ) T ART 17 # A TUTĒ, PRETO # 791T 
टेलिकोम विभाग, विशाखापटनम के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अन बंध में निर्मदष्ट 
प्रौद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , विशाखापट नम 
के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 
10 - 4 - 47 Fata ATA / 

(a . 17 - 40011 / 41/ 95-774 777 $ ] 

___ के . वि . बी . उणी, डैस्क अधिकारी 


Non - - for the petitioner. 
Sri P . Damodar Reddy, Advocate - -for the 

Respondent. 


AWARD 


New Delhi, the 10th April, 1997 


Government of India , Ministry of Labour , New 
Delhi inade a reference to this Tribunal by its 
order No. L - 42011 / 11995 - IR (DU ) dated 261h 
July, 1995 under section 10 (1 ) (d ) and 24 of In 
dustrial Dispute Act, 1947 for adjudication of In 
dustrial Disputes mentioned in its schedule which 
reads as follows : 


“ Whether the action of the management of 

Heavy Water Project, in terminating the 
services of Sri Kodipaka Venkateswa 
ralu is legal and justified ? If not, to 
what relief the workman is entitled to ?" 


( 2 ) After receipt of the said reference, this Tri 
bunal issued notices to both the parties to appear 
on 30th September, 1996 . On 30th September , 
1996 Sri G . Ravi Mohan , Advocate offered to file 
vakalat for the petitioner. The Advocate for the 
Respondent appeared and filed vakalat. Time was 
extended from time to time for filing their state 
ments. But neither the party has filed statement , 
When the matter was called on 16th November , 
1996 neither the petitioner nor his Advocate 
(who offered to appear) is present and cven no 
representation is made on behalf of the concerned 
workman . Hence it is understood that the petitio 
ner is not interested to prosecute the matter , There 
fore there is no option except to close the refer 
ence. Hence I. D . is closed . 


S . O . 1185 . - - In pursuance of Section 17 ml 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 01 
1947 ) , the Central Government hereby pub 
lishes the Award of the Industrial Tribunal, 
Vishakhapatnam as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute betwecu the emplo 
yers in relation to the management of Tele 
com Dept., Vishakhapatnam and their work 
men , which was received by the Central Gov 
crnment on 10 -4 - 1997. 

(No. L -40011 |41195 -IRDU ! 
K . V . B . UNNY, Desk Officer 

ANNEXURE 
IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRI 
BUNAL - CUM -LABOUR COURT 
VISHAKHAPATNAM 

PRESENT 
Smt. G . Jaishree, B .Sc., LL .M ., 

Chairman & Presiding Officer 
Monday, the third day of March , 1997 

I. T.I. D . ( C ) No. 9196 

BETWEEN 
( 1 ) Branch Secretary , 

All India Telecom Employees , 
Union Cr.-III , 
Clo General Manager, 
Telecommunication , 
Vishakhapatnam -530 023.. 

. . Ist respondent. 
( 2 ) Dist. Secretary , 

National Union for Telecom . 
Engineering Employees , 
Co General Manager , 
Telecommunication , 
Vishakhauatnam - 530 023 . 


Given under my hand and the scal of this Tri. 
bunal, this the 16th day of November, 1990 . 

No oral or documentary cvidence is adduced 
by both the parties, 


V . V . RAGHAVAN , Industrial Tribunal I 


. . 


2nd respondent. 


. . 


. 
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AND 

ANNEXURE 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL -I, 
The General Manager, 

AT HYDERABAD , 
Telecommunication , 

PRESENT : 
Visakhapatnam -530 023 , 

Sri V . V . Raghavan , B .A ., LL . B ., 
. . Management. 

Industrial Tribunal-I. 
This dispute coming on for hearing before 

Dated : 121h November, 1996 . 
me but ist and 2nd petitioners and the mana 
genent also called absent, the court passed 

Industrial Dispute No. 97 of 1996 . 
the following : 

BETWEEN 


AWARD 


WI W2 and Management called absent. No 
representation made on either sides contimi 
ously on 4 dates of hearing. Hence reference 
is closed as not pressed and Nil award passed . 


The Gencral Secretary , 
Contract Labour and daily 
Wages workers union , 
( T N SUC ) , Aswapuram ). 
Khammam Dist, Managuru . 


· 


Petitioner. 


AND 


Given under my hand and seal of the court 
this the 3rd day of March , 1997. 
SMT, G . JAISHREE , Chairman & Presiding 

Ollicer , 


The front, 11 


, 1997 


The General Manager, 
Heavy Water Project, 
Aswarapuram (Managuru ) , 
Dist. Khammam A . P . . Respondent. 
APPEARANCES : 

None for the petitioner . 
Sri P . Damodar Reddy Advocate for the 
Respondent. 

AWARD 


$17 . 947 . 1186 .- -matfat faara afufarza , 1947 
( 1947 # 14 ) fit ETT 17 of TTATO # , FETT 
सरकार हैवी वाटर प्रोजेक्ट प्रावपुरम ( मानगुरू ) के प्रबंध 
तन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण, 
हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
770TT FT 10 - 4- 97 FT TA EMT PATI 

# vy . 42011/ 24 / 95 T6 T 11 ] 

to off . ft. FH , F # afairt 


New Delhi, the 11th April, 1997 
S. O . 1186 . — In pursuance of Section 17 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 : of 
1947 ) , the Central Government hereby puh 
lishes the award of the Industrial Tribunal, 
Hyderabad as shown in the Annexure , in the 
industrial dispute between the employers in 
relation to the management of Heavy Water 
Project Aswapuram (Managuru ) and their 
workman , which was received by the Central 
Government on 10 -4 - 1997 . 

INo. L -4201126 95 - IR (DU ) 
K . V . B . UNNY, Desk Ollicer 


The Government of India , Ministry of Lab 
our, New Delhi inade a reference to this Tri 
bunal by its Order No. L -4201126 95 - IR (DU ) 
dated 26 -7 - 95 under section 10 ( 1 ) ( d ) and 
21 of Industrial Dispute Act, 1947 for adjudica 
tion of Industrial Disputes mentioned in its 
schedule which reads as follows : 
" Whether the action of the management 

of Heavy Water Project in terminat 
ing the services of Sri I. Istharaiah is 
legal and justificd ? If not, to what 

relief the workmen is entitled to ? 
( 2 ) After receipt of the said reference , this 
Tribunal issued notice to both the parties 10 
appear on 21- 9 - 1996 . On 9 - 10 - 96 Sri G . Ravi 
Mohan Advocate offered to file vakalat for the 
petitioner . The Advocate for the Respondent 
appeared and filed vakalat. Time was extend 
ed from time to time for filing their statements , 
But neither of the party has filed statement. When 
the matter was called on 12 - 11 - 16 neither 10 
petitioner not his Advocate (Whio Ollered lo appear ) 
is present and van 10 representation is made on 


- 


- - - 
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behalf of the concerned workman , Hence it is un 

AND 
derstood that the petitioner is not interested to pro 

The Divisional Engineer, 
sccutute the matter. Therefore there is no option 
except to close the reference. Hence I. D . is closed . 

(Microwave Project ), 

Do Telecom , Baghlingampalli , 
Given under my hand and the scal of this 

Hyderabad -500 001. 
Tribunal, this the 12th Day of November , 
1996 . 

RESPONDENT 
No oral or documentary evidence is adduced 

APPEARANCES : 
by both the parties. 

None for the Petitioner . 
V . V . RAGHAVAN , Industrial Tribunal-I 

Sri C . Radha Krishna Kumar, Advocate for 

the Respondent. 
te facemoft , 11 , 1997 
# 1 . 91 . 1187. - 9f74 fuaig afureya , 1947 

AWARD 
( 1947 T 14 ) Fit art 17 o # , Greta 

Government of India , Ministry of Labour , 
सरकार टलिकोम विभाग , हैदराबाद के प्रबंधन के संबद्ध New Delhi made a reference to this Tribunal 
नियोजका और उनके कर्मकारो के बीच , अनबंध में निदिष्ट by its Order No. L - 40011 42 95 -1R ( DU ), 
औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , हैदराबाद के 

dated 26 -7 - 1995 under Section 10 ( 1 ) ( d ) and 

2A of Industrial Disputes Act, 1947 
पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 

for adju 

dication of Industrial Dispute mentioned in its 
10 - 4 - 95 T 917 EMT AT 

Schedule which reads as follows : 
174 . 7 . 40011/ 42 / 95 € arr ( ETA ) 

" Whether the action of the management 
at gmit, e ci fait 

of Divisional Engineer (Microwave ) 
New Delhi, the 11th April, 1997 

Project in terminating the service of 

Mr. Chandraial is legal, proper and 
S . O . 1187 . - In pursuance of Section 17 of the 

justified ? If not, to what relief the 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 

workien is entitled to ? 
1947 ) , the Central Government hereby pub 

2 . After receipt of the said reference , this 
lishes the award of the Industrial Tribunal, 

Tribunal issued notice to both the partics. Ad 
Hyderabad as shown in the Annexure , in the 

vocate for the Respondent filed Vakalaton 
industrial dispute between the employers in 

24 - 9 - 96 . The petitioner did not turn up either 
relation to the management of Tclecom Dept. 

to appear in this Tribunal or to file claiin state - . 
Hyderabad and their workman , which was re 

ment. Though notice was served upon 
ceived by the Central Government on the 10 -4 - 95 . 

him . 
Hence it is understood the petitioner is not in 
[No . L -4001142 95 - IR ( DU ) ] terested in this matter to prosecute the same. 
K . V . B . UNNY, Desk Officer 

Therefore there is no option except to close 

the reference . Hence I. D . is closed . 
ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL -I, 

Given under my hand and the seal of this 
AT HYDERABAD . 

Tribunal, this the 13th day of November, 

1996 . 
PRESENT : 

No oral or docunentary evidence is adduc 
Sri V . V . Raghavan , B . A ., LL .B ., 

ed by both the parties. 
Industrial Tribunal- I. 
Dated : 13th day of November, 1996 . 

V . V . RAGHAVAN , Industrial Tribunal-I. 
Industrial Dispute No. 114 of 1996 . 

The farat, 11 T 1997 
BETWEEN : 
Sri N . Chandraiah , 

1188 - -Mathtu faalg ufafana , 1947 
Co. A . Rajamouli , 

( 1947 AT 14 ) ft NT 17 # qaror Ħ . Fatt 
Area Secretary , A .). TEU 6 - 1 - 14 , 

सरकार हैवी वाटर प्रोजेक्ट, मानगा के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 
Ashoknagar, Karimnagar- 505001. 

नियोजकों और उनके कर्मकाग के बीच , 
. . PETITIONER अनुबध में निर्दिष्ट आद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक 
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अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 

filing their statements . When the matter was called 

on 14 . ) - 96 neither the petitioner nor his Advocate 
firsatu (TFT 10 - 4- 97 FT TICA A TI 

(who offered to appear is present and even no re 
(7 . 157 . - 42011 / 13/ 95 -ITATT ( 14 ) ] presentation is made on behalf of the concerned 
sepat . fr . 3rt, 7F afuerit 

workmen . Hence it is understood that the petitioner 

is not interested to prosecute the matter . Therefore 
New Delhi, the 11th April, 1997 

there is no option except to close the reference . 
S . O . 1188. - -.In pursuance of Section 17 of the 

Hence I. D . is closed . 
Industrial Disputes Act, 19-17 ( 14 of 1947 ) , the Given under my hand and the Seal of thi.; Tri 
Central Government hereby publishes the Award of 

bunal, this the 14th Day of November , 1996 . 
the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the 
Annexure , in the industrial dispute between the enl 

No oral or documentary evidence is adduced by 
ployers in relation to the management of Ileavy 

both the partics. 
Water Project, Mantguru and their workman , which 

V . V , RAGHAVAN , Industrial Tribunal- I. 
was received by the Central Governinent on the 

Hyterabad . 
10)- 4 - 1997 . 
Nr . . - 2011 : 13 / 95 - IR ( DU ) ] 

the famont, 11 a, 1997 
K . V . B . UNNY, Desk Oficer 

1. 791 . 1189 .- - Tutfaki fara aferfirTA , 1947 
ANNEXCRE 

( 1947 FT 14 ) T UTTT 17 THT # , att 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL- I AT Print T and TEFT , gayTH ( HI ) 
HYDERABAD 

ध्रतत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
PRESENT : 

अनुबंध में निर्दिष्ट ग्रोद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक प्रधि 
Shri V . V . Raghavan , B .A . LLB ., Industrial 

करण , हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 
Tribunal- I. 

# # T2T 10 --1-67 27 19 EAT OTTI 
Dated 14th day of November, 1996 
Industrial Dispute No . 105 of 1996 

[ 7.7 . - 42011 / 23 / 95 -TTÉATT (514 ) 
BETWEEN 

के वो बी० उन्नी, इस्क अधिकारी 
The General Secretary, Contract Labour and 

New Delhi, the 11th April, 1997 
Daily Wages Workers Union ( TNTUC ) , 
Aswapuruun1 , Klunmam A . P . 

S . O 1189 - - Inpusumce of Section 17 of the In 

dustrial Disputes Act, 1947 ( 1.4 of 1947 ) , the 
(Manuguru ). 

PETITIONER 

Central Government hereby publishes the award of 
AND 

The Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the 
The General Manager , 

Annexure , in the industrial Jispute between the cm 
Heavy Water Project, 

ployers in relation to the management of Heavy 

Water Project and their workman), which was received 
Aswapuram (Manugurli ) , Dist. 
Khammam . 

. . RESPONDENT. 

by the Central Government on the 10 - 4 .97. 
APPEARANCES: 

No. 1.- 42011 ; 23 / 95 - IR (DU ) ] 
Nonc — for the Petitioner. 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 
Sri P . Damodar Reddy, Advocate - -for the 

ANNEXURE 
Respondent. 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL -I, AT 
AWARD 

HYDERABAD 
Government of fudia , Ministry of Labour , New PRESENT: 
Delhi made a reference to this Tribuu :11 by its Order 

Sri V . V . Raghavan , B . A ., LL . B ., Industrial 
No . 1 -42011)13195 - IR ( DU ) , dated 20 - 7 -95 wider 

Tribunal- I. 
Section 1011 ) ( d ) and 3 -1 of the Industrial Disputes 
Act, 1947 for idjudication of liidustrial Disputes 

Dated , 13th day of November, 1996 
mentioned in its schedule which reads as follows: 

Industrial Dispute No. 99 of 1996 
" Whether the action of the management of 

BETWEEN 
Heavy Waten Project in terminating the 
services of Shri Gonapa Sivaiah , is legal 

The General Secretary , Contract Labour, and 
ind justified! !! If not, to what relief the 

Daily Wages Workers Union ( TNTUC ) , 
workmen is entitled 10 ? " 

Aswapuram (Manuguru ) District Kham . 
2 . After receipt of the said reference , this Tri 

m1111 . 

PETITIONER . 
bunal issued notices , to both the parties to appear 

AND 
in 26 - 9-96 On 14 - 10 - 96 Sri C . Ravi Mohan , Advo 

The General Manager , Heavy Water Project, 
cate offered to file Vakalat for the petitioner. The 
Advocate for the Respondent appcared and filed 

Aswapuram (Manuguru ) , District Khanı 
Vakalat. Time was cxtended from time to time for 

mam , A .P . 

... RESPONDENT. 


Annexure, inelation to the mall,whis 
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APPEARANCES : 

- - . .- 

ANNEXURI: 
None for the petitioner. 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL- I, AT 
Sri P . Damodar Reddy Advocate - -for the Res 

HYDERABAD 
pondent 

PRESENT: 
AWARD 

Sri V . V . Raghavan , B . A ., LL .B ., Industrial 
The Government of India Ministry of Labour, 

Tribunal- l. 
New Delhi made a reference to th s Tribunal by its 

Dated : 16th day of Novcinler, 1996 
order No . L - 420112395 IR ( DU ) dated 26 - 7 - 95 
under section 10 ( 1 ) ( d ) and 2A of Industdial dispute 

Industrial Dispute No 112 of 1996 
Act, 1947 for adjudication of Industrial Disputes 
nientionel in its schedule which leads as follows : 

BETWEEN 
" Whcthcr thc action of the management of 

The General Secretary , Contract Labour , and 
Heavy Water Project lil terminating the 

Daily Wages Workers Union ( TNTUC ) , 
services of Sri I. Ganşulu is legal and justi 

Aswapuram (Manguru ), District Kham 
fied ? If not, to what relief the workinen is 

niam , 

PETITIONER . 
entitled to ? " 
(2 ) After receipt of the said reference . This Tri 

AND 
bunal issued notice to both the parties to appcar un 

The General Manager , Ileuvy Water Project, 
23 - 9 - 96 . On 11- 10 - 96 Sri G . Rivi Mohan Advocate 

Aswnpuram Manuguru ), District Kham 
oifered to file Vakalat for the petitioner. The Advo 
cate for the Respondent appeared and filed Vakalat . 

mm . A . P . 

. . RESPONDENT. 
Time cxtended from time to time for filing their state 

APPEARANCES : 
ments. When the matter was called on 13 -11 -06 
neither the petitioner nor his Advocate (Who offered 

Non -- for the petitioner . 
to appear ) is present and even no representaion is 
made on behalf of the concerneal worlmen . Hence it 

Sri P . Damodar Reddy Advocate - -for the Res 
is understood that the petitioner is not interested to 

pondent 
prosecute the matter . Therefore there is no option 
cxccpt to close the reference . Hence ID . is closed . 

AWARD 
Given under my hand and the scal of this Tribunal 
this the 13th Day of November, 1996 . 

Government of India , Ministry of Labour , New 

Delhi made a reference to this Tribunal by its Order 
No oral or documentry evidence is adduced by 

No. 1,- 42011 / 37 , 95 - IR ( DU ) , dated 26 - 7 - 95 under 
both the parties. 

Section 10 ( 1 ) ( d ) and 2A of Industrial Dispute Act , 
V . V . RAGHAVAN , Industrial Tribunal- I 1947 for adjudication of Industrial Disputes men 

tioned in its Schedule which read as follows : 
TE famit, 11 M , 1997 

" Whether the action of the management of 
41. 91 1190 . --- alfre forta off , 1947 

Heavy Water Project, in turninating the 
( 1947 AT 14 ) 47 UTT 17 TATT # , tirsitat 

services of Sri K . Venkateswarly , is legal 
2017 at , 49297 # ( HIP ) 

and justified ? If not, to what relief the 

workman is entitled to ? " 
प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में शौद्योगिक अधि 

2 . After receipt of the said reference , this Tribunal 
करण , हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 

issued notice to loth the parties to appears 01 30 -9 - 96 

Sri G . Ravi Mohan , Advocate offered to filc Vakalat 
Praha TT 10 -4 - 97 FT ICT ZATTI 

for the petitioner. The Advocate for the Respondent 
[A . Tit.- 42011/ 37/ 95- 4729F ( )] 

appeared and filed Vakalal. Time was crended from 

time to time for filing their statements . Wlien the 
के०वि० बी० उन्नी , डेस्क अधिकारी 

matter was called on 10 - 11 - 26 rcither the petitioner 

nor his Advocate who offered to appear is present 
New Delhi, the 11th April , 1997 

and even no representation is inade on behalf of the 
S . O . 1190 . - In pursuance of Section 17 of the concerned workmen . Hence it is understood that the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 1t of 1947 ) , the petitioner is not interested to prosecute the matter , 
Central Government hereby publishe s the Award of Therefore there is no option except to close the re 
the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the ference. Hence I . D . is closed . 
Annexure , in the industrial dispute betives the em 

Given under my hand and the seal of this Trilyunal 
ployers in relation to the management of J-Teavy 

this the 16th day of November, 1996 . 
Water Project, Managuru and their workman , which 
was received by the Central Go ?ernment on the 

No oral or documentary evidenưe is adduced hy 
10 - 4 - 97 

both the parties. 
INo. 1. -42011 ; 37 / 95 -IR (DU ) 
K . V . B . UNNY, Desk Olhicco 

V . V . RAGHAVAN , Industrial Tribunal-I 
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76 farft, 11 h , 1997 

AWARD 

The Govt. of India , Ministry of Labour, New Delhi 
T . 91 1191. - - tite far grafy , 1947 

made a reference to this Tribunal by its order No . 
( 1917 Fr 14 ) FT T 17 TOT # , rafty 1.- 42011/ 18 / 951 (DU ) , dated 26 - 7 - 1995 under scc 
मरफार हैवी वाटर प्रोजक्ट , मानारू के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 

tion 10 ( 1 ) ( d ) and 2 - A of liidustrial Disputes Act, 

1947 for adjudication mentioned in Industrial Dig 
नियोकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में pute in its schedule which reads as follows : 
निदिन औद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
हैदराबाद के पं वपटः को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 

" Whether the action of the management of 

Heavy Water Project in terminating the 
7 : TT FT 10 -4 - 97 ofit srt ar sarl 

services of Shri K . Aujaiah is legal and 

justified ? If not, to what relief the work 
[ q . T . 42011/ 18/ 95 Art ( éra ) ] 

man is entitled to ? " 
o . fa . # . 3at, # 3TART 

( 2 ) After receipt of the said reference , this Trim 

bunal issued notices to both the parties to appear 
New Delhi, the 11th April, 1997 

on 25 - 9 - 96 . On 14- 10 - 96 Sri G . Ravi Mohan Advo 

cate offered to filc vakalat for the petitioner . The 
S . 0 . 1191. - In pusuance of Section 17 of the 

Advocate for the Respondent appeared and filed 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Vakalat. Time was extended from time to time for 
Central Government hereby publishes the Award of filing their statements. When the matter was called 
the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the 

un 14 - 11 - 1996 neither the petitioner nor his Advo 
Annexure , in the industrial ciispute between the em 

cate (Who offered to appear ) is present and even no 
ployers in relation to the management of Heavy 

representation is inade on behalf of the concerned 
Water Project.. Monuguru and their workman , which workmani . Hence it is understood that the petitioner 
was received by the Central Government on the 

is not interested to prosecute the matter . Thereforo 
10 -4 -97. 

therc is 110 option cxcept to close the reference . 

Hence I. D . is closed . 
[No , L - 42011 / 18 / 95 -IR (DU ) ] 

Given under my hand and thic scal of this Tribunal, 
K . V . B . UNNY, Desk Officer 

this the 14th Day of November, 1996 . 

No oral or documentary evidence is adduced by 
ANNEXURE 

both the parties . 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL - I, AT 

V . V . RAGHAVAN , Industrial Tribunal- I 
HYDERABAD 


7 faktoft, 498T, 1997 


PRESENT : 
Sri V . V . Raghavan , B .A ., LL . B ., Industrial 

Tribunal- I. 
Dated 14th Day of November, 1996 
Industrial Dispute No . 103 of 1996 

BETWEEN 


The General Secrctary , Contract Labour, and 

Daily Wages Workers Union , (INTUC ) , 


FT . 97 . 1192- - gulfort fut 3fufceret , 
1947 ( 1947 14 ) URT 17 # cut # 
केन्द्रीय सरकार मैसर्स गजानन इंडस्ट्रियल प्रा . लि ., के 
प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
प्रौद्योगिक अधिकरण स . 2 - मुम्बई के पंचपट को प्रकाशित 

at , ut Horest TT * * 4 - 4 -97 Tata T 
911 
[7 . 32 - 29011 /27 / 90-476. 977 . ( fafaa ) ] 

. ph . afas , fru ofauret 


Aswapuram 
inom , 


(Manuguru ) , District Kham 

. PETITIONER . 


AND 


The General Manager, Heavy Water Project, 

Aswapuram (Munguru ) , District Khan 
mam . A . P . 

RESPONDENT. 


APPEARANCES : 


New Delhi, the 4th April , 1997 
S . O . 1192. In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the Award of the Central Government 
Industrial Tribunal, No. 3 Bombny as shown in tho Annexure 
in the industial dispute between the employers in relation 
to the management of V[ /s . Gajanan Industries Pvt. Ltd ., 
and their workman , which was receivech by the Contral 
Government on the 4 - 4 - 97 . 
[( SW ) M - 06 17 / 11067 - 7 ON ] 

B . M , DAVID , Desk Officer 


None — for the petitioner . 
Sri P . Damodar Reddy Advocate - -for the Res- , 

pondent 
968 GI / 97 - - 13 
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ANNEXURE 

नई दिल्ली , 7 अप्रैल, 1997 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL, NO . 2 . MUMBAI 

का . पा . 119 3 -~ - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 
PRESENT : 

1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अन मरण में , 
Shri S . B . Panse , Presiding Officer 

केन्द्रीय सरकार श्री तेला मिनरल्स , नसीराबाद के प्रबन्ध तत्व 
Reference No. CGIT -2 / 14 of 1990 

के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अन बन्ध 
Employers in relation to the Management of M / s. 

में निरिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण , 
Gajanan Industries Pvt. Ltd. 

जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
AND 
Their Workmen 

सरकार को 7- 1 - 97 को प्राप्त हुआ था । 
APPEARANCE : 

[ म० एल-29011/ 02/ 87- सी - III ( बी ) ] 
For the Employer. — Shri Gajanan Tilu Naik , Proprietor, 

बी . एम . डेविड , उस्क अधिकारी 
For the Workmen . — No Appearance , 
Camp Goa , dated 10th March , 1997 

New Delhi, the 7th April, 1997 
AWARD 

S . O . 1193. - -- In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
The Government of India , Ministry of Labour by its hereby publihses tho Awart of the Industrial Tribunal, Jaipur 
order No . I. - 29011027190-IRIMisc . ) , Nj171910 had referred 

is shown in the Annexure , in the industrial clispute between 
to the following Industrial Dispute for adjudication : 

the employers in relation to the management of Shri Tela 
" Whether the action of the management of M / s. Gajanan 

Minerals, Nasirabad and their workman, which was received 
Industrics Pvt . Ltd. Stone quarry owner . Ouenem. 

by the Central Government on 7 - 4 - 97 . 
Goa in terminating the services of 4.1 (forty four ) 

[ No . I 29011 / 02/ 87- D .III ( B ) ] 
workmen (as per unnexure ) w .e . f. 1 - 5 - 90 is justilled . 
JP not. to what relief the said workmen are 

__ B. M . DAVID , Desk Officer 
cntitled ? " 

अनुबन्ध 
2 . The union filed a statement of claim at Exhibit-4 . It 
is pleached that the 44 workmon employed by the manace 

केन्द्रीय श्रोद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
mont in basalt stone quarry -cum - stone crusher union which 
is onc single establishment at Guddamol, Sanvordem The 

केम न सी . आई. टी . 32/ 87 
management has taken back in employment the following 
four workmen without following principles of first come 

रेफरम : केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का 
first go and violated the provisions of section 25 ( H ) of the 
Industrial Disputes Act. Those workery are Patil. Fernandes , 

अादेश क्र . एल - 29011/ 2/ 87/ डी - III ( बी ) 
Remi Fernandes and Dias. It is averred that the 44 work 
men were terminated without any valid reasons and their 

दिनांक 8- 6- 1987 
termintion is injustified . So they prayed for their reinstate 
ment with other reliefs. 

गजस्थान खान एवं कारखाना मजदूर यनियन ( राज० 
3 . The management resisted the claim by the written state 
ment Exhibit-6 . It is avcrred that the workers were working 

सीट ) मदनगंज , किशनगढ़, अजमेर द्वारा अध्यक्ष 
through and under the contractors and were paid on weekly 
wages by the contractor. It is denied that they are the direct 

श्री हम मान प्रसाद मालोदिया । 
cmployees of the company. It is submitted that the workmen 
have no case and they are not entitled to any of the reliefs 

बनाम 
As claimed . It is asserted that the reference is not tenable 
under the law . It is avatred that there is no breach of any 

श्री रमेशचन्द्र मालिक श्री तेला मिनरल्स . मेन स्ट्रीट 
of the provisions of the Industrial DISputes Act of 1947 . It 
is submitted that the workmen are not entitled to any of the 

नसीराबाद , जिला अजमेर । 
reliefs as clalmed . 

----- अप्रार्थी 
4 . My Learned Predecessor framed issues at Exhibit- 8 and 
the matter then was adjourned for leading evidence . 

उपस्थित 
5 . None of the workmen remained present when the matter 

पीटासीन अधिकारी : श्र : आर . सी . शर्मा, 
was fixed for hearing at Goa on tho last occasion . This time 
also the union was duly served but remained absent, in 

ग्रार एच के . एम . 
the other hand the relesentative of the mannertient is 
present. He represented that the union is deliberately avoil 

प्रार्थी की अोर में श्री पी . के . माथ र 
ing to attend the tribunal and making submissione before 
the said Tribunal that the matter is rending hefore the 

अप्रार्थी की ओर से कोई हाजिर नहीं 
Contral Government Industrial Tribunal. The matter w219 
kent nt Goa specially to make it convenient for the workers 

दिनांक प्रवाई 

13- 1 - 1997 
and the unions. It is with a view that they should not be 
put to monetary loss for coming to Bombay for attending 
the case Eventhough an cinnrtunity was given thev ramain 
est absent. It annears that they have no more interest in 

प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित है । गवाहान प्रार्थी अन पस्थित है । 
the matter . In the result I dissouse of the matter with the 
following order : 

प्रार्थी ने साक्ष्य हेतु पुन: समय चाहा । 
ORDER 

__ प्रार्थी संघ को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा 
The reference is disposed of for want of prosecution . 

चका है । गत दिनांक पर भी माक्ष्य के लिए अंतिम 
The action of then ecment of M /s , Ganan Ind174 . 

tries (P ) Lid ., Stone Quarry Owner . Onepam . Gni अवमर दिया गया था । अाज पुन अवसर चाहने का 
to terminating the services of 44 ( Forty Four) work 

कोई उचित आधार नहीं दर्शाया गया है । अतः 
men (as per annexure ) w .ct. 1 - 5 - 90 is justificd . 
S . B . PANSE , Presiding Ofice : 

माक्ष्य प्रार्थी बंद की जाती है । 


~~ -प्रार्थी 


अवार्ड 


- 


- - - - 


- . - . 


. 


- - 


. 


- - - - - - 
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प्रार्थी संघ ारा क्लेम के समर्थन में कोई प्रालखीय 

" Whether the action of the management of M / s. RSTDXC , 

Jaipur in not giving the pay scale and dearness 
अथवा मासिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है । अन 

allowance as per category of work performed by the 

workers (as per anxexure ) w .c , f. 1 - 4 -86 is justified ? 
याचित प्रार्थना अस्वीकार की जाती है तथा प्रकरण में 

If not, to what rclief the workmen are entitled and 
नो स्प्यि ट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार 

from what date ? " 
को नियमानुसार, प्रकाशनार्थ प्रेषित किया जाये । 

2. विवाद के अंतर्गत प्रार्थी मजदूर संघ ( संक्षेप में । 
पार . सी . शर्मा, न्यायाधीश संघ ) की ग्रोर में वाद विवरण इस आशय का प्रस्तुत . 
___ नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997 

किया गया है कि उपाबन्ध ए में दर्शाये गए श्रमिकगण , 

जिनकी संख्या कुल 185 है, एवं जो संघ के सदस्य हैं , 
का . आ . 1194-~ - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 

को दिनांक 1 - 4- 86 से उनके पद के अनुरूप नियमित 
1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , 

वेतन शृंखला मिलनी चाहिए । परन्तु उन्हें नियमित वेतन 
केन्द्रीय सरकार राजस्थान राज्य टस्टन विकास निगम 

शृंखला प्रदान नहीं की जा रही है । संघ द्वारा 
के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजको प्और उनके कर्मकारो के 

दिनांक 9- 4- 80 को नियोजक के समक्ष एक मांग पत्र रखा 
बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक 

गया था जिसके अंतर्गत दिनांक 31 - 10 - 80 को एक 
अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 

समझौता हुआ व मजदूरी में वृद्धि की गई । दिनांक 
केन्द्रीय सरकार को 7- 4- 97 को प्राप्त हुआ था । 

31 -10- 81 को मुख्य मंत्री के प्रतिनिधि द्वारा एक 
[ सं० एल - 29011 /09 / 90 - आई . आर . (विविध ) अवार्ड दिया गया जिसमें यह निर्धारित किया गया कि 

बी . एम . विड, ईम्क अधिकारी नियमित वतन प्राप्तकर्ता कर्मचारियों के समान ही 
New Delhi, the 7th April, 1997 

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं । इसके 
S . O . 1194. -.- In pursuance of Section 17 of the Industrial 

पक्षपात समझौता दिनांक 26- 5- 84 सम्पन्न किया 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

गया । राज स्थान राज्य खनिज विकास निगम ने समझौता 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
is shown in the Annexure , in the industrial dispute between के अनुसार दिनांक 1- 4 - 86 के वेतन श्रृंखला में वेतन 
the employers in relation to the management of Rajasthan 
State Tungson Development Corp ., and their workman , which 

एवं भत्ता आदि देना प्रारंभ कर दिया परन्तु राजस्थान 
was received by the Central Government on 7 - 4 - 97. 

राज्य टंगस्टन निगम ने समझौते की अनुपालना नहीं 
[ No. L -29011 / 09 / 90-IR( Misc.) ] 

की । टंगस्टन विकास निगम , राजस्थान राज्य खनिज 
____ B. M . DAVID , Desk Oficer 

विकास निगम के सब्बिडीयरी निगम ही है । वाद विवरण 
अनबन्ध 
केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपूर 

के अनुसार 185 श्रमिकगण नियमित वेतन शृंखला 

दिनांक 1- 4- 86 से प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अतः 
केस न . सी . आई . टी . 46/90 

उन्हें इस वेतन श्रृंखला का लाभ दिलाया जाए क्योंकि 
रेफरेस : केन्द्र सरकार, श्रम मन्त्रालय , नई दिल्ली का उनके कार्य व नियमित कर्मकारों के कार्य में कोई अन्तर 
प्रादेश क्रमांक एल- 29011 / 9 / 90/ आई पार . विविध 

नहीं है । 
दि . 7/ 1990 

3. विपक्षी संस्थान की ओर से उत्तर वाद विवरण 
अध्यक्ष, टंगस्टद माईन्स मजदूर संघ टंगस्टन प्रोजेक्ट 

में यह लेख किया गया है कि इन श्रमिकगण को 
डेगाना 

____ - -प्रार्थी 

दिनांक 1- 1- 89 से नियमित वेतन श्रृंखला का लाभ 
बनाम 

दिया जा चुका है जिसे सभी श्रमिक ण स्वीकार कर 
मैनेजिग डायरेक्टर, पार एस . एम . डी . मी . , उछोग चुके है । दिनांक 1- 7- 87 से टंगस्टन प्रोजक्ट, डेगाना 
भवन, जयपुर ( राज . ) 

में नियोजित श्रमिकों की सेवाएं अप्रार्थी को प्राप्त हुई 
- अप्रार्थी 

हैं । मुख्य मंत्री के प्रतिनिधि के अवार्ड दिनांकित 31- 1- 81 
उपस्थित 

की पालना का दायित्व भी पूर्व नियोजक का था । 
पीठासोन अधिकारी : पार सी , शर्मा, आर . एच . जे . एस . समझौता दिनांकित 18 - 8- 84 में विपक्षी पक्षकार नहीं था । 
प्रार्थी की ओर से : श्री एम . एफ . बेग 

अतः वह इस समझोते से बाध्य नहीं है । विपक्षी स्वतंत्र 

अर्थव्यवस्था है । विपक्षी ने यह लेख किया है कि समझौता 
अप्रार्थी की ओर से : श्री जी . एल . माथु र 

दिनाकित 18- 8- 84 अप्रार्थी परलागू नहीं है । विपक्षी संस्थान 
दिनांक अवार्ड : 23- 10 - 1996 

ने अपनी आर्थिक स्थिति व क्षमता को ध्यान में रखते 

हुए ही मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि मजदूर संघ से वार्ता कर 
यह विवाट केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनिर्णय हेतु 

दिनांक 2- 9- 89 को ममझौता कर समस्त निवोजित श्रमिकों 
इस न्यायाधिकरण को संप्रेषित किये जाने पर दिनांक को नियमित वेतन शृंखला व तदन स र देय मंहगाई भत्ता 
30- 7- 90 को अधिकरण में प्राप्त हा । विवाद निम्न का लाभ दिनांक 1 - 1 - 89 से प्रदान किया । उक्त संबंध 
प्रकार से है : 

में जब समस्त विवाद समाप्त हो चुके हैं अतः दिनांक 


अवार्ड 


2440 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 3, 199 : / VAISAKHA 13, 1919 [ PART II SEC. 3 ( ii )] 


1 - 4- 86 से वाव से संबंधित श्रमिकों को नियमित वेतन 
शृंखला का लाभ दिये जाने की मांग का कोई औचित्य 
नहीं है । विपक्षी ने अत्याधिक विलम्ब के कारण भी मांग का 
औचित्य नहीं रहना प्रकट किया है । 


4 . प्रार्थी संघ द्वारा अपने पक्ष समर्थन में मोहन 
सिंह राठोड़ को परीक्षित किया जाकर 10 प्र लेखों को 
प्रशित किया गया है । विपक्षी संस्थान द्वारा परिवाद में 
डी . पी , खण्डेलवाल , प्रबन्धक , प्रार . एस . एम . डी . सी . श्री 
के . डी . एस . राजावत व श्री एल , एन . भट्टाचार्या, प्रबन्धक 
( कामिक एवं प्रशासन ) , विपक्षी संस्थान को प्रस्तुत किया 
जाकर 11 प्रलेखों को प्रस्तुत किया गया है । 


5. वोनों पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख का 
अवलोकन किया गया । 


समस्त श्रमिकों का हस्तान्तरती कम्पनी में समावेश किया 
गया तथा उनकी पूर्व सेवा शतों को यथावत रखा गया । 
इस प्रकार 185 श्रमिकगण विपक्षी संस्थान के अधीन 
दिनांक 1- 7- 84 से कार्यरत हैं । प्रार्थी संघ द्वाग अपने 
पक्ष समर्थन में जिन प्रलेखों का अवलम्बन लिया गया है 
वे प्रदर्श उल्ल -1 व डब्ल्यू - 2 है । प्रदर्श उब्ल्यू - 1 कार्यवाही विवरग 
विचार विमर्श दिनांकित 20 - 5-84 है जिसके अन्तर्गत मम - 
सौता की शर्त संख्या 1 इस प्रकार तय की गई है कि 
दिनांक 1 -4- 86 में इन श्रमिकगण को नियमित वेतनमान 
उनके कार्य व उत्तरदायित्व के आधार पर दिलाया जावे । 
प्रदर्श डब्ल्यू - 2 समझौता पत्र दिनांक 18. 8- 84 है जिसकी 
दशा सं . 1 इस प्रकार है कि दिनांक 1- 4- 86 में इन 
श्रमिकगण को नियमित वेतनमान उनके कार्य व उत्तरदावित्व 
के आधार पर प्रदान किया जावे । इस समझौत में यह भी 
लेख किया गया है कि यह समझौता दिनांक 31- 3-87 
तक प्रभावी रहेगा । इन दोनों लेख्य पत्रों के आधार पर 
विज्ञान प्रतिनिधि संघ का तर्क है कि 185 श्रमिकगण 
( जिन्हें अन्न पश्चापत् श्रमिकगण हो संबोधित किया जायेगा ) 
दिनांक 1- 4- 86 में नियमित वेतनमान समान कार्य- समान 
वेतन के सिद्धांत के आधार पर प्राप्त करने के अधिकारी 
है । इस तर्क के विरुद्ध विद्वान प्रतिनिधि विसो संस्थान का 
तर्क है कि इन प्रलेखों से यिनो संस्थान बाध्य नहीं है 
तथा विपक्षी संस्थान ने संघ में समझौत के आधार पर 
दिनांक 1- 1 - 89 से श्रमिकगश को नियमित वेतन श्रृंखला 
प्रदान कर दी है । अतः अब इस औचित्य को अवधारित करने 
हेतु विपक्षी संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रलनों पर दृष्टि निक्षेप 
किया जाना समीचीन होगा । 


6. विज्ञान प्रतिनिधि संघ के तर्क हैं कि 185 
श्रमिक गण , जिनका उल्लेख वाद विवरण में किया गया 
है , को नियमित कर दिया गया है , किन्तु उन्हें दिनांक 
1- 4- 86 से नियमित वेतन शृंखला नहीं दी गई है । 
उनके तर्क के अनुसार उनकी नियुक्ति की दिनांक व 
कार्य को प्रकृत्ति के संबंध में कोई विवाद नहीं है तथा 
उनकी नियक्ति वर्ष 1974 से चल रही है । उन्हें 
दिनांक 1 - 1- 89 से नियमित किया गया है । विहान 
प्रतिनिधि का यह कथन है कि समान कार्य समान 
वेतन के सिद्धांत के आधार पर उन्हें 1 - 4- 86 से नियमित 
वेतन श्रंखला अन्य कर्मचारियों के समान दी जाने चाहिए । 
अपने पक्ष के समर्थन में व प्रदर्श उब्ल्यू - 1 व डब्ल्यू - 2 का 
अवलम्बन लेते हैं । उनका यह तर्क है कि इन कर्मकारों 
का स्थानान्तरण विपक्षी संस्थान में होने पर उनकी सेवा 
शते वही रखी गयी थी जो कि पूर्व संस्थान में थीं । इन तर्को 
का विरोध करते हुए विद्धान प्रतिनिधि विपक्षी के तर्क 
हैं कि प्रार्थी संघ ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की 
है कि कौन से श्रमिक किस प्रकृति का कार्य कर रहे हैं 
सथा यह विवाद निष्पादित करने से पूर्व ही उन्हें वेतन 
श्रृंखला दे दी गई थी । प्रदर्श डब्ल्यू - 1 को चुनौती पूर्ण देते 
हुए उन्होंने तर्क किया कि यह समझौता उन पर और 
पक्षकारों पर लागू नहीं होता है । प्रार्थी संघ द्वारा प्रस्तुत 
प्रलेखों के संबंध में उनका यह भी तर्फ है कि विपक्षी 
संस्थान उन समझौतों के अंतर्गत एक पक्ष नहीं था 
अत : वह विपक्षी संस्थान पर लागू नहीं होते । 

7. मैंने उक्त सर्कों पर विचार एवं मनन किया । 


9. विपक्षी संस्थान ने जिन विलखों को अपने पक्ष के 
समर्थन में उद्धत किया है , वे समझौता पत्र प्रदर्श एम -- 2 
व एम - 8 हैं । 


10. समझौता पत्र प्रदर्श एम - 8 दिनांक शन्य को 
शर्त संख्या 2 के अनुसार श्रमिकगण को विपक्षी संस्थान के 
उत्पादन लक्ष्य को प्राप्ति में दिनांक 1- 4- 88 में नियमित 
वेतन श्रृखला प्रदान की जाना लेख किया गया है इसी के 
अनुरूप शर्त सं . 5 निमित की गई है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि इस समझौता पत्र के पश्चात् समझौता पत्र प्रवर्श एम - 2 
दिनांकित 2- 2- 89 को निष्पादित किया गया जिसकी दशा 
सं0 3 में पक्षकारों द्वारा यह लेख करवाया गया है कि 
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित वेतन श्रृंखला 
दिनांक 1 - 1- 79 से प्रदान की जायेगी । इमको दशा सं0 5 
में यह निहित है कि यह समझौता पूर्व के सभी समझौता 
का अधिक्रमश करेगा तथा दिनांक 1- 4- 86 में 31 - 3- 88 
तक के नियमित वेतनमान प्रदान करने के मामले पर श्रार . 
एस . टी . डी . सी . के लाभ प्राप्त होन पर विचार किया 
जायेगा । 


8. दर्शाये गये जिन 185 श्रमिकगण का प्रतिनिधित्व 
संघ द्वारा किया गया है, उनकी नियुक्ति व कार्य की प्रकृति 
निर्विवादित रही है । प्रदर्श डब्ल्यू - 7 से जो स्थिति प्रकट 
होती है वह इस प्रकार है कि श्रार एम डी सी . लि . द्वाग 
टंगस्टन एक्सप्लोरेशन का व्यापार , पूंजी व दायित्व दिनांक 
1- 7- 84 से राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम 
लि . को स्थानान्तरित कर दिया गया । हस्तांतरक कम्पनी के 
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11. प्रदर्श एम - 2 के आधार पर विद्वान प्रतिनिधि 18- 8- 84 को निष्पादित किये जाने के पश्चात् समझौता पत्र 
विपक्षी का यह तक है कि श्रमिकगण को दिनांक 1 - 1- 89 प्रदर्श एम - 8 दिनांक शुन्य निष्पादित किया गया व तत्पश्चात् 
में नियमित वेतन श्रृंखला दी जा रही है अतः श्रमिकगण समझौता प्रदर्श एम - 2 दिनांकित 2- 289 को पक्षकारों के 
याचित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा पूर्व मध्य निप्पादित हगा । यह तथ्य निर्विवादित रहा है । समझौता 
नियोजक व श्रमिक संघ के मध्य हए समझौते में विपक्षी पन्न एम 2 के अन्तर्गत दशा सं , 3 के अनुसार इन श्रमिकगण 
संस्थान बाध्य नहीं है । 

को दिनांक 1 1- 89 से नियमित वेतनमान प्रदान किया 

जाना निश्चित हृया तथा इसकी दशा सं० 5 के अन्तर्गत 
12. अब केन्द्रीय विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है 

यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यह समझौता पूर्व के 
कि क्या विपक्षी संस्थान पर्व नियोजक व श्रमिक संघ के 

समस्त समझौतों का अधिग्रहण करेगा तथा अग्रलर यह लेख 
मध्य हा हममौत से बाध्य है अथवा नहीं तथा क्या श्रमिकगण 

किया गया है कि दिनांक 1- 4-86 से दिनांक 31 - 3-86 
दिनांक 1- 4- 86 में नियमित वेतन शृंखला प्राप्त करने के 

तक के नियमित वेतन प्रदान करने के मामले पर विचार 
पात्र हैं अथवा नहीं ? 

पार . एम . टी . डी . मी . के लाभ प्राप्त होने पर किया 
____ 13. प्रदर्श डब्ल्य - 1 के अवलोकन मे यह स्पष्ट है कि जायेगा इस प्रकार हम समाते में दोनों पक्षों के मध्य 
यह प्रार्थी संघ व तसमय पूर्व नियोजक के मध्य हुई वाता निम्न दो शते निश्चित की गई . 
की कार्यवाही का विवरण है । अत . एक विवरण के स्वरूप 
में यह पक्षकारों के मध्य बाध्यकारी नहीं है । इसी के 

( क ) कि श्रामकगण दिनांक 1 - 1 - 89 में नियमिन वेतन 
अनुरूप दिनांक 18- 8- 84 को प्रदर्ग इल्यू- 2 सनझौता 

श्रृंखला का लाभ प्राप्त करेंगे तथा , 
दोनों पक्षों के मध्य निप्पादित किया गया जिसको गत स . 

( ख ) कि विपक्षी संस्थान को उत्पादन लाभ प्राप्त 
1 का लेखन पर किया जा चुका है । इसके प्रतुमार दिनांक 

होने पर दिनांक 14-86 से 31- 3- 88 तक के 
1 - 4 - 86 से श्रमिकगण को नियमित वेतन श्रृंखला 

नियमित न प्रदान करने के बिन्द निवारणीय 
प्राप्त करने के पान होना स्वीकार किया गया है । किन 

होंगे । 
इस समझौता पत्र के अंतिम चरण में यह लेख किया गया 
है कि यह समझोता दिनांक 31 - 3- 87 तक प्रभावशील 

17. यह समझौता दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है तथा 
रहेगा । आदेश दिनांकित 3- 9-84 प्रदर्श डब्ल्यू - 7 के प्राधार इस समझौते के होने के उपरान्त दि . , 1 - 1- 89 से श्रमिकगण 
पर दिनांक 1- 7- 84 से श्रमिकगण का स्थानांतरण विपओ को नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान किया जाना विद्वान प्रति 
संस्थान में किया गया । इस आदेश के अनुसार सभी श्रमिकगण निधि संघ द्वारा स्वीकार किया गया है । अतः इस तथ्य को अस्वी 
का अन्तरित संस्थान में समावेश किया गया तथा व जिन कार नहीं किया जा सकता कि विपक्षी संस्थान द्वारा समझौते 
सेवा शर्तों से अधिशासित होते थे उन्हें प्रभावी रखा गया । की प्रथम शर्त का अनुपालन नहीं किया गया हो । द्वितीय 
अत : यह स्पष्ट है कि स्थानांतरित श्रमिकगण की सेवा दशाओं दशा के अन्तर्गत प्रार्थी संघ द्वारा यह दर्शाया जाना चाहिये 
को यथावत रखे जाने पर तथा विपक्षी संस्थान द्वारा उनका था कि विपक्षी संस्थान द्वारा समझौता निष्पादन के पश्चात 
नियन्त्रण प्राप्त किये जाने पर विपक्षी संस्थान पूर्व संस्थान के स्थान 

उत्पादन लाभ प्राप्त किया गया है । किन्तु इस तथ्य का 
पर आये जो कि दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में हुई दशाओं 

उल्नेग्न न तो वाद विवरण के अन्तर्गत किया गया है तथा 
से बाध्य हो जाते है । अत : विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी संस्थान 

न ही , प्रार्थी संघ द्वारा परीक्षित मोहन सिंह राठौड़ के शपथ 
का यह तर्क सारवान व सार्थक नहीं है कि विपक्षी संस्थान 

पत्र में इसका उल्लेख हुया है । इस समझौते के अनुसार 
पूर्व समशीतों में बाध्य नहीं है । 

दिनांक 1 - 4- 86 से नियमित वेतन शृंखला प्राप्त करने का 

अधिकार श्रमिकगण को तभी प्राप्त हो सकता था जब यह 
14. द्वितीय विचारणीय बिन्द्र यह है कि क्या मिकगण तथ्य दर्शाया जाता कि विपक्षी संस्थान का कथित लाभ प्राप्त 
दिनांक 1- 4- 86 से नियमित वेतनमान प्राप्त करने के अधि हा है । विपक्षी संस्थान द्वारा परीक्षित साक्षी श्री डी . पी . 
कारी है ? 

खण्डेलवाल से प्रति परीक्षण में विज्ञान प्रतिनिधि द्वारा इस 

संबंध में प्रश्न पूछा गया है कि जिनका यह कथन है कि 
___ 15. इस संबन्ध में विधान प्रतिनिधि संघ द्वारा 

"टंगस्टन निगम को प्रारंभ से ही हानि हुई है । वर्ष 1988 
प्रदर्श दब्ल्यू - 2 समझौता पत्र दिनांकित 18- 8- 84 

89 से पूर्व किस वर्ष में कितनी हानि हुई, पृथक से नहीं 
का अवलम्बन लिया गया है तथा यह प्राख्यान किया गया बता सकता । यद्यपि श्री खण्डेलवाल यह निश्चित रूप में 
है कि समान कार्यममान वेतन के सिद्धांत पर थमिकगग 

बतलाने में विफल रहे हैं कि विसो संस्थान को किस वर्ष में 
को दिनांक 1- 4- 86 से नियमित वेतन शृंखला अन्य मण्य कितनी हानि हुई , किन्तु प्रति -परीक्षण में उनका यह कथन 
कर्मचारियों की भाति प्रदान की जाये । 

है कि विपक्षी संस्थान को हानि हुई है । विपक्षी संस्थान 
16. प्रदर्श ल्य - 2 की दशानी का उल्लेख ऊपर किया को कथित लाभ प्राप्त हुआ है , इस संबंध में संघ प्रार्थी द्वारा 
जा चका है । जिसकी पन रावति किया जाना उचित नहीं होगा । 

न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है और न ही अपने अभि 
मह स्पष्ट है कि प्रदर्श उब्ल्यू - 2 पक्षकारों के मध्य दिनांक वचन में ऐसा कोई तथ्य दर्शाया गया है । दोनों पक्षी 
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धारा प्रस्तुत साक्ष्य के प्राधार पर यह तथ्य भी उड़द प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत विवाद को अव 
घाटित नहीं हया है कि विपक्षी संस्थान को ऐसा कोई 

धारित करते हुए पारित किया गया है । इसके अन्तर्गत 
लाभ प्राज हा हो । अतः प्रार्थी संघ यह प्रमाणित करने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया 
विफल रहा है कि समझौता पत्र प्रदर्श एम - 2 की दशा है कि जब एक मान्यताप्राप्त संघ नियोजक से वार्ता 
सं . 5 के अनुसार विपक्षी संस्थान की कोई उत्पादन लाभ 

करता है तब श्रमिकगग का व्यक्तिग: पथक अस्तित्व 
प्राप्त हुआ हो । 

नहीं रहता है । यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक श्रमिक 

समझौते के निहितार्थ को जाने क्योंकि एक मान्यताप्राप्त 
18. प्रदर्श एब्ल्यू - 2 समझौता दिनांक 18 - 8- 84 के 

संब, जिपले आशा की जाती है कि वह श्रमिकों के वैद्य 
निष्पादन के पश्चात् प्रदर्श एम - 8 व प्रदर्श एम - 2 समझौता 

हितों का संरक्षण करेगा , श्रमिकों के सर्वोत्तम हितार्थ 
निष्पादित किया गया । यह मान्य स्थिति है कि पक्षकारों 

बार्ता में मम्मिलित होता है । यह एक मानक नियम 
के मध्य अंतिम सनमौता प्रदर्श एम - 2 दिनांकित 2- 2-89 

है । ऐसे प्रापवादिक प्रकरण हो सकते हैं जो दुर्भावना , 
को इस संबंध में निपादित हुप्रा । अतः निःसन्देह 

छल, भ्रष्टाचार अथवा अन्य प्रलोभन के प्राक्षेप हों । 
यह समझौता पन दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है तथा इसमें 

किन्तु ऐसे प्रारमेपों के प्रभाव में सामूहित सौदाकारी की 
वणित दशाएं पक्षकारों को अघि शासित करती है । इसके 

प्रक्रिया में किया गया एक समझौता उचित महत्व व 
अनुरूप साक्ष्य प्रस्तुत करने में प्रार्थी संघ विफल रहा है । 

अनुचितन हेतु अधिकृत है । 
19 . विज्ञान प्रतिनिधि प्रार्थी संघ का यह तर्क है 

22. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश 
कि न्याय निर्णय एल . एल . जे . 1986 ( स . न्याय . ) , 

दिये गये हैं कि एक समझौते को पायता व शुद्धता , इसकी 
134 में प्रतिपादित सिद्धान्त समान कार्य के लिए समान 

दशाओं के प्रकाश में जब यह समझौता किया जाता है , 
वेतन के सिद्धान्त के प्राधार पर दिनांक 1 - 4- 86 से ये 

निवार किये जाने योग्य होता है । केवल मात्र एक पंचाट , 
श्रमिकगण निमित वेतन श्रखंला अन्य कर्मकारों के समान 

जो सर्वोच्च न्यायालय में अपीलाधीन है, के प्रकाश में ऐसे 
प्राप्त करने के अधिकारी है । उक्त विनिर्णय के अन्तर्गत 

समझौते को निणित करना उचित नहीं होगा । अतः जब 
तथ्य इस प्रकार हैं कि नेहरु युवक केन्द्र , देहरादून द्वारा 

श्रमिकों व नियोजक के मध्य सामान्य शांति व हित के 
अनेकों व्यक्तियों की निक्ति दैनिक वेतन भोगी कर्मकारों 

लिए संधि वार्ता होती है, तब मदैत्र लेन -देन होता है । 
के रूप में केन्द्र में की गई । केन्द्र द्वारा नियाजा चर्च 

समझौते को एक मंकुन मौदे के रूप में स्वीकार करना 
श्रेणी कर्मचारियों के समान ही इन दैनिक वेतन भोगी 

होगा और जब श्रमिक मजदूरी के संबंध में लाभान्वित 
कर्मचारियों द्वारा नियमित आधार पर कार्य किया जाता 

होता है प्रोर यदि मंहगाई भत्ता में कोई न्यूनता होती 
था । दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा इस सहमति 

है तब यह नहीं कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण समझौता 
के आधार पर नियुक्ति स्वीकार की गई थी कि उन्हें निमित 

अशुद्ध व अन्यायपूर्ण है । 
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तरह वेतन व भत्ते प्रदान नहीं 
किये जायेंगे । इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्याया नय 

23. अग्रतर माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रस्तावित किया 
द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि दैनिक वेतनभोगी गया है कि एक समझौते का न्याय निर्गपन न्यायाधिकरण द्वारा 
कर्मचारियों की ऐसी स्वीकृति अनुच्छेद 11 भारतीय विवादों के अधिनिर्मगत करते समय अनुप्रयोज्य सिद्धान्ती 
संविधान के अन्तर्गत संवैधानिक आश्वासन का उत्तर नहीं की कसौटी पर नहीं किया जा सकता । अतः माननीय सर्वोच्च 
है । ऐसे कर्मकारों की नियुक्ति स्वीकृत पद अथवा अन्यथा न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि न्यायाधि 
पद के विरूद्ध की गई है , के तप से भी कोई अन्तर नहीं करण द्वारा ममझौते को उचित व शुद्ध अभिनिर्धारित 
पड़ता है । फलतः केन्द्रीय सरकार को ऐसे कर्मकारों को करते समय महगाई भने के विवाद को अधिशासित करने 
निर्याना वेतन बना पाने वान चतुर्थ श्रेणी कर्म वाले सिद्धान्तों का आह्वाहन करने में त्रुटि की गई है । 
चारीगण के समान वेतन देने का निर्देश माननीय न्याया 

24. अंत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मुनि 
लय द्वारा दिया गया है । 

श्चित किया गया है कि समझौता को अंशों व टुकड़ों में 
20. इसी बिन्दु पर विद्वान प्रतिनिधि संघ द्वारा अन्य परीक्षित किया जाना व इसके कुछ भागों को अच्छा व अंगी 
विनिर्णय 1990 लैब , पाई . सी . (सर्वोच्च न्या . ) , कार किए जाने योग्य होना तथा कुछ को बुरा मानना संभव 
126 , 1988 लैब . आई . सी . (सर्वोच्च न्या . ) , 37 नही है जब तक कि यह नहीं दर्शाया जा सके कि आपति 
प्रस्तुत किये गये है जिनका मेरे द्वारा सावधानीपूर्वक परि जनक भाग ऐसा है जो अन्य लाभों को अधिक महत्वपूर्ण 
शीलन किया गया । ये न्यायनिर्णय समान कार्य समान वेतन करता है । 
के सिद्धान को प्रतिपादित करता है । 

25. विचाराधीन प्रकरण के अन्तर्गत प्रशित तथ्यों के 
21. उक्त न्यायिक दप्टान्ता के विरुद्ध विद्वान प्रति अाधार पर दोनों पक्षी के मध्य समझौता हुआ है तथा 
निधि विपक्षी द्वारा ए . आई . प्रार , 1977 ( सर्वो. अंतिम समझौता प्रदर्ण एम - 2 है । संभित न्यायनिर्णय के 
न्या . ) , 322 दृष्टान्त को प्रस्तुत किया गया है जो अनुसार समझौते का महत्य एक मध्ययव द्वारा दिये गये 
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पंचाट में अधिक होना माना गया है । प्रदर्श एम - 2 समझौता जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय मरकार 
को निष्पादित करते समय श्रमिक संघ के प्रतिनिधिगण किसी को 7- 4-97 को प्राप्त हुआ था । 
वाह्य तथ्य यथा प्रलोभन से वशीभूत थे, ऐसा कोई आक्षेप 

[ मं . एल.- 25 012/ 33 / 94- प्राई . ग्रार ( विविध )] 
भी संघ की ओर से नहीं लगाया गया है । विपक्षी संस्थान के 
विरुद्ध भी कोई प्राक्षेप मंघ द्वारा प्रारोपित नहीं किया 

बी० एम० डेबिड डेस्क , अधिकारी 
गया है । इस समझौते के अाधार पर श्रमिकगण को दिनांक 

New Delhi , the 7th April , 1997 
1 - 1- 89 से नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान की गई है तथा S . O . 1195. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
इस लाभ प्रति के साथ यह परिवर्तन भी दिया गया है कि विपक्षी 

Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Goveinment 

hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
संस्थान को उत्पादन लाभ होने पर 1- 4- 86 से दिनांक as shown in the Annexure, in the industrial dispute hetween 

the cmployers in relation to the management of Rajasthan 
31 - 3- 88 तक की नियमित वेतन शृंखला प्रदान करने पर 

Mineral Co., Jaipur and their workman. which was Teceived 
विचार किया जायेगा । इस समझौते की केवल मात्र इम 

by the Central Government on 7 - 4 -97. 
दशा को ही स्वीकार्य नहीं माना जायेगा कि श्रमिकगण दिप 

[ No . L- 29012 / 33 /94 -JRIMisc.)] 
1 - 1 -89 से नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने के अधिकारी 

B . M . DAVID , Desk Officer 
हैं अपित दगा म० 3 के साथ दगा सं० 5 भी स्वीकार्य 
होगी जिलो ग्रन्सार विपक्षी सम्मान के उत्पादन लाभ प्राप्त 

अनबन्ध 
करने पर श्रमिकों की दिनांक 1--1- 86 में नियमित वेतन 

केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 
शृंख ना प्रदान किये जाने के बिन्दु पर विचार किया जायेगा । 

केस नं . मी . आई . टी . 24 / 1994 
ग्रतः विद्वान प्रतिनिधि संघ द्वारा इस संबंध में दिया गया 
यह तर्क कि दिनांक 1 - 1- 89 मे श्रमिकगण को नियमित 

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का आदेश 
वेतन शृंखला प्रदान की गई है , किन्तु यह दिनांक 1 - 4-86 

क्र . एल- 29012/ 33/ 94 प्राई . पार ( विविध ) दि . 
से होनी चाहिये , संदर्भित निर्णय 1977 सर्वोच्च न्या० 1 

10-10- 94 
322 के प्रकाश में सारहीन बन जाता है । इस विनिर्णय 

सचिव, खान मजदूर कांग्रेस, गांधी मजदूर संबालप. 
के तथ्य विचाराधीन प्रकरण के तथ्यों के समरूप हैं तथा 

भीलवाड़ा । 
इसके प्रकाश में समझौता पत्र एम - 2 स्वीकार किये जाने 

-- -नार्थी 
योग्य है । 


बनाम 


26 . दिनांक 1- 11- 86 में नियमित वेतन शृंखला प्राप्त 
करने के अतिरिक्त अन्य क्या लाभ श्रमिगकण प्राप्त करने 
के पात्र है, इस बिन्दु को मेरे ममक्ष दोनों पक्षों द्वारा 
नहीं उठाया गया है । 


मैसर्म राजस्थान मिनरल एण्ड कम्पनी , जयपुर । 

- - प्रप्रार्थी 


उम्थिन 


27. ऊपरी आकलन के आधार पर निर्देशित विवाद का 
अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि श्रमिकगण दिनांक 
1 - 4 -86 में याचित नियमित वेतन शृंखला व महंगाई 
भत्ता प्राप्त करने के पात्र नहीं है त या उनकी यह अभ्यर्थना 
उचित व न्यायपूर्ण नहीं मानी जा सकती । 

__ 28 , अधिनिर्णय की प्रति केन्द्र सरकार को नियमा 
नुसार प्रकाशनार्थ भेजी जावे । 


पीठामीन अधिकारी : श्री पार , मी , शर्मा, 

प्रार . एच . ज . एम . 
प्रार्थी को प्रोर से : कोई हाजिर नही 
अप्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नों 
दिनांक अवार्ड : 20- 9-1996 


ग्रवाई 


पार०मी शर्मा न्यायाधीश 


नई दिल्ली, 7 अप्रैल , 1997 


पक्षकारान प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है । प्रार्थी युनियन 
की अोर से नोटिम तामील के बावजूद कोई हाजिर नहीं है । 
प्रार्थी युनियन को भेजे गये नोटिस दिनांकित 26- 6- 96 एवं 
4- 7- 96 को तामील हो चुकी हो । युनियन की ओर से कोई 
क्लेम भी पेण नहीं किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
यनियन विवाद को बनाने में रूचि नहीं रखती है । अतः 
प्रकरण को परिस्थितियों को दें । हर मा त में प्रा रवी 
में नो टिम्प्युट प्रवाई पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार 
को नियमानमार प्रकाशनार्थ भेजा जाये । 

आर . मी . शर्मा, न्यायाधीश 


का आ . 1195 - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनमरण मे , केन्द्रीय 
सरकार मैसर्स राजस्थान मिनरल एण्ड कम्पनी , जयपुर के 
प्रबधतन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनबंध में निर्दिष्ट प्रोद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


- 
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नई दिल्ली, 7 अप्रैल , 1997 

यनियन प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं रखती है , 

अत : मामले में तो डिस्प्युट अवार्ड पारित किया जाता है जो 
का . पा . 1196. - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ भेजा जाये । 
( 1947 का 14 ) की धाग 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
मरकार देव मपाम्टोन माइन्स , भीलवाडा के प्रबंधतंत्र के 

प्रार . गो . शर्मा, न्यायाधीश 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपर 
निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण , जयपुर 

नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1997 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय मरकार को 
7- 4- 97 को प्राप्त हुया था । 

का . आ . 1 197. - - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

( 1947 का 14 ) की धारा 17 के पनुनरण में , केन्द्रीय 
एल- 290 12/ 104/ 94 प्राई . पार ( विविध )] सरकार श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, खान मानिक , देव मोर 
बी . एम . डेविड, उस्क अधिकारी स्टोन माईन , के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 

उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निदिष्ट औद्योगिक 
New Delhi, the 7th April , 1997 

विषाद में प्रोद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट को प्रकाशित 
S . 0 . 1196 . - In pursuince of Section 17 of the Industrial करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 7- 4- 97 को प्रान हुमा 
Disputes Act, 1947 114 of 1947), the Central Government 

था । 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal. Jaipur 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute betwcen 

[ . - 2 ) )12/ 21 / 15- Tार (निध ] 
the employers in relation to the management of M / s. Dev 
So ip Stone Mines and their workman , which was received 

बी . एम . देविउ, हैक अवतारी । 
by the Central Government on 7 - 4 - 97. 

New Delhi, the 7th April , 1997 
[ No . L -39012 /104 / 94-JRIME :.)] 
B . M . DAVID , Desk Officer. 

S . O . 1197. — In pursuance Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

hereby publihscs the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 

as shown in the Annexure , in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of M /s . Kuldeep 

Singh Turcja . Minc Owner, lev Soon Stone Mines and their 
केम नं . मी . माई . टी . 17 / 95 

worknian , which was received by the Central Government 

on 7 - 4 -97 . 
फरेम : भारत सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का आदेश 

[ No . L-29012/ 24 / 95 -IR( Misc.)] 
क्र . एल . 2912/ 10 4 / 94 आई . पार , विविध 

__ B. M . DAVID, Desk Officer. 
दिनांक 10- 5 - 95 

अनुवन्ध 
खान मजदूर कांग्रेस , गांधी मजदूर संचालय, भीलवाडा । 

केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
-- -प्रार्थी 
बनाम 

केस नं . सी . आई . टी . 55 / 95 


देव मापस्टीन माइन्स , भीलवाड़ा । 


- - अप्रार्थी 


रेफरेन्म : भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय , नई दिल्ली का 

आदेश क्र . एल 29012/ 24 / 95 - आई . पार . ( विविध ) 
दिनांक 8- 8- 95 


उपस्थित 


पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र शर्मा, प्रार एच . जे . 
एम . 
प्रार्थी की ओर मे : कोई हाज़िर नहीं 
अप्रार्थी की ओर से : श्री अशोक गोयल 
दिनांक प्रवाई : 9- 9- 1996 


संयुक्त सचिव , खान मजदूर कांग्रेम, गांधी मजदूर 
मेवालय भीलवाड़ा । 

- -प्रार्थी 

बनाम 
श्री कुलदीप सिंह जुनेजा , खान गानिक , देव सोप 
म्टोन माईन अभयपुरा , 91125, मिन्दुनगर, भील 
वाड़ा । 

- - प्रप्रार्थी 
उपस्थित 


अवार्ड 


केन्द्र सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थी 
युनियन को नीटिम जारी किये गये । यूनियन को क्लेम पेश 
करने हेतु 18- 8- 95 से ममय दिया जा रहा है किन्तु न 
तो क्लेम पेश किया गया न ही यूनियन की ओर से कोई 
प्रतिनिधि हाजिर भाये । श्राम भी प्रार्थी युनियन की ओर 
में कोई उपस्थित नहीं आया तथा विपक्षी की ओर से 
श्री अशोक गोयल हाजिर हए । ऐमा प्रतीत होता है कि 


पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र मार्मा, पार एच . 
जे . एम . 
प्रार्थी की ओर से कोई हाजिर नहीं 
अप्रार्थी की ओर मे : कोई हाजिर नई 
दिनांक अवार्ड 5- 1196 
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प्रधाई 


- -- - - - -- - -- 
प्रवाई 


प्रार्थी संघ प्रतिनिधि गैर हाजिर । प्रार्थी नोटिम तामिल 
के बावजद गैर हाजिर । क्लेम भी पेश नहीं किया गया । 
विपक्षी प्रति श्री गोयल उपस्थित है । जिन्हें मना गया । 
प्रार्थी की गैर हाजिरी व ,दम सबत व अदम पैरवी में विवाद 
कांचा में नो डिस्प्युट प्रवाई पारित किया जाना है । अवार्ड 
की प्रति राज्य सरकार को भेजी जाये । 


यह विवाद केन्द्रीय सरकार द्वारा न्याय निर्णयन हेतु 
अधिकरण को विनिदिण्ट किये जाने पर दिनांक 28- 3- 88 
को प्राप्त हुआ । विवाद निम्न प्रकार से है : 

" क्या मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि . उदयपुर के 
प्रबन्धतंत्र की अपने जावर खान के श्री घनश्याम 
सिंह, वरिष्ठ हेल्पर की सेवाएं अपने दिनांक 5- 2- 85 
के पन के द्वारा समाप्त करने की कार्यवाही 
न्यायोचित व वैध है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस 
अनुतोप का हकदार है ? 


न्यायाधीश 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , 

जयपुर । 


नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1997 
का प्रा . 1198. - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनमरण में , केन्द्रीय 
सरकार मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि . , उदयपुर के प्रबंधन 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध 
में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण , जयपुर 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
74- 97 को प्राप्त हुआ था । 

[ मं , एल - 290 12/ 42/ 87- डी . -III ( बी )] 

बी . एम . रेविड, रेम्क अधिकारी 
New Delhi, the 7th April, 1997 
s. o . 1198. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publihses the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
is shown in the Annexure , in the industral dispute between 
the employers in relation to the management of M /s . 
Hindustan Zinc Ltd., Udaipur and their workman, which was 
received by tho Central Government on 7 - 4 -97. 

JNo. L- 29012 / 42 / 87- D - III( B) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 


अनबन्ध 


2. श्रमिक श्री घनश्याम सिंह वारा अपने वाद 
विवरण के अन्तर्गत यह लेख किया गया है कि उसकी नियक्ति 
हिन्दुस्तान जिंक लि जायर माइन्स में डायमण्ड ड्रिलिंग 
विभाग में फरवरी, 1973 में अस्थाई तौर पर हुई थी , 
जिसे दि . 12- 6- 75 को स्थाई कर दिया गया । दिनांक 
28- 1- 84 की गई, जिसे बचाने के प्रयास में उसका दायां 
हाथ पूरी तरह जल गया तथा उसकी पत्नि का 28- 1-84 
को ही निधन हो गया । इस घटना से उसका मानधिक 
संतुलन बिगड़ गया और वह ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो 
सका । उसे सामान्य चिकित्सालय , उदयपुर में इलाज हेतु 
भर्ती कराया गया जहां वह तीन माह तक भर्ती रहा । उसके 
ससुर श्री डाल चन्द जावर माइन्स की इंटक यूनियन के नेता 
हैं जिनके प्रभाव के कारण उसे विपक्षी संस्थान के परिसर 
में रहवासीय मकान से निकाल दिया गया । उसने इस संबंध 
में जावर माइन्स हॉस्पीटल के डॉक्टर को सूचना दी तथा 
वहां रहने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण 
अजमेर आकर उसने अपना इलाज करवाया । जून , 1984 
में विपक्षी संस्थान में वह उयूटी पर उपस्थित हो गया जिसे 
सेवा में ले लिया गया । इसी माह में विपक्षी संस्थान में 
कार्य करते हए उसके दायें हाथ में चोट लगी , 
जिसका इलाज उसने विपक्षी संस्थान के हास्पी 
टल में करवाया तथा वहां क्वार्टर नहीं होने के कारण इलम्ज 
करवाया जाना संभव नहीं हो सका । अतः वह अपनी बह 
के पास अजमेर पा गया तथा उसके पश्चात दी०एम० केसवानी 
क्लीनिक से अपना इलाज करवाया । यह इलाज दिनांक 
22 - 6- 84 से 22- 7- 84 तक चला किन्तु उसके बाद भी उसका 
हाथ पूरी तरह ठीक नहीं हुआ विपक्षी संस्थान ने अपने पत्र 
दिनांक 26- 8-84 के द्वारा , उसके अन पस्थिति रहने के संबंध में 
अारोप लगाकर तीन दिन में ड्यूटी पर उपस्थित होने के 
लिए कहा, जिसका उसने उत्तर दे दिया । प्रार्थी ने यह लेख 
करवाया है कि विपक्षी संस्थान का पन दिनांक 5 / 8 - 9-84 व 
22- 6- 84 भी उसे इस संबंध में प्राप्त हुए व उसके पश्चात 
दिनांक 5 / 9 - 10- 84 ब दिनांक 19/ 23-10- 84 के पत्र भी 
उसे मिले । उसने दिनांक 10- 10- 84 को विपक्षी कम्पनी 
को स्पष्टीकरण देते हुए एक पत्र लिखा व दिनांक 12-10- 84 
व 30 - 10- 84 को भी पत्र लिखे जो यू०पी०सी० के जरिये 
भेजे गये । विपक्षी कम्पनी के पन दिनाकित 13/ 14- 11- 84 के 


केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 


केस नं सी . आई . टी . 22/ 88 
रेफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रावेश 

क्र०एल 29012/ 42/ 87 -- - jii ( बी ) दि . 12- 2- 88 

श्री घनश्यान मिह राजावत पूत्र श्री कल्याण 
सिह राजावत 33 / 127 तोपदना, अजमेर । 

- - प्रार्थी 


बनाम 
मैमर्म हिन्दुस्तान जिंक लि . उदयपूर । 

- - अप्रार्थी 


उपस्थित 
पीठासीन अधिकारी : श्री पार ०सी० शर्मा, प्रार०एच०जे०एस० 
प्रार्थी की ओर से 

श्री के०एल० शाह 
अप्रार्थी की पोर में : 

श्री मनोज शर्मा 
दिनांक अवार्ड : 

4 -11- 1996 
968 GI /97 - 16 
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. . - . - - . - 
के द्वारा उसे सूचित किया गया कि उसके विरुद्ध जांच कार्य चन्द जैन , एम०जुल्म ० . डॉ . राकेश चन्द्र एण्डले के 
वाही प्रारंभ कर दी गई है । इस पर दिनांक 22- 11 - 84 

शपथ -पत्र प्रस्तुत किये गये हैं , जिनमें क्रमश : प्रतिनिधि प्रार्थी 
को वह जांच कार्यवाही में भाग लेने हेतु पहुंचा और अपनी द्वारा प्रति परीक्षण किया गया । प्रार्थी की और में माथ्य 
अस्वस्थता के कारण समय मांगा । किन्तु उसे समय नही में स्वयं का शपथ- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें प्रतिनिधि 
दिया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई व दिनांक 2/ 5- 2- 85 विपक्षी द्वारा प्रति -परीक्षण किया गया । 
के आदेश द्वारा उसे सेवा मक्त कर दिया गया । उसे दिनांक 

7. दोनों पक्षो को मुना गया तथा अभिलेख का अय 
1 - 2-85 को जवाहर लाल नेहरू हास्पीटल से स्वस्थता 

लोकन किया गया । 
प्रमाण पत्र मिला जिसे लेकर वह ड्यूटी पर जाने वाला था 
कि उसे सेवा मुक्ति प्रादेश मिल गया । उसके विरुद्ध की 

8. विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा संकथन किया गया 
गई जांच नैसगिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है, वह अपनी कि विपक्षी संस्थान द्वारा इस मामले में घरेल जांच की गई 
अस्वस्थता के कारण डयुटी पर उपस्थित नहीं हो सका था थी , किन्तु उसका रिकार्ड प्राप्त नहीं हुअा इसलिए अधिकरण 
तथा उसकी पत्नि की मृत्य के कारण वह मानसिक रूप से द्वार। मोक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई । उनके लर्क 
पीड़ित था । अतः उसने सेवा मुक्ति आदेश निरस्त करने व के अनमार प्रार्थी द्वारा विवाद समझौता अधिकारी के समक्ष 
उसे बकाया पूरा वेतन मय मृविधानों सहित दिलाने की विलम्बपूर्ण उठाया गया है तथा इसकी दिनांक 10- 6-87 है 
प्रार्थना की है । 

जो विपक्षी ने अपने उत्तर प्रार्थना-पत्र में अकित की है । 

उनका यह तर्क है कि अारोप-पत्र एम - 5 के अनुसार प्रार्थी 
3. उत्तर वाद विवरण के अन्तर्गत विपक्षी संस्थान द्वारा 

दिनांक 2- 2- 85 तक अनुपस्थित रहा तथा विपक्षी की माक्ष्य 
यह लेख किया गया है कि श्रमिक को आदेश दिनांकित 2/ 3 

के आधार पर प्रार्थी को अनुपस्थित रहना सिद्ध होता है । 
फरवरी, 1985 के द्वारा सेवा मक्त किया गया है, यह विवाद 

उसके द्वारा जो मेडीकल प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किया गया है 
सर्वप्रथम उसने समझौता अधिकारी के समक्ष 10- 6- 87 को 

वह प्राइवेट क्लीनिक की है । अतः विपक्षी संस्थान द्वारा 
उठाया था । इस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया 

दिया गय । प्रादेश औचित्यपूर्ण है । 
गया है । प्रार्थी की नियुक्ति दिनांक 12- 6- 75 से 
हेल्पर द्वितीय श्रेणी के पद पर की जाना , उसकी पत्नी का 

___ 9. इन तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान प्रतिनिधि 
दिनांक 28- 4- 84 को निधन होना व श्रमिक के पत्र 

श्रमिक के तर्क है कि विपक्षी संस्थान ने जान-बूझकर रिकाई 
दिनांक 27- 3- 84 से विपक्षी संस्थान को उसके जलने के 

अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया , दिनांक 22- 6- 84 
संबंध में जानकारी प्राप्त होने का लेख किया गया है । विपक्षी 

से दिनांक 2 3- 7- 84 तक प्रार्थी अनुपस्थित रहा था तथा 
ने यह प्राधार अपनाया है कि प्रार्थी पूर्व अन मति एवं कारण 

इमका कारण यह था कि उसकी पत्नी 28- 1- 84 को अचानक 
बताये बिना अपने कार्य पर से अनुपस्थित रहा जिसे प्रारोपित किये 

जल गई थी जिसको बचाने के प्रयास में वह भी जल गय । 
जाने के पश्चात घरेलू जांच की गई थी । ज न , 1984 में 

और तीन माह तक हास्पिटल में रहा । उसके श्वसुर ने 
वह ड्यूटी पर उपस्थित हो गया था जिसे उयूटी पर ले लिया 

उसे परेशान करने की नियत से फौजदारी मुकदम । कर दिय । 
गया और उसने दिनांक 9- 6- 84 से 21- 6- 84 तक संस्थान 

तथा वह इस घटना के कारण मानसिक रूप में पीड़ित 
में कार्य किया किन्तु दिनांक 22- 6 - 84 से वह अन पस्थित 

रहा । उसने जयपुर में प्राइवेट क्लीनिक में अपना इलाज 
रहा, उसे दिनांक 19/ 23- 10-84 को आरोप पत्र दिया 

करवाया व उमका मेडीकल प्रमाण - पत्र प्रदर्श एम - 1 प्रस्तुत 
गया था । उत्तर प्रार्थना पत्र में यह लेख किया गया है कि 

किया किन्तु उसे विपक्षी संस्थान द्वार ! नही माना गया । 
विपक्षी के कथन झठे हैं तथा उसके श्वसुर के प्रभाव का 

उन्होंने यह भी तर्क किया कि उसकी अनुपस्थिति में विपक्षी 
तथ्य गलत रूप से अंकित किया गया है । विपक्षी ने यह 

संस्थान को क्थ । हानि हुई यह नहीं बतलाया गया है तथा 
आधार भी अपनाया है कि यदि घरेलू जांच प्राकृतिक न्याय 

उसके द्वारा दिनांक 9 - 2 -85 को वरिष्ठ प्रबन्धक के सामने 
के सिद्धान्तों के अनुसार होना नहीं पाया जावे तब उसे 

यह विवाद उठाया गया था जिसके द्वारा ग्रादेश उन्न्य - 9 
अधिकरण में प्रारोप प्रमाणित करने का अवसर दिया जावे । 

पारित किया गया । 
___ 4 प्रार्थी द्वारा इसके विरुद्ध प्रत्यत्तर प्रस्तुत किया 

10. मैंने उक्त तर्क वितको पर विचार एवं मनन किया 
गया है जिसमें उसने विपक्षी द्वारा अपनाये गये प्रागारों का तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विनिर्णयों को मावधानीपूर्वक 
खण्डन करने का प्रयास किया है । 

परिणीलन किया गया । 
5. दिनांक 25- 3-89 की प्रादेशिका के अनुसार विपक्षी 

___ 11. अधिकरण के आदेश दिनाकित 25- 3- 890 के द्वारा 
संस्थान को घरेलू जांच की पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के यह निर्देश दिया गय ! है कि घरेल जांच की पत्नावली विपक्षी 
कारण प्रार्थी के विरुद्ध आरोपों की अधिकरण के ममक्ष संस्थान द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर विपक्षी संस्थान 
साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रमाणित करने की अन मति प्रदान की गई । 

का अारोप -पत्र प्रदर्ण एम - 5 के अनुसार माक्ष्य अधिकरण 

के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है । घरेल 
6. नियोजक तारा अपनी साक्ष्य के अन्तर्गत एम इठल्य - 1 जांच की पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण इमकी 
धनसिंह मडिया , एम डब्ल्यू - 2 नरेन्द्र कौल , एम डब्ल्यू - 3 हुकम शुद्धता व औचित्यता को निर्धारित नहीं किया जा सका है । 
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12. अब विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या दिनांक 9- 6- 84 को प्रार्थी विपक्षी संस्थान में उपस्थित 
ममीक्ष्य प्रादेश , जिनके द्वारा श्रमिक को सेवा- मुक्त किया हुआ। जिसने दिनांक 9 - 6- 84 में 21 - 6-84 तक वहां कार्य 
गया है , न्यायोचित एवं वैध है ? 

किया व उसके पश्चात् दिनांक 22- 6-84 में वह अनुप 
13. यद्यपि मन्दभित विवाद में केन्द्रीय सरकार द्वाग 

स्थित रहा । विधान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा इस बिन्दु पर 
सेवा मुक्ति के प्रदेश को दिनांक 5- 2- 85 दर्शाई गई है , 

अत्यधिक बल दिया गया है कि प्रार्थी अपनी पत्नी की 
किन्तु विपक्षी ने अपने उत्तर वाद विवरण में यह दिनांक 

मृत्यु के कारण व इस घटना में उमका स्वयं का हाथ जल 
2/ 3- 2- 85 होना दर्शाया है । हम सम्बन्ध में प्रदेश प्रदर्श 

जाने के कारण तथा उसके पश्चात् उसके हाथ में चोट 
एम - 7 है जो एजेन्ट जनरल मैनेजर , विपक्षी संस्थान द्वारा 

पाने के कारण ट्यूटी पर उपस्थित नहीं हो सका था तथा 
प्रचलित किया गया है , जिसके द्वार। श्रमिक की मेवाएं 

उसके समर ने , जो कि मजदूर मघ का प्रभावशाली नेता 
दिनाक 3- 2- 85 में समाप्त की गई है । इसमें दिनांक 

है , उसे पीडित करने की दृष्टि से अपने प्रभाव का दुरुपयोग 
2/ 3- 2- 85 अंकित है । अतः अादेश की दिनांक 23- 2- 85 

किया व उमको बाधाए पहुंचाई । किन्तु वस्तु स्थिति दर्शाए 
होना प्रतीत होता है । 

गये इन तथ्यों में विपरीत है । दिनाँक 20 - 1- 84 को प्रार्थी 

की पत्नी की जलने के कारण मत्य होना दर्शाया गया है 
14. जांच अभिलेख के अभाव में , जैसा कि सम्पाट है , जिसमें कि बचाव प्रयास करते हए प्रार्थी का हाथ जलने 
दोषारोपण पत्र एम - 5 के अनुमार माक्ष्य प्रस्तुत करने का की भी तर्क किया गया है । किन्तु इसके कई माह पश्चात् 
अदिश अधिकरण द्वारा दिय! गया है । दोषारोपण पत्र में 

दिनांक 11 - 1- 11 को विपक्षी संस्थान में उपस्थित हो गया 
प्रार्थी के विरद्ध यह प्रारोप लगाय ! गया है कि वह दिनांक 

था , जिसे संस्थान द्वारा अयटी पर ले लिया गया था और 
22- 6- 84 में अनाधिकृत रूप में अनुपस्थित है तथा इसमें 

वह दिनांक 9- 6- 84 में 21 - 6- 84 तक कायरन भी रहा । 
दो अन्य दिनॉकों का लेख करते हए उनकी अवधि में भी 

अत . यह तथ्य कि प्रार्थी अपने हाथ जलने के कारण अथवा 
श्रमिक को अनुपस्थित रहना दर्शाया गया है किन्तु विपक्षी 

उसके मानसिक रूप में पीड़ित होने के कारण इयटी पर 
द्वारा जो माझ्य प्रस्तुत की गई है वह केवल दिनाँक 22- 6- 84 

उपस्थित नहीं हो मका था , अप्टिन रह जाता है । प्रार्थी 
म अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में ही है । अतः यह ही 

के विरुद्ध जो प्रारोप निर्मित किया गया है वह दिनांक 
ममीक्षाधीन है । 

22- 6- 84 से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में है । इसका 
15. विपक्षी द्वारा एम उटल्यू - 1 धनसिंह मुडिया, महायक 

द्वितीय कारण यह दर्शाया गया है कि विपक्षी संस्थान में 
प्रशानिक अधिकारी, जावर माइन्स को प्रस्तुत किया गय । 

कार्य करते हा स्वयं उसके जले हुए हाथ पर चोट पाई 
है जिमने विपक्षी संस्थान द्वारा प्रचलित पत्रों व मिक 

थी जिसके इलाज के लिए वह अजमेर तथा इसके पश्चात् 
द्वारा दिये गये पत्रो को ही प्रमाणित किया है । वह एक जयपुर प्रा गया था । उसके द्वारा अपने इस कथन के 
औपचारिक माक्षी है । एम० इब्ल्य - 2 नरेन्द्र कौल , वरिष्ठ 

समर्थन में चिकिमीय प्रमाण -पत्र प्रदर्श डब्ल्यू - 1 प्रस्तुत किया 
प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनकी माक्ष्य है कि घरेलु जाँच 

गया है जो टी० एम० केसवानी क्लीनिक , जयपुर द्वारा जा 
प्रार्थी के विरुद्ध की गई थी जिसमें अारोप प्रमाणित होना 

किया गया है , जिसके अनमार प्रार्थी दिनाँक 22- 6-84 से 
पाया गया था । दोपारोप पत्र प्रदर्श एम - 5 का भी उसने 

22- 7- 84 तक इस क्लीनिक के चिकित्साधीन रहा । किन्तु 
प्रमाणित किया है । वह भी एक औपचारिक माक्षी है 

हम सम्बन्ध में प्रार्थी को विपक्षी संस्थान द्वारा राजकीय 
क्योंकि जमा कि पूर्व लग्न किया जा चुका है कि घरेल 

चिकित्सालय का प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया 
जाँच का अभिलेख ही विपक्षी संस्थान द्वारा प्रस्तुत नही 

था लथा इस सम्बन्ध में पत्र प्रदर्श एम - 4 दिनाँक 5- 10- 84 
किया गया है । 

भी प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थी द्वार! अपने इम चिकित्सा 

के सम्बन्ध में किसी राजकीय चिकित्सालय का प्रमाण -पत्र 
16. कम इव्ल्यू - 3 हुकम चन्द जैन , अभियन्त! , जावर प्रस्तुत नहीं किया जा सका है । अतः उसका कथन अविश्वस 
माइन्म व राम मुल्य - 1 डॉ० राकेश चन्द्र एरले , वरिष्ठ नीय बन जाता है तथा राजकीय चिकित्सालय के प्रमाण 
चिकित्मा अधिकारी है , जिनकी मश्य महत्वपूर्ण है । हकम पन्न के अभाव में यह अनुप्टिन भी रहा है । प्रार्थी द्वारा 
चन्द जैन का कथन है कि श्रमिक उसके विभाग में कार्य एक चिकित्सीय प्रमाण -पत्र मरकारी चिकित्सालय जवाहरलाल 
करता था जो पूर्व गुचना व अनमति के 22- 15 - 8 से 

नहरू चिकित्सालय , अजमेर की फोटोस्टेट प्रतिलिपि प्रदर्श 
अनुपस्थित रहा । हमी भाँति डॉ० एण्इल का कथन है कि 

इटल्य --12 प्रस्तुत की गई है । किन्तु इसके अनुसार बह 
श्रमिक का हाथ जलने के उपरान्त उसे उदयपुर राजकीय किम दिनांक मे किम दिनॉक तक इम चिकित्सालय में भर्ती 
चिकित्सालय में भिजवाया गय! था वह अप्रैल , 1981 में 

रहा यह सपाट नहीं हो पाया है । क्योंकि मम्वन्धित दिनांक 
जाबर माइन्म में इलाज हतु नहीं प्रायः नधा जून 1981 

अपठ्य है । अपने पक्ष समर्थन में कोई चिकित्सीय साश्य भी 
में वह कार्य करने के लिए स्वस्थ था । 

श्रमिक प्रस्तुत नही कर मका है और ही इस चिकित्मीय 

प्रमाण- पत्र में उसके कथन की पुष्टि हुई है । अतः दिनांक 
___ 17. दोनों पक्षा के मध्य पह माग स्थिति है कि प्रार्थी 
का नियक्ति दिनॉक 12- 15 - 75 को विपक्षी गम्यान में हुई , 22-(7-8 । में अपनी ड्यूटी गे अनुपस्थित रहने का कोई 
उसकी पत्नी का निधन दिनांक 20 - 1 - 84 का हु । तथा उचित कारण प्रार्थी नहीं दर्गा सका है । यह तथ्य निविवाद 
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रहा है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 22 - 6- 84 में अनुपस्थित 

1. 1989 लाल ०एन० (II ) (कर्नाटक ) पेज 938 
रहने के पूर्व न तो कोई प्रार्थना -पत्र अवकाश स्वीकृति हेतु 
सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा 

2 . 1994ल आई०सी० (गजगत ) पृष्ठ 56 1 
न ही कोई अनुमति इस सम्बन्ध में प्राप्त की गई थी । 

3. 1993 (II ) एलएल०एन० ( कलकत्ता ) पृष्ठ 
अत : अनुमति के बिना अनुपस्थित रहने का प्रारोप प्रार्थी 
के विरुद्ध प्रमाणित होता है । इस सम्बन्ध में उसकी माध्य 

4. 1982 एल०आई०सी० ( कर्नाटक ) पृष्ठ 113 
भी महत्वपूर्ण है । अपने प्रति -परीक्षण में उसने यह स्वीकार 
किया है कि दिनांक 8- 6- 84 को कम्पनी के डॉक्टर राकेश 

20. और अन्त में , शेष विचार बिन्दु यह रह जाता है 
चन्द्र एण्डले ने काम करने के लिए उसे फिट घोपित कर 

कि प्रार्थी के विरुद्ध दण्डादेश किम दिनांक में प्रभावशील 
दिया था तथा उसने विमांक 8- 6-84 से 21 - 6- 84 तक 

हो ? 
काम किया । उसकी स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि वह 22- 6-81 

21. विज्ञान प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा अपने पक्ष ममर्थन 
के पश्चात् कार्य पर नहीं पाया तथा उसने छुट्टी का कोई में 1995 एलाल ( गुजरात ) 960 दृष्टान्त को प्रस्तुत 
प्रार्थना-पत्र भी नहीं दिया । उसने यह भी स्पष्ट किया है किया गया है जिसके अन्तर्गत ( रिलेशन बैंक ) के मन के 
कि उसकी अनुपस्थिति का कारण उसके हाथ की चोट थी आधार पर यह अवधारित किया गया है कि श्रमिक को 
तथा इसके अतिरिक्त और कोई बीमारी नहीं थी । हम घरेल जांच किये बिना सेवा-मुक्त करने पर यदि नियोजक 
परिवेश में श्रमिक की दिनांक 22- 6- 84 से अनुपस्थिति का द्वारा सेवा- क्ति आदेश का औचित्य अधिकरण के समक्ष 
कोई उचित कारण नहीं दर्शाया गया है तथा उसके विरुद्ध 

माक्ष्य प्रस्तुत कर प्रमाणित कर दिया जाता है व अधिकरण 
आरोपित यह दुराचरण अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के 

द्वारा दुराचरण का दोषी श्रमिक को मानने पर एवं उनके 
आधार पर प्रमाणित होता है । 

मेवा- मक्ति आदेश को संधारित करने पर मेवा- क्ति पंचाट 

की दिनांक में ही प्रभावशील होगी तथा नियोज क को श्रमिक 
18. विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा यह संकथन किया की मेवा- क्ति आदेश की दिनांक से पंचाट को दिनांक तक 
गया है कि प्रार्थी को दिया गया दण्ड दुराचरण की प्रकृति 

का पूर्ण वेतन व अन्य परिलाभ प्रदान करने होंगे । इस 
को देखते हुए अधिक कठोर है तथा दर्शाए गये तथ्यों को 

विनिर्णय के अनुसार ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय 
देखते हुए कि उसकी पत्नी का निधन हो गया है व उसके । रा 1994 ( 1 ) एल०एल०एन० ( राजस्थान ) पेज 254 
परिजनों द्वारा उसको पीडित किया गया है, मानवीय प्राधार 

के अन्तर्गत सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है । माननीय 
पर उसके दण्ड में कमी की जाये । 

मर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी 1990 एन०आई०सी० (सर्वोच्च 
न्या० ) 1892 में यह मिसान्त मुनिश्चित किया गया हैं । 

इसके आधार पर विधान प्रतिनिधि प्राय का तर्क है कि 
19. ऊपरी विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि 

श्रमिक के सेवा मुक्ति आदेश से अधिकरण के पंचाट को 
प्रार्थी की कृति से अनुपस्थिति का कोई उचित कारण नहीं 

दिनांक तक पूर्व का वेतन लाभ श्रमिक को दिलाया जाये । 
दर्शाया गया है और न ही कोई ऐसी विवशता दर्शाई गई 

इसका विरोध प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा किया जाकर मूल 
है जो उसके नियंत्रण में नहीं हो । इसके विपरीत अपनी 

आधार यह दर्शाया गया है कि स्व श्रमिक ने अपना विवाद 
पत्नी के निधन के पश्चात जैसे ही वह अपनी ड्यूटी पर 

समझौता अधिकारी के समक्ष विलम्म में उठाया था तथा 
उपस्थित हुआ उसे विपक्षी संस्थान द्वारा कार्य पर ले लिया 

उन्होंने अपने पक्ष समर्थन में 1995 साली मेन्टरी तक 
गया तथा कुछ दिनों कार्य करने के पश्चात् वह स्वयं अपनी 

किया है कि विपक्षी संस्थान द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जांच 
ड्यूटी से अनुपस्थित रहा जिसकी उसके द्वारा पूर्व अनुमति 

की गई थी व उसका दुराचरण सिद्ध होना माना गया था 
तक प्राप्त नहीं की गई । उसके द्वारा अनुपस्थिति का जो 

इसलिए वह पूर्व वेतन लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं 
कारण दर्शाया गया है वह भी उचित होना नहीं माना 

है । संदर्मित दृष्टान्त के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय 
गया है । इसके साथ ही यह तथ्य भी विचारणीय है कि 

द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि उनके मन में विपक्षी 
सेवा - मुक्ति आदेण के अनुसार प्राथी को पूर्व दुराचरण के 

संस्थान द्वारा की गई जांच में जुट ऐसी कई सारवान अथवा 
कारण परिनिन्दा का दण्ड भी दिया गया है । इस तथ्य को 

आधारभूत नहीं है जो उसे शून्य बनाती हो । जिन बेटियों 
प्रार्थी ने अपने प्रति-परीक्षण में स्वीकार भी किया है । यह 

के आधार पर घरेलू जांच को शुद्ध होना नहीं माना गया 
मान्य स्थिति है कि परिनिन्दा के विरुद्ध उसने कोई अपील 

था , वे प्रकरण के तल को नहीं छुते हैं और यह निर्धारित 
फाइल नहीं की थी । अतः प्रार्थी के आचरण को दष्टिगत 

करना सम्भव नहीं है कि वह जांच प्रभावहीन थी । 
रखते हुए समीक्ष्य आदेश में दण्ड के प्रश्न पर हस्तक्षेप 
किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है । विज्ञान प्रतिनिधि प्रार्थी 

22. किन्तु विचाराधीन प्रकरण में नियोजक द्वारा जो 
द्वारा अपने पक्ष समर्थन में इस बिन्दु पर निम्न न्यायिक जांच की गई थी , उसका मूल अभिलेख ही अधिकरण के 
दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं किन्तु उनके तथ्य इम प्रकरण समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका है जिससे कि यह स्वीकार 
के तथ्यों के समरूप नहीं होने के कारण उनसे विधान प्रति किया जा सके कि संस्थान द्वारा घरेलू जांच प्रार्थी के विरुद्ध 
निधि के तर्क का मण्डन नहीं हो सका है : - - 

की गई हो । ऐसी अवस्था में विज्ञान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा 


- - - 


- - - - - 


- -- - 


- - 


गया 
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मंद विनिर्णय के सिद्धान्त श्म प्रकरण पर प्रभावी नहीं 

New Delhi, the 7th April, 1997 
होते हैं , जबकि विद्वान प्रातनिधि अमिक दाग स्तुत कि 

S. O . 1199. — In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
गये न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य इस प्रकरण के एक समान हैं । hereby publihscs the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 

as shown in the Annexure in the industrial dispute between 
23 द्वितीय विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या 

the employers in relation tollie management of M / s . Rajil 
प्राथी द्वारा अपना विवाद उठाने में विनम्ब किया गया 

sthan State Mineral Development Corp. Ltd ., and their 
workman , which was received by the Centrai Governmcnt 

on 7 - 4 - 97 . 
24. विधान प्रतिनिधि विपक्षी का तर्क है कि दिनांक 

INo, L - 29012 / 43 / 86 - D . III( B )] 
10- 6- 87 को श्रमिक द्वारा यह विवाद ममझाता आंधकारी 

__ B. M. DAVID, Desk Officer 

अनुवन्ध 
के समक्ष उठाया गया । इसके विपरीत विद्वान प्रतिनिधि 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
प्रार्थी का तर्क है कि श्रमिक ने इस सम्बन्ध में अपना 
आवेदन -पत्र प्रदर्स ड - 9 मयान के वरिष्ठ प्रबन्धक के 

केस न० सी०आई०टी० 70/ 1987 
गमक्ष दिनांक 9- 2- 85 को हो प्रस्तुत कर दिया था । इस रेफरैस : केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का श्रादेण 
तथ्य को पुट प्रदर्ग इम्य -- 9 में होती है जो कि श्रमिक 

ऋ० एल - 2960 1 2/ 43/ 86--- डी . III ( बी० ) दिनांक 
द्वारा प्रस्तुत किये गये एक आवेदन - पत्र है जो उसने विपक्षी 

27- 8- 87 
संस्थान के वरिष्ठ प्रबन्धक के ममक्ष प्रस्तुत किया । अतः 
यह तथ्य स्वीकार नहीं किया जा सकता कि श्रमिक अपने 

श्री खमाजमान खा पुत्र श्री खान जमान खा , धनेश्वर 
विवाद को उठाने में उदासीन रहा हो । यह भी स्वाभाविक 

मन्दिर के पीछे , हंगरपुर । 
है कि उसके द्वारा नियोजक को आवेदन -पत्र देने के पश्चात् 

- - प्रार्थी 
व उमके निष्पादन के बाद ही विवाद को अन्यत्र उठाया 

बनाम 
जायेगा । 

प्रबन्ध निदेशक , राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम , 

उद्योग निगम , तिलक मार्ग , जयपुर । 
25. उक्त आंकलन के आधार पर इस विवाद का 

-~ - अप्रार्थी 
अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि विपक्षी नियोजक 
को आदेश दिनांकित 2/ 3- 2- 95 ( केन्द्र सरकार द्वारा अंकित 

उपस्थित 
दिनांक 5- 2-85) , जिसके द्वारा प्रार्थी श्रमिक घनश्याम मिह 

पीठासीन अधिकारी : श्री अर० मी० शर्मा, पार०एचजे०एम० 
को सेवामुक्त किया गया है , न्यायोचित व वैध है तथा दण्ड 

प्रार्थी की ओर से : श्री जे० एल० शाह 
के बिन्दु पर इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है । 

अप्रार्थी की ओर से : श्री प्रार० के० काला 
तथापि संदभित विनिर्णयों के प्रकाश में पार्थी श्रमिक सेवा 

दिनांक अवार्ड : 8 - 1- 1997 
मुक्ति की दिनांक 2/ 3- 2- 85 में पंचाट पारित करने की 
दिनांक तक अपना एवं वेतन मय अन्य उपलब्धियों सहित 

अवार्ड 
प्राप्त करने का पात्र है । 

केन्द्र सरकार द्वार । यह विवाद अधिनिर्णय हेतु इस अधिकरण 

को मंप्रेषित करने पर दिनांक 9- 8- 87 को यह प्राप्त हुआ । 
___ 26. पंचाट की प्रति केन्द्र सरकार को नियमानुसार विवाद निम्न प्रकार से है : 
प्रकाशनार्थ भोजी जाये । 

___ " क्या राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि , 
आर० मी० शर्मा, न्यायाधीश 

जयपुर द्वारा राजस्थान फ्लोस्पार परियोजना , मण्एल की 
पाल , झंगरपुर में तैनात ड्राइवर श्री खमाजमान खां 

पन्न श्री वान जमान मां की सेवाएं 5 - 7- 82 में समाप्त 
नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1997 

किया जाना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्म 
का०मा० 1199. -. - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

कार किम अनुतोष का हकदार है ? " । 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 

2. प्रार्थी द्वारा वाद विवरण के अन्तर्गत यह अंकिन 
सरकार राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि . के 

किया गया है कि दिनाक 4- 4 - 70 को राजस्थान फ्लोस्फार 
प्रबन्धतन्त्र के सम्बन नियोजको और उनके कर्मकारी के बीच 

मण्डल की पाल डूंगरपुर में वाहन चालक के पद पर नियक्ति 
अनबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , 

हई तथा उक्न मण्डल में मेंव ! रत कर्मकारों ने एक श्रमिक 
जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 

संगठन फ्लोराईट माइन्स मजदूर संघ , माण्डल को पाल 
को 7- 4- 97 को प्राप्त हुअा था । 

( जिम एतद्पश्चात् संघ के नाम में सम्बोधित किया जायेगा ) 
[ मं एल - 290 12/ 13/ 86 - डी --III ( बी )] का गटन किय ? व इम संघ का प्रार्थी को महामंत्री बनाया । 

बी० एम० डेविड, डेस्क अधिकारी संघ द्वारा अपनी मार्ग प्रतिष्ठान के समक्ष प्रस्तुत की गई 


2450 THE GAZETTE OF INDIA : MAY 3 . 1997 / VAISAKHA 13, 191 ) | PART II - SEC. 3 ( ii )] 

- - - - - - 

- - - - - - - - - 
और हड़ताल का नोटिम भी दिया गया , जिस पर दोनों अपनी ड्यूटी नही सम्भाली और न ही कोई कार्य किया । 
पक्षों के बीच समझौता हो गया । संघ के पदाधिकारियों को दिनांक 1- 1- 80 में निरन्तर अपनी इयटी से अनुपस्थित रहने 
एक छुट थी कि वे अन्य स्थानों पर संगठन कायम करने 

के कारण उसका लियन समाप्त हो गया और उसकी सेवा 
जायें तो स्थानीय अधिकारियों को मौखिक अथवा लिखित 

समाप्त हुई । उमने प्राधिकारी वेतन भुगतान , उदयपुर के 
सूचना दे द और चले जाये । प्रार्थी भी संघ के कार्यों के 

ममक्ष सितम्बर, 1981 से अगस्त , 1982 नक तथा मितम्बर 
लिए बाहर जाता था जिसकी हाजिरी रजिस्टर में लगाई 

1982 में अगस्त , 1983 तक वतन प्राप्त करने के दो 
जाती थी या वह स्वयं हस्ताक्षर करता था । मन् 1979 बाद दायर किये थे, किन्तु उसे अनपस्थित मानने हा ये 
में विपक्षी प्रतिष्ठान का नाम बदल दिया गया व वर्तमान वाद खारिज कर दिये गये जिसके विरुद्ध उमने कोई अमीन 
नाम रखा गया । किन्तु नियोजक व श्रमिक संघ की सेवा प्रस्तुत नहीं की । अत : यह प्रादेश अन्तिम हो चुका है । 
शों में कोई परिवर्तन नहीं अःया । प्रार्थी ने वाद विवरण प्रार्थी ने समर्माता अधिकारी के समक्ष विवाद अन्यन्न देरी 
के पदों में विभिन्न दिनांकों का लेख करते हए यह दर्शाया से उठाया है , जिसके कारण यह चलने योग्य नहीं है । 
है कि उसने उन दिनांकों पर विपक्षी के समक्ष प्रावेदन -पत्र विवाद कमियों से ग्रमित होने के कारण इसे अब उठाये 
अवकाश हेतु प्रस्तुत किया तथा प्रार्थी को विपक्षी के पन्न जाने की इजाजत दे । न्यायानुकूल नहीं है । प्रार्थी को सेव । 
दिनांक 9- 8- 89 के द्वारा मुचित किया गया कि उसकी मे पथक नहीं किया गया था वरन उसके द्वारा ही मेवा 
छुट्टियां शेष नहीं हैं तथा यह अपनी ड्यूटी पर उपस्थित त्याग देने के कारण उसके स्वयं के आचरण में उमका लियन 
हो जाये अथवा उसका नाम प्रतिष्ठान की सेवा मे काट समाप्त होने में उसकी मेवाएं समाप्त हुई । अतः उसे एक 
दिया जायेगा । अतः दिनांक 27-12- 80 को वह अपनी 

माह का नोटिम व वेतन दने का प्रश्न ही नहीं उठना । 
ड्यूटी पर उपस्थित हुआ । जब उसने अपने वेतन की मांग 

इस कारण अधिनियम की धारा 25 लाग नहीं होती है । 
की तो उसे कहा गया कि उमकी सेवाएं ममाप्त कर दी गई 

विपक्षी द्वार! यह भी लेख किया गया है कि यह रैफरम 
हैं जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 25- 8- 82 को विपक्षी को एक 

विधिमंगत नहीं है । अतः उसे निरस्त करने की प्रार्थना 
पत्र लिखा जो दिनांक 27- 8 -82 को विपक्षी को प्राप्त हो 

की गई है । 
गया किन्तु विपक्षी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया । प्रार्थी 
अपने वेतन प्राप्ति के लिए विपक्षी को निवेदन करता रहा 

___ 4. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में उसका स्वय का शपथ 
तथा विपक्षी ने प्रार्थी को मेवा से पृथक करने का आदेश 

पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा 
दिनांक 25- 8-82 को प्रार्थी द्वारा मांगे जाने के बावजूद 

प्रति-परीक्षण किया गया । विपक्षी की ओर से श्री पार 
नहीं दिया । दिनांक 16- 4- 86 को प्रार्थी ने समझौता 

के० दीक्षित , उप प्रबन्धक ( कार्मिक एवं प्रशासन ) का शपथ 
अधिकारी, कोटा के समक्ष श्रम विवाद प्रस्तुत किया । प्रार्थी 

पन्न प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा प्रति 
को सेवा से पृथक करने से पूर्व विपक्षी ने न तो एक माह 

परीक्षण किया गया । 
का नोटिस दिया और न ही एक माह का वेतन दिया । 

5. दोनों पक्षों का मुना गया तथा अभिलेग्च का अव 
उसे छंटनी का मजायजा धारा 25 - एफ अधिनियम के 

लोकन किया गया । 
अन्तर्गत भी नहीं दिया गया । उमकी सेवाएं विपक्षी ने 

6. विद्धान प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा संचयन किया 
अचित , अवैध व न्याय के मार्वभौम प्राकृत नियमों के 

गया कि प्रार्थी संघ का श्रमिक महामंत्री बन गया था 
विपरीत जाकर समाप्त की है , अतः प्रार्थी ने यह याचना 

इसलिए विपक्षी प्रबन्धतंत्र द्वार। उसका शोषण करना 
की है कि उसे पुन : मेवा में लिया जाये जिम दिन में उसे 

प्रारंभ कर दिया गया तथा इस कारण श्रमिक को लम्बी 
सेवा से पृथक किया गया है तथा बकाया वेतन व अन्य 

ट्टियां लेनी पड़ी । वह प्रार्थी संघ के कार्य हेतु मन्याला गे 
लाभ दिलाये जाये । 

बाहर जाना था जिसकी छुट्टियां विपक्षी द्वारा दिनाक 3 1- 3- 80 
3. विपक्षी ने उत्तर वाद विवरण में यह लेख किया है 

तक मंजर की गई किन्तु 1- 1-80 में उसकी ड़ियां 
कि विपक्षी द्वारा प्रार्थी को कथित संघ बनाने के लिए कभी 

मंज़र नहीं की गई । ग्रादेश दिनांकः 5- 7- 82 के द्वारा 
अधिकृत नहीं किया गया था , न ही यह छूट गई दी थी कि 

दिनांक 1 - 4-80 से उसकी सेवः मक्त कर दिया गया 
यह संघ के कार्य हेतु मौखिक या लिखित सूचना मात्र जिसकी बोई सूचनः श्रमिक को नहीं दी गई । उसे सेवा 
देकर चला जाये तथा प्रार्थी को वर्ष 1980 में किसी भी मुक्त करने से पहले कोई विभागीय जाच भी नहीं की 
मान्यताप्राप्त सघ का पदाधिकारी नहीं रहा है । उसने गई है तथा धारा 25 - एफ अधिनियम की अनपालना 
दिनांक 11 - 3- 80 से 3 1- 3- 80 तक का उपाजित अवकाश नहीं की गई है ; अतः विहान प्रतिनिधि का तर्क है कि 
स्वीकृत किया गया था किन्तु दिनांक 1- 4- 80 से वह अनुप नैगि क न्याय के सिद्धांत की अनुपालना नहीं की गई है । 
स्थित हो गया और इसके पश्चात् उसने कोई अवकाश श्रमिक दिनांक 27- 12- 80 को अपनी इयूटी पर उपस्थित 
स्वीकृत नहीं करवाया । वह विशेष अवकाश प्राप्त करने का हया किन्तु विपक्षी ने न तो उसकी हाजिरी दर्ज की और 
भी अधिकारी नहीं है क्योंकि 1980 में बह किसी मान्यता न ही उसे काम पर लिया । जव प्राधिकारी वेतन अदायगी 
प्राप्त मघ का पदाधिकारी नहीं रहा । दिनांक 27- 12- 8 () अधिनियम के समय उमने वतन प्राप्ति का क्लेम प्रस्तुत 
को उसन केवल मान्न जानिग रिपोर्ट प्रस्तुत की थी परन्तु किया तब वहां विपक्षी ने अपने उत्तर में यह प्रकट 


[ भाग II - - 3 ( ii ) ] भारत का राजगत्र : मई 3, 1997/धेशाग्य 13, 1919 

2451 
- - - -- - - - - -- - - -- - -- - - 

-~-:-- - - ------- ---- --- - -- - - -- - - : --. .. 
किया कि श्रमिक की सेवा मक्त कर दिया गया है तथा दिनांक 1 - 4- 80 में नियोजन कार्यालय में कार्य नहीं किया 
मेवा मफ्ति अादेश नियोजक द्वारा वहां पर प्रस्तुत किन्तु दिनांक 1 - 4- 80 के बाद उसने कितनी ष्ट्रिया ली 
करने पर श्रमिक ने अपन । विवाद समझौता अधिकारी या उमे इयटी पर लेने के लिए मना किया गया , ये 
के समक्ष पेश किया । इन तर्कों के आधार पर विद्वान मभी सेवा संबंधित मामले है जो इस अधिनियम के 
प्रतिनिधि ने यह याचना की है कि श्रमिक को मेवा म तहत निर्णीत नहीं किये जा सकने । । इसी प्रकार 
समस्त बकाया लाभों महित पुर्ननियोजित किया जाये । । प्रादेश प्रदर्श एम - 6 के अंतर्गत श्रमिक द्वारा सितम्बर 
7 . इन तो का विरोध करते हा विद्वान प्रतिनिधि 

1982 में अगम्न 1983 तक के बकाया बेतन को दिलाये 
विपक्षी द्वारा मंकथन किया गया कि श्रमिक द्वारा विवाद 

जाने की प्रार्थना का विवेचन किया गया है तथा इसके 
लग भग 4 वर्षों के पश्चात उठाया गया है अतः इम 

अंतर्गत यह माना गया है कि श्रमिक दिनांक 1- 4- 80 
प्राधार पर उसका क्लेम अस्वीकार हो जाने योग्य है । 

से विपक्षी संस्थान में अनुपस्थित रहा । अतः इन निर्णयों 
उनका तर्क है कि श्रमिक ने वेतन प्राधिकारी के ममक्ष 

में यह प्रकट होता है कि प्राधिकारी द्वारा श्रमिक 
अपने बाद प्रस्तुत किये थे जिनका निर्णय प्रदर्श एम - 6 

को दिनांक 1- 4- 80 मे कार्य पर अनुपस्थित होन 
व एम - 7 है , जिनके अनुसार उसकी क्लेम अम्वीकार 

माना गया है, किन्तु अन्य बन्दुओं को मेवा संबंधी प्रकरण 
किया गया तथा उसे दिनांक 1 - 4- 80 में अपनी इयूटी 

होने के कारण सुनिश्चित नहीं किया गया है । दिनांत 
में अनुपस्थित होना माना गया है । श्रमिक को उपाबन्ध - 5 

1 - 4- 80 में विपक्षी कार्यालय में श्रमिक की अनुपस्थि 
पत्र के द्वार। यह सूचना दी गई कि वह अपनी म्युटी पर 

अविवादित रही है । वियाद केवल इम मोमानक है कि 
उपस्थित हो अन्यथा उसे सेवा मुक्त कर दिया जायेगा । 

नियोजक के कथनान्मार श्रमिक उपस्थित नहीं हमा 
किन्तु श्रमिक दर्शाये गये ममय में अपनी ड्यूटी पर 

जबकि श्रमिक की ओर से यह दर्शाये जाने का प्रयास 
उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसने कोई पत्राचार 

किया गया है कि श्रमिक नियोजक कार्यालय में उपस्थित 
दिनांक 19- 9-86 तक किया । पुनः लमे अपनी ड्यूटी पर हना किन्तु उस ड्यूटी पर नहीं किया गया । ये निर्णय 
उपस्थित होने के लिए कहा गया जिस पर वह कार्यालय 

इस प्रकरण पर किम प्रकार बाध्यकारी हैं , ऐमी कोई 
में पाया किन्तु उसने कोई काम नहीं किया और चला विधिक स्थिति विद्वान प्रतिनिधि नियोजक दर्गाने में 
गया तथा इगके पश्चात वह अनुपस्थित रहा । अनः श्रमिक 

विफल रहे हैं । अत : उमका निष्कर्ष इस प्रकार दिया 
ने उसको दिये गये अवसर का स्वयं परित्याग किया है । जाता है कि प्रदर्श एम - 6 व एम - 7 में सुनिश्चित किये 
हम कारण नैगिक न्याया के सिद्धांतों का कोई गये बिन्दु हम प्रकरण में संगत नहीं है तथा न ही 
उल्लंघन नही हश्रा है तया श्रमिक की सेवा मुक्ति इस प्रकारण पर प्रभावी होते हैं । 
छंटनी के रूप में नही मानी जा सकती । विद्वान प्रति 
निधि द्वारा यह तर्क भी किया गया है कि विपक्षी द्वारा 

11. द्वितीय विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि 
मिक के इस दुगचरण की कोई जांच नहीं की गई है 

क्या श्रमिक को नियोजक ने संस्थान में उपस्थित होने का 
किन्तु अभिलेग्य पर प्रस्तुत माक्ष्य के आधार पर उसके 

अवसर दिया किन्तु वह स्वयं उपस्थित नहीं हुमा । विद्वान 
दुराचरण को दर्शाया गया है । श्रमिक स्वयं असावधान 

प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा यह तर्क किया गया है कि श्रमिक 
रहा है अतः उसे पुननियोजित नहीं किया जा सकता । विद्वान 

को पत्र उपाबन्ध - 5 लिखा गया , किन्तु उसके पश्चात् भी वह 
प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा इन नर्को उत्तर में इनका 

उपस्थित नहीं हो । इसके विपरीत वाद विवरण के अन्तगत यह 
विरोध किया गया है । 

लेख किया गया है कि श्रमिक दिनांक 27 12- 80 को अपनी ड्यूटी 
8. मैने उक्त तों पर विचार 0 मनन किया तथा 

पर उपस्थित हया तथा उसने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट 
दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विनिर्णयों का मावधानीपूर्वक 

विपक्षी के समक्ष प्रस्तुत की । वाद विवरण की चरण सं 21 
परिशोधन किया । 

में श्रमिक ने यह भी लेख किया है कि जब उसने अपने बेतन 
9. मर्यप्रथम दम बिन्दु का विवेचन किया जाना की मांग की तो उसे बतलाया गया कि उमको सेवाएं समाप्त 
ममीचीन होगा कि श्रमिक द्वार। प्राधिकारी, वेतन अदायम कर दी गई हैं जिस पर उसने दिनांक 25 - 7-82 को विपक्षी 
अधिनियम के समक्ष वेतन प्राप्ति के संबंध में जो वाद को एक पत्र लिखा जो दिनांक 27- 8-82 को उसे प्राप्त हो 
प्रस्तुत किये गये व जिनका अवधारण श्रमिक के विरुद्ध गया तथा उसने अपने पत्र में यह लेख किया था कि यदि 
किये गये , उनसे इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दुओं पर उसकी मेवाएं समाप्त कर दी गई हैं तो उक्त प्रादेश की प्रति 
क्या प्रभाव पड़ता है ? 

उसे उपलब्ध कराई जाये । किन्तु उसे इस पत्र का कोई उत्तर 
10. प्रादेश प्रदर्श एम - 7 प्राधिकारी , वेतन अदायगी 

नहीं दिया गया । वाद विवरण के उत्तर में इस तथ्य को 
अधिनियम उदयपुर का है जिसके द्वारा श्रमिक को 

विपक्षी ने भी स्वीकार किया है कि दिनांक 27-12- 80 को 
माह सितम्बर , 1981 में माह अगस्त 1982 तक के 

श्रमिक ने उपस्थित होने की रिपोर्ट की थी । किन्तु नियोजक 
वेतन प्रदान करने के बिन्दु पर विचार किया गया है । 

का यह अभिवचन है कि श्रमिक ने अपनी ड्यूटी नहीं संभाली 
इम निर्णय में यह अवधारित किया गया है कि श्रमिक ने 

और न ही उपस्थित रजिस्टर में अपनी उपस्थिति और नथा 
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न ही कोई कार्य किया । अत : उमने स्वेच्छापूर्वक अपनी ड्यूटी माक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी है तथापि इस 
से अनुपस्थित होना माना जायेगा तथा इस आधार पर उसका संबंध में विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी के नर्क है कि श्रमिक के 
धारणाधिकार समाप्त हो जाता है । 

स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित होने पर उसके विरुद्ध जांच करने की 

आवश्यकता नहीं थी तथा अभिलेख पर उपलब्ध माध्य 
12. विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा इम बिन्दु पर 1967 

के आधार पर दगचरण का प्रमाणित होना माना जा 
( 1 ) एल . एल . जे . ( भा सर्वोच्च न्या ) 883 व 1990 ( TT ) 

सकता है । 
एल . एल . एन . ( भा इलाहाबाद उच्च न्या ) 948 विनिर्णयों 
को प्रस्तुत किया गया है । प्रथम विनिर्णय के सथ्य इस प्रकार 
है कि विभाग के स्थान प्रादेश के अनुसार यह दशा निश्चित 

14. विद्वान प्रतिनिधि नियोजक द्वारा अपने पक्ष नमर्थन 
की गई है कि यदि श्रमिक द्वारा उसकी नियक्ति होने पर 

में 1995 ( 1 ) एल . एल . जे . ( मा , पंजाब व हरियाणा 
8 दिवस में अपना पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है तब इम 

उच्च न्या . ) 13 न्यायिक दृष्टान्त को प्रस्तुत किया गया 
अवधि की ममाप्ति पर उसका धारणाधिकार समाप्त होना 

जिसके तथ्य इस प्रकार है कि श्रमिक द्वारा बिना स्वीकृति 
माना जायेगा । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अव 

अवकाश पर चले जाने के कारण तथा लगभग दो वर्ष तक 
धारित किया गया है कि हम दशा की अनुपालना नहीं किये 

अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने पर उसकी छंटनी को 
जाने पर स्वतः ही श्रमिक की मेवा मुक्ति होना माना 

जाना माना जायेगा व ऐसी छंटनी में पूर्व घरेलू जांच की 
जायेगा किन्तु विचाराधीन प्रबरण में ऐसे स्थाई आदेण विभाग 

जाना प्राज्ञापक नहीं है । इसके विपरीत विज्ञान प्रतिनिधि 
द्वारा अपनाया जाना विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी नहीं 

श्रमिक द्वारा अपने तर्क के खण्डन में 1993 एल , एल , जे . 
दर्शा सके हैं तथा न ही ऐसी किसी दशा का लेख 

( मान , सर्वोच्च न्या . ) 696, 1993 ( 1 ) एल . एल . जे . 
श्रमिक के नियुक्ति आदेश प्रदर्श- 8 में अंकित होना इंगित 

( राज . ) 421 व 1996 ( 1 ) एल . एल . जे . ( राज . ) 
कर सके हैं । 1990 ( TT ) / एल एल . एन . 948 विनिर्णय के 

( खण्डपीठ ) 152 विनिर्णयों को प्रस्तुत किया गया है । प्रथम 
अंतर्गत श्रमिक स्वयं अपना कार्य छोड़कर चला गया 

विनिर्णय के अन्तर्गत अपीलार्थी को उसका प्रकरण स्पष्ट 
था जिसके प्राधार पर माननीय इलाहाबाद उच्च 

करने हेतु कोई अवसर नहीं दिया गया था तथा कोई घरेलू 
न्यायालय द्वारा यह माना गया कि उसकी सेवा मुक्ति 

जांच नहीं की गई थी । अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय 
स्वत : हो जाती है । किन्तु हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य 

द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि नगिक न्याय के 
निर्विवादित रहा है कि श्रमिक दिनांक 27-12- 80 को 

मिद्धान्तों का पठन विभाग के स्थाई आदेशों के अनुरूप किया 
विपक्षी संस्थान में उपस्थित हुआ । श्रमिक ने यह कथन 

जाना चाहिये अन्यथा यह कार्यवाही पक्षपातपूर्ण , अन्यायपूर्ण 
किया है कि उसे ड्यूटी पर नहीं लिया गया जबकि नियो 

व अनुचित होगी जो अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान को 
जक का कथन है कि उसने कोई कार्य नहीं दिया । श्रमिक एक 

अतिक्रमणकारी होगी तथा इस प्रकार इसका पठन करने पर 
कर्मकार के रूप में नियोजक के आधीन है तथा उसके उपस्थित 

श्रमिक का मेया मक्ति प्रादेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों 
होने पर उसे काम दिया जाना नियोजक के नियंत्रणाधीन है । यदि 

के विपरीत होना माना जायेगा । 1993 ( 1 ) एल . एल , जे . 
नियोजक द्वारा उमे कार्य सौंपा गया तब उस आदेश की अनुपालना 

( राज . ) 421 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 
नहीं करने पर नियोजक द्वारा श्रमिक के विरुद्ध कार्यवाही 

यह अवधारित किया गया है कि श्रमिक को असनो ड्यूटी 
की जानी चाहिए थी । अथवा उमे कोई नोटिस दिया जाना 

स्थित होना एक दुगचरण है तथा श्रमिक को नियो 
चाहिए था किन्तु ऐसा कोई तथ्य नियोजक की ओर से 

जक द्वारा केवल मात्र यह नोटिम देना कि यदि वह प्रानो 
नहीं दर्शाया गया है जिसमे श्रमि क द्वारा दिया गया यह 

अनुपस्थिति स्पष्ट नहीं करता है तो उसका धारणाधिकार 
स्पष्टीकरण उचित होना प्रतीत होता है कि उमे नियो 

समाप्त कर दिया जायेगा, ऐसी कार्यवाही को नैसगिक न्याय 
जक द्वारा कोई कार्य नहीं दिया गया । अत . विद्वान 

के अनुरूप की गई जांच के समकक्ष नहीं माना जा सकता । 
प्रतिनिधि नियोजक का यह तर्क तथ्य विहीन व 

1996 ( 1 ) एल . एल . जे . ( राज . ) ( खण्डपीठ ) 152 वि 

निर्णय में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह दिशा निर्देश 
अपष्टित रहा है । 

दिये गये हैं कि कर्मकार को अपना प्रकरश स्पष्ट करने का 
13. विज्ञान प्रतिनिधि श्रमि क . द्वारा इस बिन्दु पर अवसर दिये बिना व घरेलु जांच किये विना उसको सवा 
अधिक बल दिया गया है कि नियोजक ने श्रमिक के समाप्ति को प्रादेश अवैध है तथा ऐमा करना नैसगिक न्याय 
विरूद्ध कोई विभागीय जांच नहीं की और न ही श्रमिक के सिद्धान्त का उल्लंबन है । विद्वान प्रतिनिधि , मंदभित उक्त 
के दुराधरण को अधिकरण के समक्ष प्रमाणित करने हेतु न्याय निर्णयों के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के समरूप 
नियोजक ने साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी । है जिनसे विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक के तर्क का खण्डन हमा 
यद्यपि ये दोनों तथ्य ही निर्विवादित रहे हैं कि श्रमिक है । हस्तगत प्रकरश में भी विपक्षो द्वारा श्रमिक को यह 
को अनुपस्थित के दुराचरण को विभागीय जांच के द्वारा नोटिस दिया जाना दर्शाया गया है कि वह दर्शाई गई अवधि 
सुनिश्चित नहीं किया गया है और न ही इस दुराधरण में उपस्थित हो अन्यथा उसकी मेधा ममाप्त कर दी जायेगी । 
को अधिकरण में प्रमाणित करवाने हेतु नियोजक ने 

इसी भांति श्रमिक . के विरुद्ध कोई घरेलू जांच नहीं की गई 


मे अना 
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है । अत : एमी परिस्थितियों में श्रमिक को सेवा मुक्ति नै 

प्रकरणों में श्रमिक द्वारा विवाद लगभग 5 वर्ष पत्रात उटाया 
मगिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है तथा ऐमा प्रादेश गया था जिनके आधार पर उन्हें कोई अनतोष स्त्री कार नहीं 
अवैध है । 

किया गया । 1959 ( II ) एल . एल . जे . 26 के अन्तर्गत 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रस्तावित किया गया 
15. मेंने विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी के हम तर्फ पर भी है कि यद्यपि अभिनिर्देशन फ़ाई न करने हेतु कोई परिसीमा 
विचार किया कि विपक्षी द्वारा श्रमिक के दुराचरण के संबंध 

निश्चित नहीं है किन्तु इने उचित मामा के अन्तर्गत संप्रेषित 
में जो माक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उस पर विचार किया जाना चाहिये । श्रमिक द्वारा पांच वर्षों तक अपना 
किया जाए । इस संबंध में विद्वान प्रनिनिधि श्रमिक ने 199.1 

विवाद मंधित अधिकारी के समक्ष नहीं उठाये जाने पर उमे 
( 1 ) एल . एल . जे . ( मान . दिल्ली उ . न्या . ) 662 अनुतोष अस्वीकार किया गया । 
दृष्टान्त को प्रस्तुत किया है जिसके तथ्य इस प्रकार हैं कि 
श्रम न्यायालय के समक्ष विवाद प्रग्नुन होने पर श्रम न्याया 

17. बार विवरण के अन्तर्गत अभि ने यह लेख किमा 
लय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि श्रमिक को ( "डिसचार्ज है कि उसने दिनाक 25 - 8- 82 को विासी संस्थान को एक 
किया जाना वस्तुतः उमका सेवा मुक्ति श्रादेश या इस आधार पत्र लिखा जिसमें उनकी सेवा समाप्ति के आदेश को प्रति 
पर श्रम न्यायालय द्वारा उमे सेवा में पूनः प्रतिष्ठित करने लिपि उने दिनाये जाने की प्रार्थना की गई क्योंकि श्रमिक 
का आदेश दिया गया । प्रबंधतंत्र द्वारा श्रम न्यायालय के के कयनानुसार जब उसने नियोजा से अपने वेतन की मांग 
समक्ष दुराचरण प्रमाणित करने की अनुमति प्राप्त नहीं की की ता उसे यह बताया गया कि उसको सेवाएं नमाप्न 
गई थी । अतः प्रबंधतंत्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के कर दी गई हैं । श्रमिक ने य : लेख किया है कि उसके 
समक्ष यह निवेदन नहीं किया जा सकता था कि उपके द्वारा इस पत्र का कोई उत्तर नियो ना द्वारा नहीं दिया गया 
दुराचरश श्रम न्यायालय के समक्ष प्रमाणित कर दिया गया जित पर वेतन अदायगी अधिनियम के अन्तर्गत उसने अपना 
है । इस मंदर्भित न्याय निर्णय के मदाय विचाराधीन प्रकरण मामला प्रस्तुत किया । उने सेवा से पथक करने का आदेश 
में भी नियोजक द्वारा श्रमिक के विरुद्ध दुग वरण को अधि नहीं भेजा गया तपा पाने पर दिनांक 25- 8- 82 के द्वारा 
करण में प्रमाणित करवाने हेतु कोई अनुमति प्राप्त नठों को 

सेवा मुक्ति आदेश की प्रति मागे जाने के पश्चात् भी जब 
गई है । नियोजक ने इस संबंध में यह प्राधार भो अपनाया 

उसे यह नहीं दी गई तब उसके द्वारा दिनांक 16- 9- 8G 
है कि श्रमिक स्वतः अपना कार्य छोड़कर चला गया था 

को श्रम विवाद समझौता अधिकारी , कोटा के समक्ष प्रस्तुत 
अतः उसकी मेवा स्वतः ही समाप्त हो गई थो तया मेवा 

किया गया । अपने शपथ पत्र में उसने यह लेख किया है कि 
मक्ति आदेश प्रचलित करने को आवश्यकता भी नहीं थी । सेवा मुक्ति पादेश दिनांक 5- 7- 82 को प्रतिनिधि वेतन भुगतान 
जिमकी पर्व में विवेचना की जा च की है तथा नियोजक के इस 

के क्लेम में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ 
तर्क को अस्वीकार भी किया जा चका है । अतः इस बिन्दु 

उसे दी गई थी जिसकी फोटो प्रति उसने प्रस्तुत की है जो 
पर यह निष्कर्ष दिया जाता है कि नियोजक द्वारा श्रमिक के प्रदर्श इन्व्य - 4 है । 
दुगचरण को प्रमाणित करवाने हेतु न तो अधिकरण में 
कोई अनुमति प्राप्त की गई है और न ही श्रमिक को इस 

18 . विपक्षी नियोगक द्वारा उत्तर वाद विवरण के 
दुराचरण को स्पष्ट करने का कोई अचमर दिया गया तथा अन्तर्गत यह कहीं भी नहीं दर्शाया गया है कि श्रमिक की 
न ही कोई घरेल् जांच श्रमिक के विदु को गई । अतः सेवा समाप्ति का आदेश श्रमिक को प्रेषित किया गया अथवा 
श्रमिक की सेवा समाप्ति का प्रादेग वैध व नैनगिक न्याय उस कार्यालय में दिया गना । इस प्रकार इस बिन्दु पर 
के सिद्धान्तों के विपरीत है । 

नियोजक मौन रहा है । प्रदर्श डब्ल्यू - 1 श्रादेश , प्रदर्श डी - 1 

को फोटो स्टेट प्रतिलिपि होना दर्शाया गया है जो विपक्षी 
16. और अन्ततः विद्वान प्रतिनिधि नियोजक द्वारा द्वारा एक परिपत्र के रूप में जारी किया गया है । इम 
यह तर्क भी किया गया है कि लगभग 4 वर्षों के पश्चात आदेश की अन्तर्वस्तु इस प्रकार है कि " श्री के . जेड . खान 
श्रमिक ने दिनांक 6- 9- 86 को सममौता अधिकारी के समक्ष चालक का नाम विपक्षी संस्थान के रोल में काटा जाता है । 
यह विवाद उठाया है अतः उसका कम स्वीकार किये जाने अतः वह विपक्षी निगम की सेवा में नहीं है । " यह परिपत्र 
योग्य नहीं है । इ म बिन्दु पर विद्वान प्रतिनिधि ने 1959 सभी को मचनार्थ प्रेपित किया गया है । इसे प्रचलित करने 
( II ) एल . एल . जे . ( मा . सर्वोच्च न्या . ) 26 व 1996 की दिनांक 5- 7-82 है तथा इसे वेतन प्राधिकारी द्वारा 
लैव . प्राई . मी . ( मा . पंजाब व हरियाणा उच्च न्या . ) प्रदशत करने की दिनांक 5- 8- 83 हीना प्रतीत होता है । 
45 तथा 1994 एफ . एल . आर . ( मा . पंजाब व हरियाणा इस प्रकार यह प्रलेख 1983 में श्रमिक को प्राप्त होना इन 
उच्च न्या . ) 1006 दृष्टानों को प्रस्तुत किया गपा है । तथ्यों के आधार पर प्रकट हया है जिसके लगभग तीन वर्ग 
अतिम दण्टान्त के अन्तर्गत विवाद उठाते समय लगभग 10 पश्चात श्रमिक द्वारा विवाद श्रम अधिकारी के समक्ष उठाया 
वर्षों का विलम्ब हया था जिसके कारण कर्मकार की अम्पर्थना गया है । ऊपरी विधेचन के अनुसार यह अवधारित किया 
अस्वीकार की गई थी । थी परिमुखल इस प्रकरण के तथ्य गया है कि नियोजक द्वारा श्रमिक को अपने मामले का 
विचाराधीन प्रकरण के तथ्यों के समरूप नहीं है । अन्य दो स्पष्टीकरण करने हेतु कोई अवसर नहीं दिया गया और 
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. - . 
न ही उसके विरुद्ध दुराचरण के संबंध में कोई घरेल जांच 

बनाम 
की गई तथा न ही उसके दराचरण को न्यायाधिकरण में 

मैमर्म भगवान दाम , चन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी 
प्रमाणित करवाने हेतु कोई अनुमति प्राप्त की गई । इन तथ्यों 

प्रोपराईटर अमर नाथ चान्दना -बीकानेर । 
को दष्टिगत रखते हुए श्रमिक द्वारा विवाद उठाने में किये 

- - अप्रार्थो 
गये विलम्ब पर भी दष्टिपात किया जाना समीचीन होगा 
था ऐसी परिस्थितियों में उसे बकाया वेतन का 50 प्रतिशत 

उपस्थित 
ही दिलाया जाना न्याय हित में पर्याप्त होगा । 

पीठासीन अधिकारी । श्री आर. सी . शर्मा, पार सी . एच. जे . एम . 
प्रार्थो को ओर मे । 

श्री कृणाल रावत 
19. उक्त प्रांकलन के आधार पर संदभित अभिनिर्देशन 

अप्रार्थी की ओर में : कोई हाजिर नहीं ( एकपक्षीय ) 
इस प्रकार उस्तरित किया जाता है कि श्रमिक की खसरु 

दिनांक अवार्ड : 

122- 10- 1996 
जमान खान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थना स्वीकार किये जाने योग्य 
है तथा उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांकित 5- 7- 82 अपास्त 
किय जाने योग्य है । श्रमिक को विपक्षी संस्थान की सेवा में 

केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न विवाद इस अधिकरण को 
पुनियोजित किया जाता है । वह अपनी सेवा मुक्ति की अधिनिर्णय हेतु प्रेषित किय जाने पर यह दिनांक 25- 4 -90 
दिनोक से अपने बकाया वेतन व अन्य लाभों का 50 प्रतिशत 

को इस अधिकरण में प्राप्त हुया । 
ही प्राप्त करने का अधिकारी है । 
20. उक्त आशय का पंचाट पारित किया जाता है 

" Whether the demand of the Khadan Mazdoos Union , 

Bikaner on the management of M / s. Bhagwandas 
जो केन्द्रीय सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्ध प्रेषित 

and Co., Proprietor Shri Amarnath Chandna for 

reinstatement with back wages and other benefits ) 
किया जाये । 

of Shri Ghasi Khan, Supervisor is justified. If so , 
पार . मी . शर्मा, न्यायाधीश 

what relief is the workman entitled to ? " 


प्रवाई 


नई दिल्ली , 7 अप्रैल, 1997 


का , आ . 1200. --- औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनसरण में , केन्द्रीय 
सरकार मैसस भगवान दास , चन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी के 
प्रबन्धकतंत्र के संबन नियोजकों और उनके कमचारी के बीच 
अनबन्ध में निर्दिष्ट में प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण 
जयपुरके पवाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
7- 4- 97 को प्राप्त हुआ था । 

[ एल- 29012/ 27/ 90- आई. पार . ( विविध )] 

बी . एम . डेविड इक अधिकारी 


New Delhi, the 7th April , 1997 
S . O . 1200 . --In pursuance of Section ll of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
Jaipur as shown in the Annexure , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
M / s, Bhagwandas Chander Kumar and Co., and their work 
man, which was received by the Central Government on 
7 - 4 - 1997. 

[ No. L- 29012/ 27 / 90-IR ( Misc. ) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 

अनबन्ध 
केन्द्रीय प्रौधीगिक न्यायाधिकरण , 
केस नं सी . आई . टी . 27/ 1990 
रेफरसः केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश 

क्र० एल . 29012/ 27/ 90- आई . प्रार . विविध 
दिनांक 18 . 4 . 90 
सचिव, खदान मजदूर यनियन ( एटक ) कोलायत , 
बीकानेर । 

- -भार्थी 


2- सचिव, खदान मजदूर युनियन, मंक्षप में यनियन, द्वारा 
प्रस्तुत वाद के विवरण संक्षिप्त नथ्य इस प्रकार है कि उक्त 
यनियन पंजीवन संगठन है कि जो बीकानेर संभाग में विभिन्न खानों 
पर कार्य करने वाले श्रमिक का प्रतिनिधित्व करती है । विपक्षी 
मंगटन में कार्य करने वाले श्रमिक उनको नियन के मदम्य 
है । श्रमिक श्री घामी खान की नियक्ति दिनांक 1 - 9- 76 
में 300 रुपय प्रति माह पर वेतन पर सुपरवाईजर के पद 
पर री प्रोडक्टम प्लास्टर्स एण्ड फर्टीलाईजर्स बीकानेर में की 
गई थी , तब से वह निरन्तर कार्य करता आ रहा है । उसने 
वर्ष 1978 तक उक्त संस्थान में कार्य किया । यह संस्थान 
बीकानेर में प्लाट सं० 27 में कने पाउडर उत्पादन का कार्य 
करती थी । इसके पश्चात वर्ष 1979 में उसका स्थानावरण 
कम्पनी की खान कोलाया माईन्स प्रोनर से मैम डानाराम 
एंड सन्म की खान नार्थ कीटरी चाहना क्ले माईन्म में कर 
दिया गया जिसके मालिक अमरनाथ चादना व उगके परिबार 
के भागीदार सदस्य हैं । इसके पश्चात 3 . 6 . 88 को 
अनफेयर लेवर प्रैक्टिस के कारण उसे सेवा मुक्त कर दिया 
गया । उसने 240 दिन तक कार्य किया है । उसने व्यक्ति 
गत रूप से विपक्षी संस्थान मे सम्पर्क कर उसे कार्य पर लेने 
का निवेदन किया किन्तु कोई सुनवाई नहीं की गई । अत : 
यनियन ने विवाद ममझौता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया , 
किन्तु कोई रुचि समझौता वार्ता में नहीं दिखलाई जाने पर 
समसोता अधिकारी ने केन्द्रीय सरकार की विवाद प्रस्तुत किया । 
श्रमिक की सेवा मुक्ति के पश्चात विपक्षी संस्थान ने भारी 
संख्या मे नये श्रमिक को नियक्ति दी है जो कि प्रौद्योगिक 
विवाद अधिनियम , 1947 ( संक्षेप में अधिनियम ) की धाग 
25- जी व एच तथा नियम 77 का उल्लंघन है । श्रमिक को 
कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया तथा उसे मेत्रा मक्त करना 
अनचित व अवैध है तथा अनफेयर लेबर प्रक्टिस में आता है । 
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3 - विपक्षी संस्थान की ओर में अमरनाथ चादना योग्य है, तदनुसार इसे निरस्न किया जाता है । इस विवाद 
द्वारा अधिकरण के नोटिम के उत्तर में एक पत्र प्रस्तुत किया का एकपक्षाय अधिनिणय इसी रुप में किया जाता है । 
गया कि वह विपक्षी संस्थान का मालिक नही है तथा न ही 

8- पंचाट प्रकाशनार्थ नियामानुसार केन्द्र सरकार को 
उसकी इसमें कोई भागीदारी है । विपक्षी संथान के विरुद्ध 

भेजा जाये । 
एकपक्षीय कार्यवाही को जाकर दिनांक 15 . 2 . 93 को नो 
डिस्प्युट अवार्ड पारित किया गया । उक्त अवार्ड को अपास्त 

पार , सी शर्मा, न्यायाधीश 
करने हेतु यूनियन द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया 
जो स्वीकार किया जाकर दिनांक 25. 2 . 95 को डिम्प्यूट 

नई दिल्ली , 7 अप्रैल, 1997 
अवार्ड अपास्त किया गया । 

का . पा . 1201. - - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
1- प्रार्थो मंघ की ओर में श्रमिक घासीराम का शपथ 

( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
पन्न प्रस्तुत किया गया है । 

राजस्थान बैरिक्स लि ., उदयपुर के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध म निविष्ट 

प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक प्रधिकरण , जयपुर के पंचाट 
5 - प्रार्थी प्रतिनिधि को सुना गया पन्नावली का अब 

को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7 - 4- 97 को 
लोकन किया गया । 

प्राप्त हुआ था । 
6- श्रमिक घासी खान ने अपने शपथ पत्र में 

[ एल- 29012/ 22/ 93- आई . आर . ( विविध ) ] 
लेख किया है कि विपक्षी संस्थान में दिनांक 1- 9 -76 

बी . एम डेविड, डेस्क अधिकारी 
को सुपरबाईजर के पद पर बह कार्य करता था तथा विपक्षी 

New Delhi, the 7th April , 1997 
द्वारा रौं प्रोडक्ट्स प्लास्टर्स एन्ड फटीलाजस , बीकानेर में 

S. O . 1201. --.In pursuance of Section 17 of the Industrial 
नियक्ति की गई थी , जहां उसने वर्ष 1978 तक कार्य किया Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
तथा इसके तपपचाप व 1979 मे उमे कम्पनी की खान नार्थ 

Jaipur us shown in the Annexuro , in the industrial dispute 
से मैसर्स डालाराम एन्ड सन्स की खान नार्थ कोटरी, माईन्स 

between the employers in relation to tho management of 

Rajasthan Barrcaks Ltd . Udaipur and their workman , which 
थाईनाक्ले में स्थाना तरण पर भेज दिया गया जिसके मालिक was received by the Central Government on the 7 - 4 - 1997 . 
श्री अमरनाथ चांदना उसके परिवार के भागीदार सदस्य थे । 

ENo. L - 29012/ 22 / 93-IR ( Misc. ) ] 

___ B. M . DAVID, Desk Officer 
7- इस प्रकार श्रमिक ने अपने शपथ पत्र के उक्त 
भाग में यह प्रकट किया कि उसकी नियुक्ति विपक्षी संस्थान 

अनुबन्ध 
मैसस भगवान चन्द्र कुमार को कम्पनी द्वारा की गई तथा वर्ष 

केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
1979 में उसका स्थाना तरण मेसर्स डालाराम एंड सन्स द्वारा 

केम नं . सी . आई. टी . 4/ 1994 
संयालित खान में कर दिया गया जिसके स्वामी अमरचन्द 

रेफरेंस : केन्द्र सरकार , श्रम मन्त्रालय , नई दिल्ली की अधि . 
हैं । अमर चंद ने अपने पत्र में विपक्षी संस्थान से अपना कोई 

सूचना क्र . एल -29012/ 22/ 93- आई . आर . मिस 
संबंध होना अस्वीकार किया है । श्रमिक द्वारा पुन ; यह लेख 

दिनांक 1 - 3- 94 
किया गया है कि मैसर्स डालाराम एंड सन्स की खान में कार्य 
करने के पश्चात उसमे विपक्षी संस्थान में कार्य लिया जाता 

जनरल संवेदी, भारतीय माइन्स मिनरल्स मजदूर संघ उदयपुर । 
रहा तथा विपक्षी संस्थान द्वारा दिनांक 13 . 6 . 88 को उसने 
कोई कारण बताय बिना सेवा मुक्त कर दिया गया । उसने 
अपने शपथ पत्र में मंसस डालाराम एड सन्स की फर्म में 

बनाम 
स्थानान्तरण होने की दिनांक तथा मैसर्स डालाराम एड सन्स 

मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान बैरिक्स लि ., उदयपुर । 
के संस्थान के विपक्षी संस्थान में पुनः लोटने को दिनांक भी 

• अप्रार्थी 
प्रकट नहीं की है । क्या उसका स्थानान्तरण संस्थान विपक्षी द्वारा 

उपस्थिति : 
अन्य किसी संस्थान में किया जा सकता था , यह तथ्य 
भी उदघाटित नहीं किया गया है । नियुक्ति आदेश की प्रति 

पीठासीन अधिकारी : आर . सी . शर्मा, आर . एच . जे . एस . 

प्रार्थी की पोर मे : कोई हाजिर नहीं 
लिपि भी श्रमिक द्वारा यूनियन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई 

अप्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नही . 
है । अत : शपथ -पत्र में प्रर्याप्त व आवश्यक तथ्यों का 

दिनांक अवार्ड : 

__ 4- 9 -1976 
उद्घाटन नहीं किया गया है. जिसके आधार पर श्रमिक को 
अभ्यर्थना के औचित्य का अवधारण किया जा सके । प्रेमी 

अवार्ड 
अवस्था में श्रमिक अन्तोप के प्राप्त करने का पात्र नहीं है 

राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् पक्षकारों 
तथा यूनियन द्वारा प्रस्तुत याद विवरण अस्वीकार किय जाने को नियमानामर नोटिस जारी किये गये । यनियन को 27- 1 -96 


कार श्राम 


उमकी 


दी गई तक 


. प्रार्थी 
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2 . Munna Pandey, thc worker pleaded that he was 
को नोटिभ की तामील हो चुकी है किन्तु न तो प्रार्थी 

appointed in Norada Bagh Mie No. 8 of South Eastern 
स्वयं न ही यनियन का कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ, अभी 

Coulfields Limited on 25 - 10 - 82 on the post of General Maz 

door, Thereaftor he was transferred to Hirsinghpur Pali 
तक कोई क्लेम भी पेश नहीं किया गया है । ऐसा प्रतीत होता befol c Nationalisation . That mine was owned by one Juhilla 

Coal Co. ( P ) Ltd . 
है कि यनियन इस प्रकरण में रुचि नहीं रखती है अतः मामले 
में नो डिस्प्य ट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार 

3 . The workman pleaded that he was issucd il charge 

sheet dated 26 / 27- 10 - 91 alleying that he had l enched te 
को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे । 

house of one B , K , Sharnia , Engineer on 25 - 10 - 91 at 

about 1 . 30 p . m . and assauled him and injured his ears , 
पार. सी . शर्मा, न्यायाधीश neck and back . It is further alleged that when one Sudhir 

Paude Scnior Overseer ( Civil ) came to the gate for ollicial 
work hc was also badly assaulted by the worker and 
threatened him to kill. The charge -sheet was issued under 

clause 26 .18 of the Certificd Standing Order applicable to 
The faecit, 8 T, 1997 

the worker and the employer of South Eastern Coal Fields 

Limited , 
# 1 , 4 . 1202 - quv fagte afufauh , 1947 

4 . The workman pleaded that in a domestic inquiry which 
( 1947 87 14 ) # TETT 17 # Tu HP, 451 HTCTT was held against him he was not supplied with the copies 

of the statement, the preliminary report, FIR and other 
एस ई सी एल के प्रबन्ध तन्त्र के संबद्ध नियोजको और उनके 

relevant documents. It is a verred that the chilge shect 
कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में 

which was issued to him was not cle : r in terms. It is 

submitted that he was not allowed to represent through a 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण मम्बई न . 2 के पंचाट Co -worker or a legal representative . Under such circuns 

lances it is alleged that the domestic inquiry which was 
Fit qatfora fata Frantz FTC FT 3 -4 - 97 

held against the workman was against the Pijnciples of 

Natural Justice . 
प्राप्त हुआ था । 
[# . 09 -22012/ 335 /93- 9714 ( -11)] 

5 . The workman pleaded that the undings of the inquiry 
oflicer arc perverse and are not based on the evidence before 

him . It is alleged that the appeal which was filed by him 
at. 87 . ffar, ef afe # int 

against the order of disinissal was not properly heard . It 

is submitted that under sucli circumstances the order of 
New Delhi, the 8th April, 1997 

dismissal be set aside and he be reinstated in service in 

continuity alongwith back wiges. 
S .O . 1202 .- - In pursuence of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 6 . The management resisted the claim by the written 
hercby publishes the award of the Central Governacut statement Exhibit-5 . It is alleged that the domestic inquiry 
Tadustrial Tribunal, Mumbai No. 2 as shown in the Annexuro , which was held against the workmrn was its per the Principles 
in the industrial dispute between the cmployers in relation of Natural Justice and the findings of the inquiry officer are 
to the management of S . L . C . Ltd , and thcir workmen , which proper . It is further picaded that the worker is a dangerous 
was received by the Central Government on 3 - 4 - 1997 . 

person and the punishmorit which is awarded to hin is just 

and proper. It is submitted that if thc Tribunal comes 
[No. L - 22012 /335 / 93 -IR ( C -11) ] to the conclusion that the domestic inquiry which was held 

against the workman is against the principles of Natural 
B . M . DAVID , Desk Officer 

Justice the management may be given an opportunity to 
ANNEXURE 

substantiate its action . For all these reasons it is submitted 

that the workman is not entitled to any of thc relicfs . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL NO . 2 , MUMBAI 

7 . The workinan filed a rejoindler at Exhibit- 6 . He denied 

all the ocntentions taken by tlie management in the written 
PRESENT : 

statement and reiterated thc contention taken by him in the 

statement of claim . 
Shri S . B . Panse, Prosiding Officer. 
Reference No. CGIT-2/ 20 of 1994 

8 . The issues are framed at Exhibit - 28 . The first two 

issues are treated as preliminary issucs. The issues and 
Employers in relation tu the management of S .E . C . L . my findings there on are as follows : 

ISSUES 

FINDINGS 
AND 

1. Whether the domestic inquiry which was 
Their Workmen . 

Yes 

conducted against the workman wag 
APPEARANCE : 

against the Principles of Natural Justice ? 
For the Employer - S /Shri C . R . Singh and P , G , Godbole 

2 . Whether the findings of the inquiry officer Yes 
Representative . 

are perverse ? 
For the Workmen - Shri D , N . Tripathi, Representative. 

REASONS 
Mumbai, the 7th March , 1997 

2 . Munna Pandey ( Exhibit- 11 ) lead oral cvidence in 
AWARD PART I 

support of his claim , As ngainst that P . B . Singh ( Exhibit 

10 ) the inquiry officer filed his affidavi : iny way of exami 
The Governinent of India , Ministry of Labour by its nation - in - chief. He never presented himself for cross - exami 
Order No . L -22012 /335 / 93 - IR ( C - I ) dated 16 -2 -94 had nation . It is therefore Commissioner ( Exhibit-25 ) was 
referred to the following industrial dispute for adjudication : appointed to record his cross- examination on his place, 

This appointment was made due to the request of the worker 
" Whether the action if the gent, Sub Area Manaver, and the management. It appears that the Commissioner 

Birsinghpur Pail Sub -Area of Johilla Area of was not relieved by the management to carryout tho work . 
S . E . C . L in dismissing Shri Munna Pandey Sio Sufficient opportunity was given to the management to lead 
Durga Pandey , Geiteral Mazdoor w . c. f. 27- 1 - 93 evidence but they did not avail of the same. 
is local and justified ? If not, 

The result 
to wbut relief is that there is no cross - exumination of P . B . Singh because 
the workman is entitled to ?" 

of his non appearing before the court and the manage 


- 


- 


- - 
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ment not carrying for the relieving or the Commissioner 

The facolt, 8 A , 1997 
for recording the cross -examination . In other words there 
IS 110 oral evidence on behalf of the management . 

FT . 41 . 1203.-.- ntalfti fa972 afufa4h , 1947 
10 . The worker had produced document at Exhibit -7 and 

( 1947 7 14 ) 07 ART 179 AUT À 75017 
the manugement hud produced document at Exhibit- 10 and 
12. Thcy relied upon them . 

उडल्य सी एल के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 

कर्मकारों के बीच , अनबंध म निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
11. Munna Pandey ( Exhibit- 11) afimed that he was 
not supplied with the statement of witnesses who wero called केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , मम्बई नं . 2 के पंचाट 
to deposc in the domestic inquiry of whose statement Merc 
recorded in the preliminary inquiry . In his cross - examinit fit garfota pate at first to falT # 1 3- 4- 97 FT 
tion this fact is not denied . As this is so , it seriously 
prejudiced the defence of the worker und infact affected the 

प्राप्त हुआ था । 
inquiry . 

[ . 07-22012 / 140 / 95 -715TT ( 87- 11 ) ] 
12 . Pandey further stated that he is un - cducated and 

at. Q . afas , si afuatat 
have no technical knowledge of the prescribed rules of 
doniestic inquiry. The management supplied him with the 
order for appointment of inquiry officer which is in English 
( Exhibit- M 6 ) . He was also served with a notice for 

New Delhi, the 8th April , 1997 
Lppearance in the inquiry . Those were in English . He 
did not follow the same. Ho further stated that the inquiry S .O . 1203. — In pursuucne of Section 17 of the Industrial 
officer did not explain to him the proceedings but that Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
appcars to be a vague statement . 

hereby publishes the Award of the Central Government 

Industrial Tribunal, Mumbai No . 2 , as shown in the Annexurc , 
13 . Pandey affirmed that he was not allowed to represent 

in the industrial dispute between the cmployers in relation , 
by co -worker to assist in the inquiry . Infact it is normal 

10) the management of WC. Ltd . and their workman , which 
procedure that even if in the Dutice it is mentioncd that he 

was received by the Central Government on 3 - 4 - 97 . 
could rcpresent himself itlongwith the co -worker . On the 
first day of the hearing the inquiry officer is expected to ask 

(No. L -22012 /140 / 95- IR ( C - II )] 
the concerned delinquent whetier he is to be represented 

B . M . DAVID , Desk Officer 
by co -worker. Here that has not take place . Admittedly 
Pandey was not represented by co -worker. It is tied to 
submit that the charges which were levelled against him werc 

ANNEXURE ! 
of a serious nature and would not have allected him by 
not rcpresenting the co -worker. This argument is without 

BEFORE THE CENTRAL, GOVERNMENT INDUSTRIAL 
merit, The charges were major and tirc punishment which 

TRIBUNAL NO . 2 , MUMBAI 
was awarded to him is a economicul death for the worker. 
It can be further seen that the hign officers of the manage PRESENT : 
ment were the inquiry officer and the presenting oſlicer. It 
was rcally necessary for the inquiry officer to see that 

Shri S . B . PANSE , Presiding Officer 
the worker is represented loy co -worker or a legal practioncr 
as per his choice . He would have asked him to do so . On 

Reference No. CGIT 2 / 24 of 1995 
refusal he should have taken in writing from him that 
he wants to represent the case personally . Because of this 

Employery in relation to thc Management of W .C .L ., 
it is rightly submitted on behalf of the worker that tho 

Bellora Sub - Area . ! 
inquiry which was held against hun is against tho Principles 
of natural justice . 

AND 
14 . There is allegation that the charge is vaguc. After 
perusal of the charge I do not find any vagueness in the 

Their Workmcn 
sanie. No doubt some details are not therc . But that does 
not help the worker for coming to the conclusion that he 

APPEARANCE : 
did not understand what is the charyc against him . This 
is not a criminal trial. 

For the Employer , — Mr. P . G . Jahangirdar, Represen 

tutive . 
15 . The report of the inquiry officer is allcged to be 
submitted on the basis of the evidence before him . It con 

For the Workmen . — Mr. S . P . Singh , Representative , 
bę scen that there was nobody with the worker to defend 

Mumbai, dated 6th March , 1997 
his case . Naturally thc evidence which was before the 
inquiry officer cannot be said to be proper evidence . The 
result is that tho findings of the inquiry officer are not 

AWARD -PART- I 
proper and they are perverse . In the rosult I record my 
findings on the issues accordingly and pass the following 
order : 

The Government of India , Ministry of Labour by its 
Order No. L -22012 / 140 / 95 - IR ( C . II), dated 20 - 10 - 95 , had 

referred to the following Industrial Dispute for adjudication : 
ORDER 
The domestio inquiry which was held against the 

" Whether the action of the Sub Area Manager , W . C . L . 

Bellora Dist. Yecimal vide letter No, W . C . L . WAL 
workman was against the Principles of Natural 
Justice and the Sindi3s of the inquiry officer are 

SAM BSA Per 561 dated 22 - 3 - 94 in terminating the 
perverse . 

services of Sh , Lomeshi Waf Prasad Muroti Khartad , 
Ex-Dozer Operator, Bellora Open case Mines WCL 

is justified ? If not, to what relief the workman is 
The management is allowed to lend evidence to subs 

entitled ? " 
tantiate its action . 
The next date of hening is 11-4-67 . 

2 . Lomesh Maruti Kharlad the workman was a Dozer 

Operator at Bellora Open Cast Mino of Sub Area Ghugus 
Datçd : 7 -3 -1997 

of Wani Arcil of W .CI He resides 01 Redora which is 

abour 40 Kms. away from the mine . Ho used to travel 
S , B . PANSE , Presiding Officer daily to attend the work . He is a permanent worker. 


- 


-- - - - - 
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3 . The workman pleaded that on 14 - 10 -91 he was sick not inclined to accept this. It can be seen that it iy not a 
and had send a incdical certificate to the effect to the miror punishment which is awarded to the worker. The 
management which was issued by Dr. Barapatre of Ballar management had taken a serious view of the matler . There 
pur . Before taking treatment from that doctor he was lore it was necessary for it tu give , sufficient opportunity to 
laking treatment from the colliery dispensary but could thc worker to defend his casc. The requests which was 
not yet relief. He was verbally intormed by the Colliery made by the worker was just and proper . If really they 
doctor to take trcalment from outside. Medical rules had no mind 10 relieve Pillai they would have informed the 
also provide taking of such treatment. 

worker well in advance that he will not be relieved and he 

could take accessary steps us Rer his choice . In that case 
4 . The workman had taken treatment from different 

Pillai might have taken leave to defend his friend. But 
doctors for getting relief and had send medical certificates 

it appears that in normal course such permission is given 
to that effect to the management. When he was found 

and they were allowed to represent the delinquent. Heie 
incdically ſit hc reported to duty but he was not allowed 

it appears that nothing of that sort has taken place. On 
to join the seervice. He was ill between 14 - 10 -91 to 23 - 12 -93. 

the date of the inquiry thic worker was given five minutes 

time to bring his representative. This time is ridiculous. 
5 . The workman averred that a charge- sheet was issuai 

lu such an inquiry nobody is expected to come with a dofence 

Tepresentative within five minutes when the person whom 
to him contending that he remained absent from duty 
without sanctioned leave or suflicient cost for over staying 

he is asking for is not relieved . That definitcly prejudiced 
beyond ten days for sanction leave . 

the worker. No doubt he had taken part in the inquiry . 
The inquiry was con 

But it is because that it should not be heard cxparte . That 
ducted against him . But according to him it is against the 

docs not give the management a chance to say that suffici 
Principles of Natural Justice . He was not allowed to be 

cnt opportunity was given to the worker to defence his 
defended by representative nor he could cross -examine the 

cuse . The inquiry suffers on his point. 
management witnesses fully . It is further submitted that 
he was not supplied with the documents and the inquiry 10 

11. It is not in dispute that the report of the inquiry 
port alongwith findings. It is further averred that the Ollicer and its findings atc not given to the worker which 
findings of the inquiry officer are perverse . It is submitted prejudiced him . He could not filc an appeal with reasons 
that even if it is hold that the charges are proved tho there in . It is well settled law that the delinquent is ontitled 
punishment which is awarded is disproportionate to the to the inquiry report and its findings as they are not given 
charges proved . He therefore prayed for reinstatement in to him he has Sullered . It has to be said under such cir 
service with continuity alongwith back wages . 

cumstances the inquiry which was held against the work 

inan was against the Principles of Natural Justice , 
6 . The management resisted the claim by the written state 
ment Exhibit- 5 . It is submitted that the union had no 

12 . There is also a contention of the worker that he was 
authority to espouse the case of thc worker because it 

not provided with thc copies of the documents on which the 
docs not represent tho majority of the workers in that union . management relied . The inquiry officer admits thut the 
It is averred that the inquiry which was conducted against 

copies of the registers which were shown to him were not 
the workman was as per the Principles of Natural Justice supplied to the worker but he produced the same. It is 
and the findings are legal. It is further plcaded that well settled principles that the copies and the documents 
under such circumstances the worker is not entitled to any 

which the management relies in a domestic inquiry has to 
of thc reliefs. 

be given to the worker. They were not given to him . But 

as they relied on attendance register and as there is no 
7 . The worker ſiled a rejoinder at Ex - 10 . god reiterated dispute over that I do not find that it has caused pre 
the contentions taken by him in the stutement of claim . judice to the workes. The inquiry officer is not sure whether 
It also denied some of the allegations which are made in the witness list was given to the worker or not . In such a 
the written statement. 

case the benefit has to be given to the worker. For all these 

reasons I find that inquiry which was conducted against the 
8 . The issues nos . 1 & 2 are treated as preliminary issues. workman was against the principles of Natural Justice . 
The issues and my findings there on are as follows : 

13. Su far as the findings of the inquiry officer are con 
1 . Whether the domestic enquiry which was 

cerned as the workman way not given an opportunity which 
held against the workman was against the 

is required to be given it has to be said that the findings are 
principles of natural justice ? 

Yes. not proper and perverse . For all these reasons I record my 

findings on the issues accordingly and pass the following 
Whether the findings of the inquiry officer 

Order : 
are not based on the basis of the evidence 
in the enquiry proceedings and perverse ? 

Yes . 

ORDER 
REASONS 

The domestic inquiry which was held against the work 
9 . The workman did not examined himself in the matter 

man was against the principles of Natural Justice 
but Shivpal Singh Mahavir Singh (Ex- 13) the General Secrc 

and the findings of the inquiry officer are perverse . 
tary of the union examinat himself for worker . So far as 

The management is allowcat to Icad evidence to justify 
the management is concerned it examined Swaminathan 

its action . The next date of hearing is 10 - 4 - 97. 
Sadashiv Shastry (Exhibit - 1 .1 ) the inquiry officer . The docu 
ments are Aled at Exhibit- 8 and 11 . The management by 

S . B . PANSE, Presiding Officer 
purshis Exhibit- 14 admitted the documents filed by the 
worker which arcat Exhibit- 16 to 33 . These documents 

Free feet, 9 , 1997 
clearly go to show that the worker was sick at the relevant 
time and was taking treatment for his disease . By the same 

# T . FT . 1204, - -autfiy faqe ufafar , 1947 
purshis six documents are not admitted by the management 
which are produced alongwith it. I will bc discussing the ( 1947 FT 14 ) TTTT 17 # ARU , T ATT 
same little later. 

मैं . मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधतन्त्र 
10 . From the testiniony of these two witnesses it reveals 
that the worker was informed to be present alongwith the 

के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध 
defence representative at the time of inquiry . It appears 

में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
that the worker had given an application dated 2 - 2 - 94 
Hxhibit - 11 / 22 to the manager Bellor Open Cast. He re अधिकरण, सं . 2 बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 
quested them to relicve one Mohan Pillai to attend his in 
quiry as a co-worker. It appears that the case of the manage 

Fire To TTT # 1 9 - 4- 97 9797 Em A 
ment that that application was never received by the inquiry 
officer, even if it was received by him it was the duty of 
11te worker to bring the defence representative . His lapse 
could not now help him for coming to the conclusion that 

बी . एम . डेबिड, डेस्क अधिकारी 
he was not given an opportunity to defend the case . I am 
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New Delhi, the 9th April, 1997 

ulterior motive presented the forge gate pass at the security 

galc ut about 4 . 15 p . m , on 18 - 12 - 91 and left the premises 
S . O . 1201. - -.In purslaicc of Section 17 of the Industrial 

of llic company unauthorisedly . This amounts to a miscon 
Disrutes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government duct contemplated under rules 5 .11, 5 . 1 . 18 and 5 , 1. 20 of 
hereby publishes the Award of the Central Government In MECI, discipline and Appellate Rules. 
dustrial Tribunal, No . 2 , Mumbai as shown in the Annexure , 

4 . The management pleaded that the domestic inquiry 
in the industrial dispute between the employers in relation which was held against the workman was as per the pripciples 
to the management of M / s, Mineral Exploration Corporation, of natural justice . The workman eventhough given sufficient 
Lid ., and their workinun , which was received by the Centrul opportunity did not participate in the same. It is therefore 
Government on 9 - 4 - 97 . 

the inquiry ollicer was required to conduct the inquiry ex 

purtc . It is submitted that the findings of the inquiry officer 
INo. L -29012 / 96 / 95 -IR (Misc.) Part- I ] 

are on the basis of the evidence before him and not perverse . 
B . M . DAVID , Desk Officer It is avcrrel that the punishment which is awarded to the 

change proved is a minor punishment and it is wrong to say 

that it is disproportionate to the charges proved . It is denied 
ANNEXURE 

that the worker was given double punishment for the same 
BEFORE; THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

charge . Under such circumstances it is submitted that no 
TRIBUNAL NO . 2 , MUMBAT 

relief be granted to the worker os prayed 

1A . The union filed a rcjoinder at Exhibit - 13. It is aver 
I RESENT : 

red that he was not informed the adjourned dates of the 
Shri S. B . Panse, Presiding Officer. 

inquiry and it was conducted behind his back . It is averred 

that the worker did not receive the notice of the adjourncd 
Reference No. CGIT -2 /19 of 1996 

dale . He also did not l eceive any notice of ex -parte pro 

cccdings. It is submitted that the punishment is awarded on 
Employers in relation to the management of Ms . Mineral 

the illegal inquiry proccedings . 
xploration Corporation Limited , Nagpur. 

5 . The issues arc framed at Exhibit- 14 . The issue Nos 1 
AND 

and 2 ure treated is preliminary issues. The issues and my 

ſindings there on are as follows : 
"Their Workmen . 

Issues 

Findings 
APPEARANCES : 

1. Whether the domestic inquiry 

No . 
For the Lmployer : Mr. Govind Mishra , Advocate , 

which was conducted against 
Mr. A . P . Gera , Representative . 

thc workman was against the 
For the Workmen : Mr. S . K . Jain , Advocate , 

Principles of Natural Justice ? 
2 . Whether the findings of the 

No. 
Mumhai, dated 21st March , 1997 

inquiry officer are perverse ? 
AWARD -- PART-I 

REASONS 
The Government of India , Ministry of Labour by its order 

6 . Mohd . H . Rahman (Exhibit- 15 ) the worker I given 
No. L -29012 / 96 / 95- TR (Misc .) dated 27 3 - 96 had referred d detailed ufficlavit in respect of his claim . But as issues 
to the following Industrial Dispute for adjudication : 

Nos. 1 and 2 are treated as preliminary issues tho cross 

examination is vestricted only on those issues . In paragraph 
" Whether the action of the management of Mineral 

11 and 12 he had refcrred 10 the domestic inquiry . He 
Exploration Corporation Ltd ., Scminary Hills, 

affirmed that the inquiry was not conducted in accordance 
Nagpur, in reducing the pay of their workman 

with the principles of natural justice. No just and fair op 
Shri Mohd. H . Rahman , L . D . C . represçnted through 

portunity was given to him for defending the charges. No 
Indian National Minoral Exploration Corporation 

Opportunity was given to submit his say a gainst the charges 
Employees Union , Nagpur w .c .f. 1- 12- 1993, in jus and explain the circumstances of the incident. He had fur 
tilied , legal and proper ? If not, to what relief ther affirmed that the inquiry officer had acted in a very 
the workman is entitled ?" 

casual negligent and hastily manner and completed the inquiry 

without giving sullicient and rçasonable opportunity to him 
2 . The union filed a statement of claim at Exhibit - 5. It 

to defend the charges. 
is contended that Mohd . H . Rahman , L . D . C . was employed 

7 . In his cross- examination it has come on the record that 
by the Mineral Exploration Corporation Limited on 18 -12 - 86 . 

his defence representative was Pakani. He received the first 
I-Ic has not icceived any memo or a charge -sheet during 

Jate of the hcaring of the inquiry proceedings through his 
his ten years of service. He is submitted that the charge-shect delence representative . Ilc had signed the proceedings of 
was issued to him for a miñor misconduct and a departmental 

that date. It inpears from his cross- examination that he 
inquiry was conducted against him . It is averied that it 

was attending the inquiry alongwith his defence represen . 
was against the principles of natural justice and no oppor tatives . The inquiry procecelines are produced alongwith 
tunity of cross-examination the management witness or to 

wiitten statement. On rerusal of it , it can be seen that he 
adduce employees witness had been offered to him . It is 

had signal the inquiry proceedings . That speaks of his pre 
assorted that the inquiry officer has acted very hastily to sence in the proceeding. It can be further seen that A . P . 
complete the inguiry without giving sufficicnt opportunity Gera (Exhill- 19 ) the inquiry officer affirmed that he held 
to the employce. It is further suhimitted that the workman 1 f sitting of the inquiry and the adjourned dates were inform 
was once warned for the alleged misconduct and later on in od to the worker. He had also issued notices to the worker 
the comestic inquiry the disciplinary authority awarded the and to the lefence representative. 
punishment of reduction of pay by one stage in time scale 

As thc worker remained 

Absent he was compelled to holat an cx parte inquiry in the 
of pay. It is submitted that this is double punishment for matter on 31 - 5 - 93 . He denied the suprastion that he had not 
the some misconduct, which is illegal. It is further pleaded given the oinortunity to the worker to defend his case. After 
that the management had not given a show cause notice going throuch the inquiry proceedings I do not find that an 
before swarding any punishment to the worker. It is sub Unportunity why not given to the worker to defend his case , 
mitted that the appeal which is preferred hy the workman That is the only allegation in resnect of the domestic inquiry . 
was rejected mechanically . It is asscitel in it the gate pass It is tried to aseucon lehalf of the worker that there are no 
was properly signed by the compctent officer and after its acknowledgements to show th : t the adjournaal dates of the 
production there was no 1001 for the inquiry officer to one hearing was received by the worker. No doubt thesc acknow 
tinue with the domestic inquiry. For all these reasons it is Tergements ire not on the record 
submitted that the punishment which is awarded to the 

I do not think that it is 

1700 the chase of the management that the notices were send 
wothman bc set aside with other reliefs. 

hy registered mst . Knowledgement (lue . It is common 

krouledon that at the life of th - hearing the next dat is 
3 . The management resisted the claim by the written state miven which is alw s known by the party concerned. 
nent Exhibit - 9 . It is a verred that on 7 - 5 - 47 the charge 

It is 

riot that in this case the worker, was absent throughout and 
sheet was issued to the workman contending that he with he was not aware of the date . It appears that as an abundant 


Un comienenemned 
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precaution the workman was informed by the notices regard 

AWARD 
ing the adjourned dates. I therefore do not find any inerit 

1. Central Government, Ministry of Labour , New Delhi 
in the case of the worker that the inquiry was conducted 

ville its notification No . 1 - 29012 / 29 / 92 - IR (Misc. ) dated 2nd 
hastily and he was not given an opportunity to defend his 

March , 1993 , has referred the following dispute for adjudi 
case . 

cation to this Tribunal 
8 . The inquiry officer had given his report on the basis 

Whether the action of the management of UP State 
of the cvidence before him . After perusal of the same 

Mineral Development Corporation in respect of their 
I donut find any perversity in the same. 

Chopan Unit-Billi, District Sonehhadta (UP ) in not 

regularising the services of Shri Nand Kishore Dubey 
9 . The worker had examined one Mohd . Ibrahim (Exhibit 

S / o Narbadeshwar Prasad Duhey , Crusher / Com 
16 ) for whom he left the promises but his cvidence is not 

pressor Operator and taking work from him as daily 
relevant so far as the deciding the issue Nos . 1 and 2 . Tt 

rates worker is legal and justified . Tf not, to what 
can be further scon that the contention regarding the double 

relief the workman concerned is entitled ? 
punishment for the same charge and punishment shockingly 
disproportionate to the charge proved has to be considered at 

2 . The concerned workman Nand Kishore Duboy in his 
the time of considering the remaining issues and not now , claim statement has alleged that he was engaged as Crusher 
In the result I record my findings on the issues accordingly and Compressor Operator on 9 - 1 -83 by the opposite party 
żnd pass the following order : 

U . P . Siate Mineral Development Corporation as a daily rated 

worker and worked at Manikpur continuously . Thereafter 
ORDER 

he was transferred to Chopan Unit on 24 - 12 86 , where he is 

still working. Thirty daily wagers junior to the concerned 
The domestic inquiry which was conducted against the 

workman have been rcgularised . Thus he is entitled for regu 
workmen was as per the principles of natural justicc 

larisation from 4 - 1 - 84 in the pay scale of 490 — 760. 
and the findings of the inquiry officer are not 
perverse . 

3. The opposite party in spite of repeated opportunity 

has not filed any reply . 
The next date of hearing is 28-4 - 97 . 

4 . In support of his case the concerned workman Nand 
S. B . PANSE , Presidling Officer Kishore has examined himself. His evidence coupled with 

Fxts . W - 1 to W - 18 duly proves his case . I once my award 
facit , 9 457, 1997 

is that concerned workman is entitled for regularisation w . e. f. 

4 - 1 -84 . 
T . 97. 1205 - tuifita faars afofit4h , 1947 

B . K , SRIVASTAVA, Presiding Ollicer 
( 1947 # 14 ) Fit uity 17 97 H CUT , Ety Foto 
य . पी . राज्य खनिज विकास निगम के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध 

7 ferrat, 9 9 , 1997 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अन बंध के निदिष्ट 

# 7 . . 1206 - - otalfita faac ofufH, 19.47 
प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 

( 1947 14 ) # 7 ETT 1747770 # , FETT 077 
कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 

बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
Ft 9 - 4- 97 ait sa al 

कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में 
[ Tona -29012 / 29 / 92- 976 . 917 . (fufiu ) ] केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण सं० 1 मुम्बई के पंचाट 
बी . एम , सेविड, स्क अधिकारी # 9 forcat , 31 Preto T 97 9- 4 - 97 7.1 

को प्राप्त हया था । 
New Delhi, the 9th April, 1997 : 
S .O . 1205. — In pursuance of Section 17 of the Industrial 

[ ong - 31012 /7 / 94-976 . A . ( fufael 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hercoy publishes thc Award of the Central Government In 

बी . एम . लेविड, डेस्क अधिकारी 
Gustrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the 
industrial (l ispute hetwcen the employers in relation to the 
management of U . P . State Mineral Development Corporation 
and their workinan , which was received hy the Central Gov 

New Delhi, the 9ih April, 1997 
einment on 9 -4 - 97 . 

S . O . 1206 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
[No. L -29012 /29 /92 IR (Misc .)] Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

herchy publishes the Award of the Central Government 
B . M . DAVID , Desk Officer 

Industrial Tribunal No .- 1 , Mumbai as shown in the Annexure 

in the industrial dispute between the cmployers in relation 
ANNEXURE 

to the management of Bombay Port Trust and their work 
BEFORF SRI B . K . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFI 

man , which was received hy the Central Government on the 
CER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 

9 - 4 -97 . 
NAL - CUM -LABOUR COURT, PANDU NAGAR , 

INo. L - 31012 / 7 /94 - IR (Misc ) ! 
KANPUR 

B . M . DAVID , Desk Officer 
Industrial Dispute No. 26 of 93 

ANNEXURE 
In the matter of dispute hetween : 

BEFORE THF CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
Shri Damodar Upadhayava, Vice President, 

TRIBUNAL NO . 1. MUMBAI 
Khadan Mazdoor Sanch , P . O . Dalla , 

PRESENT : 
District Sonebhadra (UP). 

Shri Justice R . S . Verma, Presiding Officer . 
AND 

REFERENCE NO. CGIT-8 OF 1995 
The Gencral Manager , 

PARTIFS : 
UP State Mineral Development Corporation , 
Knoorthala , Commercial Complex , 

Emplovers in relation to the management of Bombay 
Aliganj. Lucknow , 

Port Trust, 
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the Workman fur secking uppoinment under the Manage 
ment words “Mahadeo Koli " had been insertcd . Upon these 
facts the workman was issued with a Charge sheet dated 
13th of March 1990 . The statement of imputations and 
article of charge served on the workman were as follows : 


Their wurkmen . 


APPEARANCES : 

For the Management ; Shri M . B . Anchan , Advocate . 
For the Workman : Shri R . V . Awati, Advocate . 


STATE : Maharashtra 
Mumbai, dated the 21st day of March , 1997 

AWARD 
1. The following dispute hus been referrel by ihe appro 
priate Govt . for adjudication to this Tribunal : 
" Whether the demand of Shri Bhaskill Ducyandco 

Gokarankar against the management of Bonibay 
Port Trust for re -instatoment with full back wages 
and of continuity of services is justified ? IL so , 
what are the benefits to which the workman 
entitled ? " 


Statement of imputations and arlicles of charge in res 

pect of Shri Bhaskar Dnyandco Gokarankar, Shed 

Supdt. ( Offg .) Docks Department BPT. 
Shri Bhaskar Dnyandeo Gokarankar was appointed to the 
post of Tally Clerk on 25 - 11 -1979 against the vacancy res 
erved for Scheduled Tribe candidate . He is presently offi 
ciating as Shed Superintendent in the Docks Department, 
Al the time of his appointment Shri Bhaskar Dnyandco 
Gokarankas in support of his claim that he belonged to the 
Schedule Tribe, produced the following documents : 
( 1 ) School Leaving Certificate licaring No. 1216 dated 

16 -7 - 1976 issued by K . M . S . Dr, Shirodkar High 
School, Parel. Bombay - 12 wherein his sub - caste is 

shown as Hindu -Mahadeo Koli. 
( 2 ) Caste certificate No . D)- 12823 - 78 dated 1 - 11 - 1978 

issued by the Addl. Chief Metropolitan Magistrate , 
29th Court, Dadar, Bombay. 


2 . The workman filed written statement of claim on 
10 4 - 95 . The Management filed its reply to the statement 
of claim on 2 -4 - 96 . No rejoinder was fileul on behalf the 
workman . 


3 . On the pleading of the parties, following issues were 
framed on 7-6 -96 . 
( i ) Whether the enquiry held against the workman 

was not fair , proper and illegal, 
( ii ) If the cnquiry held against the workman is found 

to be fair , legal and proper, whether the punishment 

proposed upon the workmui is not justified . 
(iii ) Relief ; Thc workinan filed certain documents in 

support of the curse . He al ſilud his owo affidavit 
dated 8 - 7 - 96 but the 2me was allowed to be with 
drawn at the request of the workman and the work 
man filed another aillctavit clated 16 - 8 - 96 . The 
workman was cross - examined on his afhdavit, The 
Management has not filel any oral or documentary 
evidence and has relied upon the clocumentary evi 
dence filed by the workman . 


2 . Based on information receiied in the inonth of April 
1987 , enquiry was made with K . M . S . Dr. Shirodhar High 
School, Parel, Bombay, to ascertain the veracity of sub -caste 
Mahadeo koli claimed by Shri Bhashar Dnyandeo Gokaran 
kar . From the inspection of the counter foil maintained by 
the said school it is revealed that aguinst Race and Caste 
( with sub - caste ) only Hindu and no - sub - caste has beeil re 
corded . A xerox copy of the certificate hearing No. 1216 
dated 16 - 7 - 1976 submitted by Shri Bhaskar Dnyandeo Gokar 
ankar at the time of his uppvininient to the post of Tully 
Clerk reserved for Scheduled Tribe , was sent to the suid 
school authorities to ascertain the genuiness thereof , in his 
letter No. HS /482 /87 dated 11 - 11- 1987, the Principal of the 
said school staled that the School Leaving Certificate pro 
duced by Shri Bhaskar Dnyandco Gokarankar is false and 
forwarded a xerox copy of the counter foil of the said cer 
tificate in support of his statement. The counter foil of the 
certificate bearing No . 1216 d ited 16- 7 - 1976 does not men 
tioned sub -caste Mahadeo Koli, 


4 . I have heart Içurned counsel of the parties at length 
The facts which are not in dispute before me are that work 
mun Bhaskar Dncyandeo Gokulunkir cntciell the service of 
the Bombay Port Trust on 25 - 10 - 1979 on the basis of a 
School Leaving Certificate ( Exhibit M - 1 ) issued by K M . S . 
Dr. Shirodkar High School, Bombay- 0001 ? bearing No . 

1216 , register No. 236 . In this certificate against the 
column of Race and custe (with sub - caetc ) was shown the 
caste of the workman as " Hindu Maladco Koli" . This certi 

ficate inter ilin showed that the workman at the relevant 
time was a student of class XI Arts , On the basis of the 
said certificate a certificate Wits obtained from Additional 
Chief Metropolitan Mauistrute . 29th Court, Dacar, Bombay 
on 1st November 1978 showing case of the workman as 
Hindu Mahadev koli. The workou was duly appointed 
and during the course of ime will promoted as Miciating 
Shed Superintendent. It may be stated that the post on 
which the workman was appointed was reserved for Sche 
duled Tribe candidate . 


3 . The caste certificate dated 1 - 11- 1976 issued by the Addl. 
Chief Metropolitan Magistrate , 29th Court, Dadar , Bombay 
is issued inter alia particularly on the basis of Scijool Leaving 
Certificate besides other documents stated therein . 

4 . It is , therefore , alleged that Shri Bhaskar Dnyandeo 
Gokarankar, Shed Supdt. Toifg . ) has without lawful autho 
rity managed to get sub caste " Mahadeo Koli" incorporated 
in the School 1. caving Certificate bearing No . 1216 dated 
16 - 7 - 1976 issued by K . M . S . Dr. Shirodkr High School, 
Parel, Bombay, which ho was not authorised to do so . It is 
further alleged that he used this certificate for the purpose 
of obtaining Castc certificate from the Addl. Chief Mctro 
politan Magistrate , 29th Court, Dadar , Rombay and has 
thus managed to obtain the Custo certificate No. D - 12823 
dated 1 - 11 - 1978 in his favour , 


5 . It appears that a complaint wig roccived by the Man 
agement creating doubt about the genuiness of the School 
Lenving Certificate produced by the workman for procuring 
his appointment in the BPT. Upon this an enguiry 
was made and PW - T Pitambar Das Rathi visited the concer 
ned school and verificil the record . He detected that in the 
original record against ihe column of Rice and Caste ( with 
Sub - caste ), only word Hindu was written and there was no 
mention of the caste Mabudeo Koli in the record of the 
school. Mr. Rathi after the aforesaid inspection of the 
record write il formal letter to the school dated 26 - 10 -87. 
in reply to which the spid Iligh School vide its letter dlated 
11- 11-87 informed the Management that the School Leaving 
Certificate produced by the workman was false . The school 
also forwarded the xerox copy of the original certificate 
which has been marked Exhibit- II in these proceedings. It is 
admitted that in the School I caving Certificate submitted by 
968 1 /97 - - 18 


5 . It is, thereforç , further alleged that Shri Bhaskar 
Dnyandeo Gokarankar having fraudulently obtained the 
School Leaving Certificate issued by K . M . S . Dr. Shirodkar 
High School, Parel, Bombay and ot caste certifdate issued 
by the Addl. Chief Metropolitan Magistrate . 29th Court, 
Dadar , Bombay to seek employment in the Bombay Pert 
Trust for a post of Tally clerk, which vacancy was meant for 
Scheduled Tribe candidate . 

6 . It is therefore , alleged that Shi Bhaskur Dnyandeo 
Gokarankar , Shed Supdt. Oftg . ) Docks Department, has 
secured cmployment in the Bombay Port Trust against the 
J escrved vacancy meant for the Scheduled Trile candidates 
by producing, inter alia , the said false School Leaving certi 
ficale and by mis- representing that he helongs to the Hindu 
Mahadev Koli caste . Shri Bhaskar Dnyandeo Gok : runkar 
has thus commilled the major misconduct of fraud and dis 
honesty in connection with Port Trust Work and suppression 
of material information and has rendered himself liable to 
be proceeded against departmentally under Regulation 311 ) 
of BPT. Emplovecs ( Conduct ) Regulations, 1976 , and Re 
Qulations 8 ansi 12 of the B . P . T . Fmployees ( Classification , 
Control and Appenl ) Regulations, 1976. In reply to tho 
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been initiated against the work : 11c , after a lupsc or so many 
yeurs after his appointment. 


said charge sheet the workman submitted a elaborate l cply 
dated 9th July 1990 inter alia slaling as follows " At the 
lime of my appointment in Ducks I was not aware of the 
rules , procedures or manner of my appointment. My latc 
father who was then working as Mazdoor in Finlay Mills I 
was also illitcrate had arruined the said caste certificate 
stating therein my sub -ciste ils Maladze Kolí is Scheduled 

Tribe . At that time, there was strike in Finlay mills and 
conscquently , my father was out of employment as the strike 
never ended . Our family was facing hardship at that tiine 
and my late father in those adverse days arranged the said 
certificate as he was anxious to get employment for me. Sub 
sequently , my father clicd in 1985 and Thereafter I u the 
only earning member in the fimily and entire family is de 
rendent upon me for lying" . In this reply lo further added 
" In the aforesaid circunstances i solicite for your sympathy 
Sir , I again say that I am not directly responsible for pro 
ducing the false certificate ind it was my late father who 
had arranged the same in compelling circumstunces as stated 
above . Further, kindly be sympathetic to me ind have 
mercy on me and my family and withdraw the memo" . 


6 . The domestic enquiry was commencd by the Enquiry 
Officer nominated in this behalf . At the domestic enguiry 
PW - 1 Mr. Awati was examined by the Management. The 
workman did not cross-examine the witness. Another wit 
ness PW - 2 Mr. Shankar Pradhan was also examined by the 
Management and he too wiis also not cross - examinel. 


11. This is true that no direct evidence has been led by the 
Muntgement to show that the workman did not helong to 
Mahadeo koli caste but the workman has himself admitted 
that he was registered in a luneral candidate in the Employ 
ment Exchange. He further ind .nitted that the School Leaving 
Certificate did not show his ab - aste as Mahadeo Koli and 
the same was interpolitid before he produced the game. He 
has tried to shift the burden for the entire thing in his 
father who is not living. May be the father might have 
interpolated with the School 1.caving Certilicnte but then the 
workinan was not entitled to lise such a cerificale when he 
knew that the same had heen tampered with . In his statement , 
he has admitted that he was not a wire to which sub caste 
he belong to . Tliis adimission of the workmanshows very 
clearly coupled by all other circunstances that he did not 
helong to Mahadev koli caste . In the circumstance of the 
case I find that the findings of the enquiry officer il losed 
on iccentable evidence. It has 1200 proveel th :1t the work man 
did not helong to a Scheduled Tribe namely Nahadco Koli 
caste. Then he procured employment in der BPT by pro 
ducing a false certificate which had been tampered with and 
was falsc . Nou the question is t5 In whether the punishment 
imposed upon the workman is dispnportionate to the mis 
conduct proved again t hin . I find that the Management 
has been very lenient against him and his simply compul 
sorily retired him . This was a case where the workman could 
have been dismissed from scrvice . I am left guessing as to 
why the disciplinary authority acicd in such a lenient manner . 
I, thercfore , find the punishm nt iniposesi ipon the workman 
is not disnroportionate to his misconduct. He was legally 
compulsorily retired . I final no inerit in this claim and 
disniisa the same Before rarting with the case I may say 
that Shri R . V . Alati has vervably presented the 
case of the workmon with all the possui -iveness at his com 
mansl. I regret to disitorce with him for the simple reason that 
reservation policy is meant for the weaker sections of the 
sociely . Jf reorie mis -115e the reservation policy and uses 
the posts moint for the weaker communities by producing 
falsc Castc certificate , then the cntirc ieservation policy will 
no hav -wire l he workinin does not descrve any sympathy . 
His claim is rejected . 
Award made accordinzly . 

R . S. VERM1. Presiding omcer 


7 . In the mean time, the workm ) examined himself. Hc 
inter alia made following statement. 


" I adınit that the School Leaving Certificate but I was not 
aware that the same was falsc . Since by tradition we are 
doing the business of selling fish and hence I had no doubt 
regarding the falsity of the certiicle , I was not aware to 
which sub -caste I belong. Inimit that School 1 enviny Cer - 1 
tificate was false . But I further say that the same was not 
produced by me. The same was given to me by my father. 
I was sent to H . P . T , by the Employment Exchanye . I do not 
remember whether I was registered as Scheduled Tribe. On 
cross -examination by representative of the Management he 
expressly admitted . 
“ I admit that the sail certificate produced by me is 

false . He was put the question as to who collected 
the School Leaving Certificate from the School. He 
answered , I collected the said certificate. He was 
put a question " What was the caste mentioned on 
the certificate which you collected from the School ? 
To this question he answered Hindu . He was fur 
ther questioned while getting appointment in BPT, 
you produced the School I caving Certificate . What 
was the caste mentioned thercon ? He anuivered 

thereto Hindu Mahadeo Koli . 
In further cross - examination he admitted that his name was 
registered as a General candidate alongwith his anplication 
for aprointment. The workmen had submitted a declaration 
dated 25 - 10 - 79 . The workman dmitted the application as 
also the declaration to have been made by him . 


of fact, 9 491, 1997 
FT . 97 . 1207 - ta fagle fan , 1947 
( 1947 AT 14 ) FT ETT 17 T H , AMAT 
मैसर्स राजाराम बांदेकर माईन्म प्राईवट लि . , के प्रबंधतंत्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , प्रन्बंध में 
निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
अधिकरण सं . 2, मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है , 
J7 Portie TATT of 0- 4 -97 # Ta HT TI 

F# T - 29012/42 /88-31- 111 ( a ) ] 

बी . एम . डेविड, इस्क अधिकारी 


8 . The workman in his statement of claim challenged the 
fairness . legality and propriety of thic enquiry , on the ground 
that he was not given the knowledge about the procedure of 
enquiry and he was refused representation by :1 legal riacli 
tioner. Suffice is to say that the workman knew very well the 
charge that hnd bero leveller Laurst hiin and he had suh 
mitted detailed reply thereto . 

9 . It is true that the workman was not represented by a 
legal practitioner during the domestic enquiry. In my opi 
nion when the Monagement wils not represented by a tepal 
practitioner, the workman could not insist that hn shall loc 
reprevenied hy » Advocate . Hence , I find that the cuquiry 
cannot be stated to be unfair , improper or illegal on this 
Scorn Actunlly , all the relevant facts were admitted to the 
workman tipon the basis of which the enquiry hind commen 
cod viz . that the work thmitted 7 false ccrlifcate for 
appointment against the post ICTY for Sclieduled Tribe. 


New Delhi, the 9th April, 1997 
SO . 1207. — To pursuanc of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
No- 2 , Mumbai us shown in the Annexure, in the 
industrial dispute between the employers in rela 
tion to the management of Ms. Raiaram Bandekar 
( Sirigao ) Mines (Pvt.) Ltd . and their workman , 
which was received hy the Central Government 
on 9 - 4 - 1997 . 

[ L - 29012 |42 88 - D -III ( B ) 1 
B . M . DAVID , Desk Officer 


10 . Mr. PV. Awati contended that Management has not 
led any evidence to nrove 111:1t the workmin Jid not belong 
to the Scheduled Tribe and the burden 19v mon the Man 
gement to prove this fact 1 further submits that merely 
because a false certificate was produced on behalf of the 
workman in adverse circumstances , no cnquiry should have 
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gal and void . No domestic inquiry was held against 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT him nor any compensation contemplated under the 

Act was given to him . It is prayed that under such 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 , MUMBAI 

circumstances he is entitled to reinstatement in 
PRESENT 

service with full back wages and continuity . 
SHRI S. B . PANSE 

4 . The management resisted the claim by the 
Presiding Oflicer 

Written Statement Exhibit - 4 . It is averred that 

Fernandes is not a workman as contemplated un 
Reference No . CGIT -250 of 1988 

der section 2 ( s ) of the Industrial Disputes Act of 

1947. It is submitted that he was doing mainly the 
Employers in relation to the management of 

work of administrative and supervisory nature and 
Ms. Rajaram Bandekar ( Sirigao ) Mines Private 

was drawing a salary |cmoluments more than 
Limited , Goa. 

Rs. 1 ,600 per month . It is pleaded that his appoint 
AND 

ment was of a statutory appointment as per the 
Their workmen 

Metailiferous Mines Regulations 1961 and by vir 

tue of the statutory dues he was required to do 
APPEARANCES : 

supervisory duties. It is submitted that under such 
For the Employer : Mr. M . S . Bandodkar circumstances the Tribunal has no jurisdiction to 
Advocate. 

decide the matter, 
For the workmen : Mr. Subhan Naik Repre 5 . The management pleaded that Fernandes 
sentative. 

after meeting with the accident was unable to join 

the dut es cventhough sufficient opportunity was 
Mumbai, the 27th March , 1997 

given to him . He is not capable to do the job of 
AWARD 

supervisory due to the accident. It is asserted that 

under the rules that post cannot be kept vacant for 
The Government of India , Ministry of Labour a longer period . Under such circumstances there 
by its Order No , L - 129012 ,4288 - D . III ( B ) , dated 

was a fresh appointment and then there was a 
17 - 11 - 1988, had referred to the following Industrial terininat on of the worker on the ground of con 
Dispute for adjudication . 

tinuous illness and inability to join the duies. It is 
" Whether the action of the management of 

denied that the company refused to be settled the 
Ms. Rajuram Baudekar ( Sirigao ) 

dues of Fernandes, It is submitted that under such 
Mines Pvt. Ltd ., Vasco -da -Gama in circumstances Fernandes is not entitled to any of 
terminating the services of Shri Stephen 

the reliefs. 
Fernandes . Surveyor with effect from 

6 . My Learned Predecessor framed issues at 
30 -6 - 1985 is justified . If not, what relici 

Exh :bit-5 and by passing order at Exhibit- 8 he 
the said workinan is cntitled to ?" . 

d rected to decide issues No. 1 as a preliminary 
2 . The workman Stephen . Fernandes filed a state issues . The issue and my findings there on is as 
ment of claim at Exhibit- 3. He contended that the follows : 
cmployer is Ms. Rajarau Bhadekar ( Sirigao ) mines 
Private Limited . He was appointed as the mines 

Issues 

Findings 
surveyor with effect from 15 - 9 - 1977. He was con 

Whether Shri Stephen Yes. He is not 
firmed on 23 - 8 - 1978 . 

Fernandes was not a a workman . 
3 . The worker pleaded that he met with a road 

workinan within the nean 
accident when he was riding the motor cycle along 

ing of Section 2 (s ) of the 
with his wife on 4 -5 -- 85 . He was hospitalised for 

Industrial Disputes Act ? 
many months . He asked for a leave which was ini 
l ally sanctioned and later on the company did not 

REASONS 
give any reply to his applications . Ultimately he 

7 . Stephen Fernandes (Exhibit-7 ) affirmed that 
received a letter from the company dated 28 - 7 -85 

he was appointeci as mines suiveyor with 
informing that his services are terminated 

M / s . 
with 

Rajaram Bundekar Mines Private Liinited with 
retrospective cffcct dated 30 - 6 - 85 . He then up 

cffect from 15 - 9 - 77, by the letter dated 24 - 8 - 77 . 
proached the management again and again and Till his accident that is till 4 - 1 -85 he was continu 
ultima ely wrote a letter dated 7 - 9 - 85 and request 

Cusly working in the company, He alirmed that as 
ci For reinstatement. He was informed by the 

the Mines surveyor his duty 
management that it will be done after medical 

was 10 serve the 

mines , do calculations and prepare the plans as 
check up . But he never allowed to join and he per the directions and instructions of the mines 
wrote letters after letters to the management. But manager . He was also required to findout the quan 
ultimately had to approach the Assistant Labour tity of every stock , monthly other extractions from 
Commissioner and raised an Industrial Dispute . the mines, quantity of building materials etc. I-Ic 
The workman asserted that his termination is ille zirmed that he was working under the mines 
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manager and would discharge his duties as per his 13 . Shyamala Vishwakarma (Exhibit - 16 ) is 
instructions. He had not assistant nor any workinan the project incharge of Ms. Rajaram Bandekar 
below him , In other words he tried to establish in Mines Private Limited states that Fernandes is pro 
examination in chief that he is a worker . 

vided with semi-furnished accomodation , he being 
8 . His cross -examination is very material, HC in the officers grade . He aflirmed that he was a 
admits that there were settlements between the surveyor in that company prior to the present post 
management of the company and the union . He ing. In such a capacity he was doing the work of a 
was not governed by any of the settlement . Il he 

supervisor and Fernandes also did the same work . 
could have been a worker naturally those settle 

According to him none of the surveyors were mem 
ments could have affected his service conditions . 

turs of the union since their serv ce conditions are 

governed by the contract of service as per the re 
9. Fernandes accepts that he was doing the 

gulations. He is required to have the surveyors 
work independently with the help of labour. He 

certificate . According to him serveyor falls in 
was taking the help of labourers in carrying things 

senior officers category . There is nothing in his 
instruments etc . While doing his work he used to 

cross -examination which damages the position of 
ask the quantity of labourers from the manager 

the surveyor as a supervisor or a person doing ad 
and those labourers were working under him . That ministrative work . 
itself goes to show that he was above some of the 
workers. It is also not in dispute, that he was pro 14 . Vishwakarma allirms that in the year 1985 
vided with a quarter by the company which was Fernandes was carning Rs. 2 , 314 . 25 ps . per month 
partly furnished . Such a facility was provided to the So far as this salary is concerned there is no chal 
managers and otticers and not to the workman . lange . In other words it is above Rs. 1,600 . His 
He acepts the position that his appointment was case falls under section 2 (f) ( v ) on the Industrial 
under section 38 of the Mattaliferous Mines Regu Disputes Act of 1947. 
lations 1961. 

15 . The Learned Representative for the work 
10 . Section 38 of the Act which is Chapter IV man argued that the designation is not to be taken 
deals with inspector of Mines Ollicials, the word into consideration and aluai working of that 
official is defined under section 2 ( 23 ) . This delini person has to be seen while coming to the con 
tion includes the post of surveyor . 

clusion that he is a workman or not. In this parti 
11. Section 38 of the Act states that the ap 

cular case I have considered from the evidence on 
pointment of surveyor is for carrying out survey 

the record and from the regulation itself that the 
and levelling and for preparing the plans and sec 

nature of the work of a supervisor in which capa 

city Fernandes was appointed was of a supervi 
tions and tracing required under the Act or a re 
gulation or orders there under Sub -section 3 of 

sory and administrative nature . He cannot be cal 
that section states that no person shall be appoint 

led as a worker as claimed by him . 
ed as a surveyor for more than one mine or in any 

16 . For all these reasons it has to be said that 
other supervisory capacity in the same mines with 

Fernandes who was a supervisor in the company 
out previous permission of the authority . That 

cannot be called as a worker as defined under sec 
chapter deals with duties and responsibilities of 

tion 2 ( s ) of the Industrial Disputes Act oi 1947 . 
various officials including surveyor Section 52 talks 

As this is so the Tribunal has no jurisdiction to 
about the duties and responsibilities oi various ofti 

decide the matter . The reference has to be dispos 
cials including the surveyor. Section 52 talks 

ed off accordingly . Hence I pass the following or 
about the duties and responsibilities of the surve 

der ; 
yor. “ As per the duties and responsibilities he is 
supposed to make surveys , levelling, prepare plans , 

ORDER 
section and tracing. He is responsible for accuracy 
of any plan and section or tracing that has been 

The reference is disposed off for want of 
prepared or signed by him . It could be seen from 

Jurisdiction . 
further averment in the section that his duties are 
of supervisory nature . Chapter VI talks about plans 23- 3 - 1997 
and sections. Section 66 clearly speaks that every 

S. B . PANSE , Presiding Officer 
plan and section entracing thereof prepared under 
the regulation shall be prepared by or under the 

te format, 22 , 1997 
personal supervision of the surveyor and he and 

Toitto 1278.- - TT TT Trat ( T01277 ) af:I 
the Manager are responsible for the correctness 
of plans and section . He is required to ccrtify the 

fF4H , 1989 ( 29 til 1989) FT TTT 2 ( 1 ) TUTET 
said plan , section or tracing." 

( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय 
12 . Fernandes acccpts that he was getting the 

TTT 1 HT, 1997 # 1 F arte fagitty fat 
amount, actual expenses towards the use of scooters जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपवध प्रभावी होंगे । 
which is not given to a worker. This supports the 
case of the management that he does not fall in 

[pic TH - 38011/ 1/ 92- TAOMT 1] 
the category of the worker . 

w ar . YLETT , Wat 499. 
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( क ) प्रधान नियोजक या अहित नियोजक से यह 
S . 0 . 120 % - - In exercise of the powers conferred अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह 
by :. ab secticil ( 2 ) of section I of the Employer s 

आवश्यक समझे , या 
State Insurance ( Amendment ) Act, 1989 ( 29 of 
1989 ) , the Central Government 11 : reby appoints th:: 

( ख ) एसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक 
1st day of May , 1997 as the date on which the pro . 
visions of cction 1 of the said Act shall come into 

के अधिभोग में के कार पाने , स्थापमा कार्यालय या अन्य 
force . 

परिसर में किमी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके 
INO. S- 38011 / 1 / 92 -SS . ] ] 

भारमाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों 
J. P . SUUKLA , Under Sety . 

के नियोजन और मजदूरी के मंदाय में संबंधित ऐसे ले रखा 

बहियां प्रार अन्य दस्तावेज में निरीक्षक या अन्य पदधारी 
नई दिल्ली , 22 अप्रैल, 1997 

के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह 

उसे एमी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे , या 
का प्रा . 1 2009. - - केन्द्री + मरकार , कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91 - क के 

( ग ) प्रधान नियोग या अव्यवहित नियोजक की , 
साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उसके अभिकर्ता या सेवा की , या ऐसे किसी व्यक्ति की 
करते हर , मैमतं हिन्दुस्तान एटिवायोटिक्म लि . , पिपरी , जो ऐसे कारखाने , स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में 
पुणे को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन में प्रथम अक्तूबर , पाया जाए , या ऐसे किसी व्यक्ति कि जिसके बारे में उक्त 
1995 से 30 सितम्बर , 1996 तक की अवधि के लिए निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का 
जिसमें यह तारीब भी सम्मिलित है , छूट देती है । 

युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है , परीक्षा करना , या 
2. उका छुट निम्नलिखित शतों के अधीन है, अर्थात्: 

( घ ) ऐम कारखाने , स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर 

में रखे गए किसी रजिस्टर , लेखा बहिया , अन्य दस्तावेज 
( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की 

की नकल करना या उसमें उद्धरण लेना । 
बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम 
प्रवत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा 

[ सं . एस- 38014/11/ 9 5-एस . एम .-11] . 
गया है । ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों 

जय प्रकाश शुक्ल , अवर सचिव 
महित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 
1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी , 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 
( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की 

इस मामले म छ्ट को भूतलक्षी प्रभाव देना अावश्यक 

हो गया है क्योंकि छूट का प्रावेदन पत्र देरी से मिला था । 
उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक 
या इस निमित प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी, 

किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छट को भतलक्षी 

प्रभाव देने से किली भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त नहीं पड़ेगा । 
अवधि के लिए दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों 
को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या 

New Delhi, the 22nd April, 1997 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए 

S , O , 1209, - - In cxcrcise of the powers conferred 

by Section 87 read with section 91 - A of the Emp . 
कर्मचारी राज्य बीमा ( माधारण ) विनियम 1950 द्वारा loyee s State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , 
यथा अपेक्षित रजिस्टर और अमिलग्न उक्त अवधि के लिए the Central Government hereby templs M / s. Hity 
रखे गये थे या नहीं, या 

dustan Antibiotics limjled , Pimpri, Punc from the 

operation of the said Act for a period of one yol 
3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिा कि 

with effcct from ist October , 1995 up to and inclu 

site of the 30th September , 1996 . 
कर्मचारी , नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को , जो 
ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफल स्वरूप इस अधिसूचना 

2. The above exemption is wribject to the follow . 

ing conditions , namely :-- 
के अधीन छुट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का 
हकदार बना हुआ है , या नहीं, या 

( 1 ) The emplover of the suic factory shall sub). 

mit in respect of the period during which 
( 1 ) यह अमिनिएचत करने के प्रयोजनों के लिए 

thut factory was subject to the operation 

of the said Act (her inafter referred to as 
कि उस अवधि के दौरान , जब उक्न कारखाने के संबंध में 

tie said period ) , such rcturns in such forin 
अधिनियम के उपबंध प्रवन्त थे , म किन्ही उपबंधों का 

and containing such particulars as werd 
अनुपालन किया गया था या नहीं , 

Juc from it in respect of the said period 

under the Employec s State Insurance 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए मशक्त होगा .-- -- 

(Gencral) Regulations, 1950 . 
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( 2 ) Any inspector appointed by the Corpora 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
tion under sub- section ( ! ) of Section 45 
of Sairl Act or other official of the Corpo.. 

It has become necessary to give retrospective 
ration authorised in this behalf shall , for 

effect to the cxcmption in ini Case as the applica . 
the purpose of : - - 

tion for exemplion was received late . However , it 

is certificd that the grant of cxcmption with retros 
( i ) verifying the particulars contained mily 

pective cffect will roul aflect the interest of any body 
return submitted under sub -section 1 ! ! 

adversely, 
of section 44 for the said period ; or 

नई दिल्ली , 24 अप्रैल , 1997 
( ii ) ascertaining whether legisters and . . 
cords were inaintained as required by 

का . पा . 1210, --- न्द्रीय सरकार का यह समाधान हो 
the Imployee s State Drisurance (Genc 
ral ) Regulations, 1950 for the sail 

जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि 
period ; or 

दिल्ली दुग्ध योजना के अधीन दुग्ध प्रापति, उद्योग को , 

जो औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
( iii ) 15certaining whether the einployecs l un 

की पहली अन्सची के मट संख्या- 6 के अधीन आता है, उक्न 
tinue to be entitled to benefits provided 
by the enployer jı cush and kind being 

अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक उपयोगी सेवा घोषित किया 
benefits in cousideration which exemp. 

जाए । 
liv is being pranteil under this notifi 
cation ; or 

अतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1917 ( 1947 

का 14 ) की धारा 2 के खंड ( न ) के उपखंड ( 6 ) द्वारा 
( iv ) as certaining whether any of the pic 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार. दिल्ली 
visions of the said Act has becn comp 
lied with during the period when such 

दग्ध योजना के अधीन दग्ध आपूति उद्योग को उक्त 
provisions were in force in relation to अधिनियम के प्रयोजनों के लिए छह मास की कालावधि 
the said factory · bu empowered to : 

के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करते है । 


( a ) required the principal or immedijie 

cmployer to furnish lo him such infor 
mation as he inay consider necessary , 
or 


( b ) enter any factory , establishment, office 

or other premises occupied by such 
principal or unidiate employer at 
any icasonable timu and require any 
person found incharge thereof to pro 
duce to such Inspector or other offi 
cial and allow him to examine such 
accounts , books and other documents 
relating to the cnployment of persons 
and payment of wages or to furnish ta 
him such information as he may con 
sider necessary . or 


[ म . एस . - 11017/ 7 / 97- प्रौ . सं . ( नी . वी . ) ] 

एच०सी० गप्ता , अवर सचिव 
Ni:w Delhi, the 24th pril, 1997 
S. O , 1210 . — Whereas the Central Government is 
satisfied that the public interest requires that the 
industry for the supply of ini)h under the Delhi 
Milk Scheme which is covered t y item 6 of the first 
Schedule to the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 
of 1947 ) , should be declared to be a public utility 
service for the purposes of the said Act : 

Now , therefore , in exercise of the powers confei 
red by sub-clause ( vi ) of clause ( n ) of section - 
of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central 
Government herchy declares with immediate effect 
the said industry to be a public utility scrvice for the 
purposes of the said Açt for a period of six months. 

[ No . S- 11017 / 7 / 97 -IR ( PL ) ] 

___ H. C. CUPTA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1997 
का . ग्रा . 1211 -~ - प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अन सरण में , केन्द्रीय 
सरकार यूको बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निदिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रोद्योगिक अधिकरण जयप र के 
पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
07 -04- 97 को प्राप्त हुआ था । 


( c ) examine the principal or immediate 

employer, his igent or servant or any 
person found in such factory , estab 
Jishnient, olice or other premises or 
any person whom the said inspector 
or other official has reasonable cause 
to believe to have been an employee : 
or 


( d ) make copies of or take extracts from 

any registry or account book or other 
document maintained in such factory , 
establishment, office or other prc 
mises . 


Tilc No. S - 38014 / 11 / 95 - SS . } ] 

J. P . SHUKLA , Under Secy . 


[ सं . एम . - 120 12/ 263795 - पाईनार ( बी II ) ] 

सनातन, डेस्क अधिकारी 


[ भाग II -- - माद : ( ii ) ] 

भारत का राजपत · मई 3,1097 शाग्य 1 :3, 191 ) 

- -- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- . . : - - - - - 
New Delhi , the 24th April , 1997 
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उपस्थित 


पीठासीन अधिकारी . श्री आर . सी . शर्मा, प्रार . एच के एस . 
अप्रार्थी की और से : श्री मान सिंह गुप्ता 
प्रार्थी की ओर से : 

श्री जे . एल . शाह 
दिनांक 

26- 10 - 1996 


अवार्ड 


S . O . 1211 . - -.In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the Award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur 
as shown in the Annexure in tic Industrial Dispule 
between the employers in relation to the manage 
ment of U . C . O . Bunk and their workmen , which 
was received by the Contra Government on 
7 - 4 -1997 . 

[ No [L-12012 / 263 / 95 -IR ( B-11 ) ] 

SANATAN, Desk Officer 

अन बंध 
केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 
केस नं . सी . प्राई . टी . 14/ 1991 

रेफरेंस -- - केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का 
प्रादेश प्रा . एल-120 12/ 263/ 95 - जी . पार. आई . आर . बी - 2 
दि . 22- 2-91 
अध्यक्ष, य को बैंक स्टाफ एसोसियशान , जोधपर 

-~ ~-प्रार्थी 


केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्देशन न्याय निर्णयन हेत भेजे 
जाने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर दोनों पक्षों 
को नोटिस जारी किये गये । प्रार्थी संघ की अोर से 
स्टेटमेंट प्रॉफ क्लेम दिनांक 18- 6- 91 को प्रस्तुत किया 
गया विपक्षी की ओर से इसका जवाब 27 - 4-93 
को पेश किया गया । आज पत्रावली वास्ते पेश होने दस्ता 
वेजात निश्चित है । दोनों पक्षों के प्रतिनिधिगण उपस्थित 
हैं । प्रार्थी संघ के प्रतिनिधि ने इस अवस्था पर नो इन्सट्रक्शन्स 
प्लीड करना दशित किया । ऐमा प्रतीत होता है कि संघ इस 
मामले में रुचि नहीं ले रहा है । अतः प्रकरण में नो 
डिस्प्य्ट प्रवाई पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को 
नियमान मार प्रकाशनार्थ भेजा जाये । 


बनाम 


डिवीजनल मैनेजर , नाईटेड कमर्शियल बैक लि . जी - 17 
शास्त्री नगर , जोधपुर । 

--- - अप्रार्थी 


श्रार मी . शर्मा, न्यायाधीश 
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- 
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